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दो शब्द 


यह पुस्तक वर्त्तमान भारतीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों के एक वैज्ञानिक 
विश्लेषण के रूप में पाठक के सामने आ रही है, पर इसका आरम्म इतने बढ़े 
डीलडौल के साथ नहीं हुआ था । फरवरी १६४५ में कुछ अंग्रे ज मित्रों ने मुर्के 
एक विशुद्ध अंग्रेजी सभा में भारतवर्ष और अंग्रेजी साम्राज्य' पर एक भाषण देने 
के लिए निमंत्रित किया । उस शाम को एक घण्टे के अभिभाषण और दो घण्टे 
की हार्दिक बातचीत में इस पुस्तक की नींव पड़ी । उसके बाद दीवारें चिनी जाने 
और इमारत का शेष काम समाप्त होने के साधन अपने आप निकलते आये । 
फरवरी के श्रंत में मेरठ कालेज की श्रध्यापक-समिति में 'राजनेतिक गत्यावरोध 
कैसे मिटे १? पर एक प्रबंध पढ़ना पड़ा, और, उन्हीं दिनों, कुछ परिवर्तन-परिवर्धन 
के साथ स्थानीय स्टूडेंट्स-कांग्रेस की कार्य-समिति के सामने, बातचीत के रूप में, 
उसी विषय का विवेचन करना पढ़ा ।॥ मार्च में, राजनीति के एम० ए० के अपने 
विद्यार्थियों के साथ प्रजातन्त्र, विभाजन और संघ-शासन, इन तीनों विषयों पर 
लंबी चर्चा करने का मौक़ा निकल आया, और इसके कुछ ही दिन के बाद 
“इण्डियन अफ़ेयर्स फ़ोरम? के उत्साद्दी मन्‍्त्री, वैरी, के आग्रह पर फिर अंग्रेज्ञों की 
एक बड़ी सभा में “भारतवर्ष और प्रजातन्त्र' पर एक भाषण देने के लिए तैयार 
होना पड़ा । 


उन्हीं दिनों जब किं मैं भारतीय राजनीति संबंधी विषयों के अध्ययन-मनन- 
अध्यापन श्रादि में लगा हुआ था, विद्याभवन, उदयपुर, से भाई केसरीलालजी 
बोर्डिया का आदेश-पत्र मिला कि मुझे उदयपुर पहुंचकर कई व्याख्यान देने 
होंगे । मैंने “भारतवर्ष और प्रजातन्त्र' विषय चुना, और उस पर विद्याभवन के 
स्वस्थ शैक्षिक वातावरण में वैज्ञानिक ढंग से खूब चर्चा रही | इस पुस्तक की 
वाह्य रेखाएं उदयपुर के उन चार भाषणों में ही स्पष्ट हो चली थीं। प्रत्येक भाषण 
के बाद प्रश्नोत्तर की गुंजाइश रखी गई थी, और प्रायः प्रत्येक दिन, भाषण के 
बाद, शाम के लम्बे भ्रमण में, जिनमें मुसलमान साथी भी शामिल होते थे, इन 
विषयों पर खुल कर चर्चा होती थी । 

उदयपुर से भाषण देकर लौटा भी नहीं था कि नवयुग-साहित्य-सदन, 
इन्दौर के उत्साह्दी संचालक भाई गोकुलदास धूत का पत्र आ पहुंचा कि इन 
भाषणों को पुस्तक का रूप दिया जाना चाहिए। श्री बैजनाथजी महोदय आदि 
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अन्य मित्रों की ओर से भी उन्हें मुझपर दबाव डालने का आदेश मिला । ऐसी 
परिस्थिति में, सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं था कि मैं बैदूं और पुस्तक को 
लिख डालूं । फिर भी निश्चिन्तता से बैठकर काम करने के अवसर कम ही मिले। 
एक बड़े व्यस्त और बहुधन्धी कार्यक्रम के बीच इस पुस्तक को लिखने का काम 
चलता रहा है| और बाद के दिनों में तो यह हुआ हे कि मैं लिखता रहा हूं, 
और पुस्तक छुपती रही है, और कई बार तो प्रेस का काम 5का भी हे | 

पुस्तक की छुपाई और प्रकाशन आदि के निरीक्षण का भार भाई मार्तंग्ड 
उपाध्याय पर रहा । उसके आंतरिक विषय और उसकी व्यवस्था आदि के संबंध 
में भी मैं प्रायः उनकी सलाह लेता रहा हूं । पुस्तक के लिखने में सभी मित्रों की 
आर से मुझे, लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा है। इस प्रकार एक बड़े स्वस्थ, सहा- 
नुभूतिपूर्ण, और सौहार्द्र- पूर्ण वातावरण में उसकी रचना हुई है, और वैसे ही 
वातावरण में उसका प्रकाशन भी हो रहा है। फिर भी पुस्तक में मेरे अपने व्यक्तित्व 
की अपूर्णता की प्रतीक, अनेकों ग़लतियां अवश्य रह गई होंगी । उनका संपूर्ण 
दायित्व मुपर है, और उनके लिए पाठक के सामने मैं सविनय क्षमाप्रार्थी हूं । 
मेरठ, ह 
२० दिसम्बर ?४५ शान्तिप्रसाद्‌ बमो 
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विषय-प्रवेश 

हमारा राष्ट्रीय आन्दोलुन विश्व की आज की प्रमुख प्रशृत्तियों में से 
एक है--उसकी तुलना रूस की सामाजिक क्रान्ति और चीन के राष्ट्रीय 
आन्दोलन से की जा सकती है। इस आन्दोलन की जड़ें देश के उस सांस्कृ- 
तिक पुनरुत्थान में हैं जिसका आरम्भ, लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहिले, भारत 
की आध्यात्मिकता पर पाश्चात्य भौतिकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 
इस सांस्कृतिक पुनरोत्थान का आधार अपने प्राचीन धर्म और संस्कृति में हमारे 
आत्म-विश्वास का जागरण था । इस विचार-धारा के आदि-प्रवर्तक राममोहन 
राय अन्य समकालीन युवकों की प्रवृत्ति के विरुद्ध पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह में 
बह जाने से अपने आपको रोक सके । उनके सामने उपनिषदों का महान तत्त्व- 
ज्ञान था। पश्चिमी सभ्यता के गुणों को समभते हुए भी वह अ्रपनी प्राचीन 
संस्कृति के गौरव को भूले नथे। धार्मिक सुधार की यह प्रत्रृत्ति बाद में दो 
धाराओं में बंट गई | एक का आयह केवल धर्म के व्यक्तिगत पक्ष पर था, 
दूसरी समाज-सेवा के रास्ते हो धार्मिक जीवन की कल्यना कर सकती थी--इनके 
प्रवर्तकों में देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन के नाम लिये जा सकते हैं । 
समाज-सेवा की यह धारा भी, जिसका पू्णं विकास केशवचन्द्र सेन के प्रभाव में 
महाराष्ट्र में स्थापित प्रार्थना-समाज में हुआ था, बाद में दो भागों में बंठ गई | 
एक का आदर्श केवल समाज-सुधार में अपनी सारी शक्ति लगा देने का था,दूसरी 
का विश्वास दो चला था कि जब तक हमारी राजनैतिक दशा नहीं सुधरती, 
समाज का प्रगति की ओर अग्रसर होना असंभव है--इन दो प्रवृत्तियों की अभि- 
व्यक्ति हम रानाडे और गोखले के व्यक्तित्व में पाते हैं। गोखले जिस प्रक्ृत्ति के 
आचार्य थे, गांधी उसी की चरम-सीमा हैं | गांधी को यदि हम अपनी राजने- 
तिक गति-विधि और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का मापदण्ड मान लें तो हमें 
यह समभने में देर न लगेगी कि किस प्रकार हमारा आज का राजनैतिक 
जीवन समाज-सुधार के रास्ते आने वाले धार्मिक ओर सांस्कृतिक पुनरोत्थान का ही 
विकसित रूप हैं । गांधी हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए प्रयत्नशील हैं, पर 
उनका मुख्य साधन समाज-सुधार है और इसके लिए उन्हें मूल-प्रेरणा धर्म से 
ग्राप्त होती है । 
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यह तो हुआ हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक पक्ष--जो हमें प्राचीन धर्म और 
संस्कृति से संबद्ध करता है। हमारे राष्ट्रीय-जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है-- 
जिसका सम्बन्ध भावी विश्व-व्यवस्था से है। संसार की राजनीति में हम अपना स्थान 
पा लेने के लिए बेचेन हैं | हम आ्राज़ाद होना चाइते हैं । गुलामी की जिन जंज़ीरों 
में जकड़े जाकर हम विश्व की राजनीति से दूर फेंक दिए गए हैं उन्हें हम तोड़ 
फेंकना चाहते हैं । राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ, मध्यम श्रेणी के शिक्षित-वर्ग 
से हुआ, बाद में निम्न-मध्यम-श्रेणी की जनता ने उसमें प्रवेश किया और अब 
वह जन-साधारण--ग़रीब और पदलत्रस्त, किसान और मज़दूर--के दैनिक जीवन 
का विषय होगया है। ज्यों-ज्यों आन्दोलन व्यापक होता गया, हमारे मानसिक 
क्षितिज का विस्तार भी बढ़ता गया है। शुरू में हमारी दृष्टि ऊंची सरकारी 
नौकरियों व शासन में कुछ अधिकार पा लेने पर थी। बाद में 'स्व॒राज्यः का 
अस्पष्ट और धुन्धला रेखा-चित्र हमारे सामने आया, और तब पूर्ण स्वा- 
धीनता के ध्येय की स्थापना हुई--अब धीरे-धीरे इस आदर्श की वाह्य रेखाएं 
श्रधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और उसके राजनैतिक, थ्रार्थिक और सांस्कृतिक 
पत्तों पर प्रकाश डाला जाने लगा है। आन्दोलन की व्यापकता और आदशों के 
विस्तार के साथ-साथ प्रयत्नों की गम्भीरता भी बढ़ती गई है। १६२०-२१ के 
बाद से ही हमारी राजनीति का मुख्य आधार त्याग और कष्ट-सहन पर स्थापित 
किया जा चुका है। तब से हमारे देश की बड़ी से बड़ी विभूतियों के जीवन का 
अधिकांश समय अंग्रेज़ी शासन के जेलख़ानों में बीता है, और हज़ारों देशभक्त 
लाठी के आधातों, घोड़ों की ठापों और गोलियों के प्रह्ारों में अपने प्राणों की भेंट 
चढ़ाते रहे हैं । कई फांसी के तख्तों पर भूले हैं, और कई अपने जीवन के लंबे 
वर्ष जेलख़ानों की चद्दारदीवारी में त्रिताने पर विवश किये जा रहे हैं । इन्हीं के 
तप ओर साधना का परिणाम है कि हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन एक प्रवल शक्ति 
बन गया है । 

पर, देश की आज़ादी के लिए प्रयत्न करने वाली आत्माओं ने सदा ही बड़ी 
बेचैनी के साथ महसूस किया है कि जैसे हमारे इस सशक्त राष्ट्रीय आन्दोलन की 
जड़ें लगातार एक घातक ज़हर से सींची जाती रहो हों, जैसे उसकी ग्राकाशगामी 
शाखाएं किसी शाप से ग्रसित हों । राष्ट्रीयता के विकास के साथ सांप्रदायिकता 
का ज़ददर भी बढ़ता गया है--ओऔर जब कभी हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए हाथों को ऊचा किया है, उसने वस्वस उन्हें पीछे धकेल दिया है, और 
दमारी राष्ट्रीय-शक्ति को पेरों तले रोंदती हुई वह स्वयं आ्रागे बढ़ती चली गई .है | 
१६२०-२१ के वे दिन आज केवल एक मीटी स्म्रति के रूप में ही हमारे सामने 
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रह गए हैं, जब कांग्रेस और ख़िलाफ़त के विद्रोही-फरडे एक साथ फहरा उठे थे, 
गांधी और अ्रली भाइयों की जय एक साथ बोली जाती थी, और हिन्दू और 
मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में, कन्घे-से-कन्धा भिड़ाकर, खड़े हुए थे। १६३० 
आर ?३२ के आन्दोलनों में भी हज़ारों मुसलमान जेल गए, पर सांप्रदायिक 
शक्तियां दिन व दिन सशक्त बनती जा रहीं थीं। मुसलमान राष्ट्रीथता के प्रति 
सशंकित होते जा रहे ये । राष्ट्रीय विचारों के मुसलमान भी कांग्रेस में शरीक होने 
के स्थान पर अपनी अ्रलग-अलग संस्थाएं बनाने लगे थे, यद्यपि कांग्रेस के 
आदणशों के साथ इन संस्थाओं की पूरी सहानुभूति रही। १६३७ के प्रान्तीय 
चुनाव से एक बार फिर आशा वंधी | यह चुनाव देश भर में प्रगतिशील शक्तियों 
की विजय का प्रतीक था । अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस की जीत हुई। पत्माब 
में यूनियनिस्ट-दल व बंगाल में कृपक-प्रजा-दल के सामने प्रतिक्रियाबादी 
मुस्लिम लीग टिक न सकी | युक्रप्रान्त में मुस्लिम लीग स्वयं एक प्रगतिशील 
संस्था थी--वह नवाब छुतारी और उनके अन्य प्रतिक्रियावादी साथियों 
पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकी | सीमाप्रान्त में कांग्रेस जीती, और 
सिंध में भी लीग सफल न हो सकी। पर, कांग्रेसी मंत्रिमएडल बनते ही 
सहयोग और प्रगतिशुलता की सारी प्रश्नत्तियां न जाने कहां ख़त्म होगई, और 
प्रतिक्रियावाद शक्तियां, सांप्रदायिकता का जामा पहिन कर, दिन ब दिन अपने 
को सशक्त बनाती चली गई । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस ने जब 
प्रद-त्याग किया, तब मुस्लिम-लीग ने देश भर में 'मुक्ति-दिवस, मनाकर अपने हर्ष 
का प्रदर्शन किया । धीरे-धीरे वह पाकिस्तान, और हिन्दुस्तान के बंटवारे के, 
आदर्श की ओर बढ़ी । सन्‌ ४२ का, अपने आप उभर उठने वाला, महान 
जन-आरन्दोलन भी मुस्लिम-जनता को अपनी राजनैतिक निष्क्रियता के राजमार्ग 
से डिगा न सका । मुस्लिम जनता उसमें भाग लेने के लिए व्यग्र थी, पर नेताओं 
का आदेश उनकी इस सहज इच्छा के विरुद्ध था। अनुशासन का यह एक 
शानदार उदाहरण था, पर, आंधी के थम जाने पर लोगों के मन में यह सहज- 
स्वाभाविक प्रश्न उठा क्रि क्या इसमें देश के प्रति ग़द्दारी की भावना नहीं थी ? 
साम्प्रदायिकता की इस समस्या ने हमारी राजनीति को एक अजीब उलभन 
में डाल दिया है । इमारी राजनीति आराज एक विदेशी शासन के प्रति सीधी- 
सादी लड़ाई नहीं है । वह तो एक त्रिकोणात्मक संघर्ष ([7]9780[47 8॥0) 
है । हम विदेशी शासन से मुक्त होने का जितना ही अधिक प्रयत्न करते हैं, अपने 
को सांप्रदायिकता के दलदल में गददरा घंसते हुए पाते हैं। १६३७ में कांग्रेस के 
पद-प्रहण करने की नीति के पीछे विदेशी शासन पर अधिकाधिक प्रभाव डाल 
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कर शासन-योजना को प्रजातंत्र के ढंग पर विकसित कर लेने का उद्देश्य था, पर 
कांग्रेस द्वारा पद-प्रहण के २७ महीनों में, मुस्लिम-लीग द्वारा प्रेरित, साम्प्रदायिक 
विरोध इतना तीत्र होगया कि कांग्रेस विदेशी शासन पर देश का संयुक्त-प्रमाव 
नहीं डाल सकी | कांग्रेस के पद-त्याग कर देने के बाद, मुस्लिम-समाज के 
नेतृत्व का दावा करने वाली संस्था, मुस्लिम-लीग, ने बार-बार शासन में हाथ 
बंठाने की अपनी तैयारी प्रगट की । *कांग्रेस के विरोध में चले जाने से 
सरकार को विवश होकर मस्लिम-लीग का समर्थन करना पड़ रहा था। अंग्रेजी 
सरकार ने केन्द्रीय-शासन पर तो मुस्लिम-लीग को हाथ न रखने दिया, पर प्रांतों 
में अन्य मंत्रिमएडलों को तोड़कर मुस्लिम-लीगी मंत्रिमए्डलों की स्थापना में 
खुली सहायता पहुँचाई । सिंध और बन्ञाल के बड़े मंत्रियों--अल्लावख्श और 
फ़ज़लुलहक़ को जिन परिस्थितियों में अलह्ददा किया गया--और उनके स्थान 
पर हिंदायतुल्ला और सर नज़ीमुद्दीन को बिठाया गया--बह प्रांतीय स्वशासन के 
इतिहास का एक लज्जाजनक अध्याय है। उधर देश में असन्तोष ब्रढ़ रहा था । 
गांधी जी उसकी अ्रभिव्यक्ति रचनात्मक प्रवृत्तियों में करने की चेश करते रहे, 
पर तीन साल की अवज्ञा और उलीड़न के बाद जब मार्च ४२ में क्रिप्स-प्रस्तावों 
के रूप में भारतीय राष्ट्रीयवा का अपमान किया गया तब उसका रोक सकना 
असम्भव होगया । गांधी जी जानते थे कि मुसलमान राष्ट्रीय-आन्दोलन के साथ 
नहीं हैं, पर यह यह भी जानते थे कि जब तक विदेशी शासन से हम छुटकारा 
नहीं पा जाते, सांप्रदायिक समस्या का कोई सनन्‍्तोप-प्रद हल निकालना मी असं- 
भव ही है,--दो वर्ष के बाद सितम्बर १६४४ में मि० जिन्‍्ना से २१ दिन तक 
बातचीत करने के बाद भी गांधी जी इसी परिणाम पर पहुँचे । 

इसी बीच पाकिस्तान की मांग सामने आई । भावप्रवणता के स्तर से उठ- 
कर उसने हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े तबक़े की क्रौमी मांग का रूप ले लिया | 
मुस्लिम-लीग द्वारा अपनाये जाते ही पाकिस्तान मुस्लिम जनता का इन्क़िलाबी 
नारा बन गया। हज़ारों मुसलमानों ने अनुभव किया कि उन्होंने अपनी आत्मा 
के अन्तरतम सत्य को पा लिया है । भारतीय मुसलमानों का अन्तिम लक्ष्य पाकि- 
स्तान ही हो सकता है | पर, यह तो निराश-हृदय की एक चीज़ थी | यह परि- 
स्थितियों की कठोर वास्तविक्रता से भाग निकलने का एक आकर्षक मार्ग धा-- 
जिसका अन्त होता था विद्वेप, अविवेक और आत्महत्या की एक अंधेरी गुफ़ा 
में | अंग्रेजी सरकार, परिस्थितियों के वश मुस्लिम-लीगका समर्थन कर रही थी। 
इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर लीग के कुशल सर्वे-सर्वा मि० जिन्‍ना ने 
पाकिस्तान की मांग को एक बड़ा व्यापक रूप दे दिया | पर सम्बन्ध-विच्छेद की 


विपय-प्रवेश है 


इस चरम मांग से एक अच्छा परिणाम भी निकला | एक ओर तो यह प्रगट 
होगया कि एक अल्प-संख्यक समुदाय की कट्टरता उसे किस सीमा तकले जा 
सकती है, दूसरी ओर यह भी स्पष्ट होगया कि मुसलमानों के विरोध के पीछे एक 
तीखापन और तीवता भी है, और उसके कारणों का विश्लेषण कर लेने, और 
जहां तक हो सके उनकी उचित मांगों को स्वीकृत कर लेने और अन्य शिकायतों 
के सम्बंध में उचित वैधानिक आश्वासन देने की आवश्यकता है । 

प्रजातत्र में तो पारस्परिक सहानुभूति और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को सम- 
भने की क्षमता का होना बड़ा आवश्यक है | हम पर, जो इस देश में प्रजातंत्र 
की स्थापना देखने के लिए उत्सुक हैं, यह बाध्यता है कि हम मुसलमानों की मांग 
से खोक उठने के बदले उसके मनोविज्ञान की गहराई में जायं। पाकिस्तान पके 
फोड़े की 6२६ एक ग़लत और संघातक चौज़ हो सकती है, पर हमारी राजनीति 
के अस्वास्थ्य में हो तो उसका जन्म हुआ है न १ पाकिस्तान के सम्बन्ध में क्यों 
मुसलमानों का इतना अधिक आग्रह है, और क्यों यह श्राग्रह प्रबलतर होता जा 
रहा है ? कौनसी शक्तियां हैं जो इस आग्रह के पीछे काम कर रही हैं, और 
उसे प्रेरणा और प्रोत्साहन पहुंचा रही हैं ? उन शक्तियों का जान लेना, यदि 
हम भारत की एकता के आधार पर एक प्रजातन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं, 
नितान्‍्त आवश्यक है । यह जानने के लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना 
पड़ेगा । हिन्दू और मुसलमान समाज क्या हमेशा एक दूसरे से इसी तरह खिचे 
रहे या कभी उनमें मेलजोल भी होगग्रा था। यदि मेलजोल हुआ था तो वह 
किस सीमा तक पहुंचा था, और वह क्यों अपने को क्रायम न रख सका ? 
कौन से ऐसे कारण थे जि-होंने दो महान संस्कृदियों को एक शानदार समन्वय से 
प्रथश्रष्ट कर दिया ? उसमें विदेशी शासन की कूट्नीतिज्ञता का प्रभाव कितना था 
और कितना था हमारी अपनी सामाजिक कमियों का उत्तरदायित्व ? मुसलमानों 
द्वारा पाकिस्तान की मांग ने इन सब प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढ निकालने पर 
हमें विवश कर दिया है | 

कुछ लोग मुसलमानों के इस रबैये से खीक कर उनसे अपना राजनैतिक 
सहयोग दी खींच लेना चाहते हैं । वह राष्ट्रीय आन्दोलन को ही इतना 
सशक्त बनाना चाहते हैं. कि मुसलमानों के सहयोग के बिना, अथवा जरूरी 
हुआ तो असहयोग के साथ भी, अंग्रेजों के अनिच्छुक हाथों से शासन-सत्ता 
छीन ली जाय । यह विश्वास उस मनोबृत्ति से भो, जिसने पाकिस्तान को जम्म 
दिया, अ्धिक्र भयझूर है । पाकिस्तान यदि निराशा की पुकार है, तो यह 
धारणा एक बौखलाहट की अ्रभिव्यक्ति है। हमारी राष्ट्रीयता के बिकास में 


व हमारी राजनैतिक समस्याएं. 


सब से बड़ी कमी यही रही है कि उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, 
जिनका विश्लेषण आगे के प्रृष्ठों में मिलिगा, आरम्भ से ही मुसलमानों का सह- 
योग बहुत कम रहा | इस कारण उसका हिन्दू संस्कृति के रंग में रज्ञ॒ जाना 
स्वाभाविक होगया | बाद में एक ओर ते राष्ट्रीयवा की इस प्रवृत्ति के लिए 
अपना सारा परिधान एक साथ बदल डालना कठिन होगया, दूसरी ओर मुस्लिम 
संस्कृति के जीणोद्धार में लगे हुए क्र धार्मिक व्यक्ति जब राष्ट्रीयता के कार्यक्षेत्र 
में आये तो उनसे आसानी से अपना ताल-मेल न जोड़ सके, पर हमें यह स्पष्टता 
से समझ लेना है कि भारतवर्ष की अनेकानेक भौगोलिक और ऐतिहासिक 
प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक जीवन-प्रवाहों को देखते हुए. इस देश में मुस्लिम- 
समाज के लिए यद्द संभव नहीं हे कि वह अपनी डफली अलग ले जाकर अपना 
कोई अलग राग छेड़ सके | इस प्रयत्न का फलया तो आत्म-हत्या होगा या 
लाख-लाख चेष्टा करने पर भी उस डफली में से चिर-भारतीयता का वही राग 
निकलेगा जिससे चिढ़ कर मुसलमान अलहदगी के चकर में पड़नां चाह रहे हैं । 
दूसरी ओर हम यह भी न भूलें कि भारतीय समाज के एक जोबित अंग, मुसलमानों 
को, जो पिछले हज़ार त्रपों में हमारे जीवन की धारा में घुलमिल गए हैं, काट 
फेंकना स्वयं हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता । 

पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय प्रव्ृत्तियों के ख़िलाफ़ जाता है। आज दुनियां 
छोटी होती जा रही हे--देशों की सीमाएं ताश के पत्तों के महल की तरह गिर 
रही हैं | राष्ट्रीय सावंभौमता आज राजनीति के शब्द-कोष में एक निरर्थक शब्द- 
मात्र रह गया है । आ्राज की अन्तर्राष्ट्रीय प्रव्नत्तियों में एक प्रमुख प्रद्नत्ति यह है 
कि आसपास के देश मिलजुल कर अपने राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 
पुनर्निर्माण का काम अपने हाथ में ले रहे हैं । 

हमारी सशक्त राष्ट्रीयता भी विश्व के इस पुनर्निर्माण में अपना उचित स्थान 
पा लेने के लिए बेचैन है। उसकी भौगोलिक स्थिति, असीम साधनों और अदूट 
जन बल को देखते हुए विश्व की आने वाली राजनीति में उसके अनिवार्य नेतृत्व 
का चित्र हमारी आंखों के सामने घूम जाता है । ऐसी स्थिति में यदि हमारे देश 
को ठुकड़ों में ब्रांट दिया गया, तो न केवल हमारी राष्ट्रीय महानता के इन स्वप्नों 
का अन्त होजायगा, वल्कि एशिया भर की प्रगति को एक गहरी ठेस पहुंचेगी 
ओर ज्षण-क्षण में संकुचित होनेवाले इस विश्व में एशिया के लिए जो अहितकर 
होगा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ सकता । 

राष्ट्रीय प्रश्नों की इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रष्ठभूमि को हम अपनी दृष्टि से ओमकल 
नहीं कर सकते, लेकिन इसका यह थ्र्थ नहीं है कि अन्तरोष्ट्रीय प्रद्नत्तियों का बहाना 
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लेकर श्रथवा प्रजातंत्र के बहुसंख्यक शासन की आड़ में हम अपने यहां के अल्य- 
संख्यक दलों को कुचल दें । इस सम्बन्ध में तीन बातों पर हमें दृष्टि रखना है | 
पहिली बात तो यह है कि आनन्‍्तर्भारतीय प्रश्नों के समाधान में हमें वही नीति बर- 
तना है, जिसकी हम अपने राष्ट्र के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय-संघ से अपेक्षा करते 
हैं। राष्ट्र के लिए आज़ादी का ध्येय सामने रखते हुए हम अपने देश के किसी 
संगठित अ्रंग को भी उतनी ही आज़ादी का उपभोग करने से रोक नहीं सकते | 
सच तो यह है कि ग्राज विश्व में जहां एक ओर राष्ट्रीय सावंभौमता को अ्रन्तर्स- 
ट्रीय संगठन में मिला देने का प्रयत्न चल रहा है, दूसरी ओर राष्ट्र के भीतर के 
सांस्कृतिक विभिन्‍नता रखने वाले सभी संगठित वर्गों को अधिक से अधिक 
आंतरिक स्वशासन दिये जाने की प्रज्गत्ति भी जोर पकड़ रही है । दूसरी वात यह है 
कि प्रजातंत्र का सच्चा अर्थ यह कभी नहीं होता कि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक्र 
बर्ग या वर्गों को, अ्रपनी संख्या के बल से, सदा के लिए दबाये रखे | प्रजातन्त्र 
का श्रर्थ, अब्राहम लिंकन के शब्दों में, जनता का शासन, जनता द्वारा शासन 
आर जनता के लिए- शासन है | अत्राइम लिंकन ने बहुसंख्यक वर्ग के शासन की 
बात नहीं कही । किसी एक वर्ग या दूसरे वर्ग पर शासन चाहे किसी नाम से 
पुकारा जा सके, प्रजातन्त्र-शासन नहीं कहला सकता । प्रजातन्त्र-शासन तो समस्त 
प्रजा द्वारा समस्त प्रजा का ऐसा शासन है जिसमें प्रजा के हितों को दृष्टि में रखा 
गया हो । तीसरी बात, जो हमें ध्यान में रखना है, यह है कि मुसलमानों को 
अल्पसंख्यक वर्ग के नाम से पुकारना राजनीति की वस्तु-स्थिति का उपहास करना 
है। मुसलमानों की आबादी ६ करोड़ से अ्रधिक दै--इंग्लेंड को आबादी से 
दूनी और कनाडा से ६ गुनी । उनकी अपनी सभ्यता और संस्क्रति, खान-पान 
ओर पहरावा, भाषा ओर शआ्राचार-विचार हैं । यदि कुछ व्यावह्यारिक कठटिनाइयां 
और कुछ सैद्धान्तिक उलभरनें न होतीं तो उनके एक राष्ट्र मान लिये जाने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती थी। इतने बड़े समाज को सदा के लिए एक अल्प- 
संख्यक वर्ग में परिण॒त कर देना प्रजातन्त्र की भावना का खुला विरोध करना है । 
हमारी राजनैतिक समस्या निस्सन्देह एक गम्भीर समस्या है। पाकिस्तान की स्था 

पना अ्सम्भव है, पर यदि हम अपने देश के लिए एक स्थायी वैधानिक योजना 
चाहते हैं तो उसमें मुसलमानों को संपूर्ण सांस्कृतिक अधिकार और अ्रधिक से 
अधिक श्रार्थिक सुविधाएं देनी होंगी, और साथ ही मुस्लिम प्रांतों को एर स्व- 
शासन और केन्द्रीय शासन में मुसलमानों को एक प्रमुख स्थान देना भी आवब- 

श्यक होगा । 

पर, वैधानिक योजना उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक अंग्रेज़ी 
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प्र हमारी राज॑नैतिक समस्याएं. 


सरकार भारतीय शासन पर से अपना नियंत्रण हण लेने के लिए तैयार न हो ! मैं 
जानता हूं कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि अंग्रेज़ हिन्दुस्तान को 
आज़ादी देने के लिए कभी तैयार न होंगे। आज़ादी, सचमुच, कभी.किसी एक 
क्रौम ने दूसरी क्रौम को नहीं दी है। पर एक क्रौम दूसरी को सदा के लिए 
गुलाम भी कब रख सकी है ? स्पेन का समस्त बल हॉलेण्ड को आज्ञाद होने से 
रोक नहीं सका, फ्रांस इंग्लैण्ड के आधिपत्य से निकल कर संसार के महान राष्ट्रों 
की श्रेणी में जा पहुंचा । इटली और जर्मनी आस्ट्रिया के प्राधान्य को ठुकरा कर 
स्वतन्त्र हो गए। पहिले मह्ययुद्ध में ठकीं और रूस के साम्राज्य टूटे | इस युद्ध 
में जर्मनी, इटली और जापान के साम्राज्यों की धजियां ब्रिखर रही हैं । सतंत्रता 
अजीब चक्‍्करदार रास्तों से होकर आती है । राजनैतिक परिस्थितियों का एक 
बवए्डर-सा उठ खड़ा होता है और तब, कल तक जो राष्ट्र गुलाम होते हैं. वह 
आंख मल कर उठ कर खड़े होते हैं कि वह आज आज़ाद हैं । इन परिस्थितियों 
में राष्ट्रीय शक्ति का विकास, अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्नत्तिवां और शासक-देश की आंतरिक 
दुर्बलता प्रमुख हैं | परिस्थितियों का दबाव आज हिन्दुस्तान के पक्त में पड़ रहा है, 
इसमें तो संदेह है ही नहीं । हिन्दुस्तान को अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रखा 
जा सकेगा । ञ्राज तो दूर क्षितिज पर ख्वतंत्रता,की रक्त-पताकाएं अस्पष्ट-सी 
चमक भी उठी हैं, और डर यह है कि स्वतंत्रता आये और कहीं हम अपने को 
तैयार न पाएं | यह पुस्तक ऐसी हो परिस्थिति के लिए हमारी तैयारी की दिशा में 
एक विनम्र प्रयक्ष है ।--+और यदि कितिज के ये रेखा-चित्र केवल काल्यनिक हों 
ओर आज़ादी के लिए हमारा एक और बड़े संघर्ष के बीच से गुज़रना ज़रूरी 
होजाय तो भी, मैं आशा करता हूं, श्राज की राजनैतिक प्रव्ृत्तियों का यह 
विश्लेपण हमें आ्रागे का मार्ग निश्चित करने में कुछ सहायता ही पहुंचाएगा | 
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मुसलमानों के संपर्क में आने के पहिले हिन्दू-सभ्यता विकास के एक 
ऊंचे शिखर तक पहुंच चुकी थी। धर्म और संस्कृति, कला और विज्ञान, 
साहित्य और सदाचार, सभी में उसने एक श्रद्धितीय महानता प्राप्त कर 
ली थी | उधर, अ्ररत्र में, इस्लाम की स्थापना के साथ, एक ऐसी सभ्यता का 
जन्म हुआ जो अपने जीवन की प्राथमिक शताब्दियों में ही, कई ऋतप्राय संस्कृ- 
तियों को पुनर्जावित करतीहुई और स्वयं अपने में नये-नये तत्वों का समावेश करती 
हुई स्पेन के पश्चिम से चीन के दक्षिश तक फैल गई। इन दो महान्‌ संस्कतियों का 
संपर्क, हमारे देश में, उत्तरी भारत की मुस्लिम-विजय से कई शताब्दियों पहले 
आरम्भ होचुका था । इस संपर्क का सूत्रपात दक्षिण-भारत में हुआ । दक्षिण- 
भारत से अस्ब वासियों के व्यापारिक संबंध शतान्दियों पहिले से चले आरहे थे | 
उनके इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लेने से इन संबंधों में किसी प्रकार की रुकाबट 
नहीं पड़ी । दक्षिण भारत के हिन्दू-निवासी उसी प्रेम और आदर से अस्ब 
वालों का स्वागत करते रहे, जैसे वह पहिले किया करते थे। मुसलमानों के 
लिए स्थान-स्थान पर मस्जिदें बना दी गईं ।'* मलाबार के कई राजाओं ने 
इस नये धर्म में दीक्षा ले ली थी ।* दक्षिण के प्रायः सभी राज्यों में मुसलमान 
उच्च पदों पर नियुक्त किये जाने लगे थे ।* मालिक काफूर ने जब दक्षिण 

$-मस॒दी ने, जो दसवीं शताब्दी के आरम्भ में दक्षिण भारत में आया 
था, मलाबार के एक ही नगर में दस हज़ार मुसलमानों को बसे हुए पाया | 
अबू दुलफ़ मुहाक्हिल, इब्न सईद व मार्को पोल्ो ने भी इसी प्रकार का वर्णान 
किया है । इब्न बतूता ने चौदद्ववों शताब्दी म॑ समस्त सलाबार-प्रदेश को ससल- 
मानों से भरा हुआ पाया । उसने स्थान-स्थान पर उनकी यस्तियों व मस्जिदों 
का जिक्र किया है| -हलियट और डॉसन, पहिला भाग । 

₹-क्ोगन : मलाबार, पहिला भाग, ए० सं० २४५ । 

३-सुन्दर-पांड्य के शासन-काल में तक़्ीउद्दीन को मन्सन्रित्व का भार 
सींपा गया और कई पीदियों तक यह पद उसी के कुटुम्ब में रहा। उसके 
पुत्र सिराजदूदीन व पौत्र निजामुद्दीन द्वारा शासन-संचालन के ऐतिहासिक 
प्रमाण मिल्लते हैं । -इलियट व ढॉसन, तीसरा भाग । 


३०5 हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


भारत पर आक्रमण किया तो वीर वल्लाल की जिस सेना ने उसका मुकाबिला 
किया थां, उसमें २०००० 'मुसलमान मी थें |? इन संपकों का' प्रभाव दक्षिण- 
भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर पड़ना स्वाभाविक ही था | 
2 उत्तरी-भारत पर :मुसल्मानों ने कई शताब्दियों के बाद आक्रमण किया | 
तब तक इस्लाम की दुनियाँ बदल चुकी थी। इन नये-नये, आक्रमण-कारियों 
का उद्देश्य इंस्लाम धर्म का प्रचार नहीं था--वे तो उन शिक्षाओं को ठीक से 
समभ भी नहीं पाते थे, जो पैग़म्बर ने अपने.निक् के अनुयायियों को दी थीं | 
इस्लाम के उदय ओर उत्तरी भारत के. मुस्लिम आक्रमण के बीच . कई शता- 
ब्दियां, जिन्होंने इस्लाम के इतिहास में कई उतार-चढ़ाव देखे थे, उमय्यद-काल 
की प्रचएडता और अव्यासी-काल का वैभव, सम्य ईरान की धार्मिक कद्टरता और 
बर्बर मंगोलों की पाशविक ,रक्त-पिपासा | ये आक्रमणकारी या तो लूटमार के 
उद्देश्य से हमारे देश'में आये, या मध्य एशिया की आर्थिक और राजनैतिक 
परिस्थितियों से विवश होकर, आश्रय की खोज में । मुहम्मद ग़ज़नी का स्पष्ट 
उद्देश्य हमारे मंदिरों और तीर्थ-स्थानों में एकत्रित क्री गई अपार धन-राशि को 
लूट ले जाने-का था । उससे वह ग़ज़नी की समृद्धि को-बढ़ाना चाहता था, और 
साथ ही सफल आक्रमण से प्राप्त प्रतिष्ठा का उपयोग .मध्य एशिया में अपनी 
राजनैतिक स्थिति को . मज़बूत बनाने में लगाना चाहत्य था ।* मोहम्मद ग़ोरी 
और उसके साथियों के सामने यह थआ्ाकांक्षा भी नहीं थी । मध्य-एशिया में उनके 
लिए कोई स्थान नहीं रह गया था | हिन्दुस्तान की राजनैतिक दुरवस्था से लाभ 
उठा कर बंह यहां अपने लिए छोटे-मोटे राज्यों की स्थापना कर लेना चाहते थे । 
विजय का उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, पर उत्तरी भारत के मुस्लिम 
आक्रमणकारियों ने जिन उपायों का संहारा लिया “वे बर्बर और नृशंसतापूर्ण 
-+और इस कारण इस प्रदेश कीं जनता के मन में इस्लाम की जो कल्पना 
प्रविष्ट कर सकी वह दक्षिण के अपने देंशवासियों से बिल्कुल भिन्न थी । इस्लाम 
धर्म के मूल-तत्वों से अधिक उसके मानने वालों के. वहशी कारनामे उनके सामने 
आए । ऐसी परिस्थिति में, यदि दोनों संस्कृतियों के बीच अविश्वास की भावना 
कुछ समय के लिए व्यवधान के रूप में श्रा खड़ी हुई, तो इसमें आश्चर्य ही क्या 
था १ हिन्दू अपने राजनेतिक संगठन की कमज़ोरी के कारण, मुसलमानों की 
विजय के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी न कर सके, पर उनकी बर्बरता और - 
धार्मिक असहिष्णुता से खीक कर उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक जीवने 
१-हब्न बतूता ने इस घटना का जिक किया है । 
-श्रो० हवीब : १(३)ए७० ० ठ5पबटागां, 
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के चारों ओर एक मज़बूत क़िलेबन्दी कर ली। मुसलमान तेज़ी से एक के बाद 
दूसरे प्रदेश को जीत सके, ' पर उनके निवासियों के सामाजिक जीवन में उनका 
प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध था| वह हमारे खान-पान और विवाह-संम्बन्धों से बहि- 
प्कूत ये। यह पहिला अवसर थां जब हिन्दूःसमाज ने अपने चारों ओर वहिष्कार 
ओर असहयोग की इतनी मज़बूत दीवारे खड़ी करली थीं । इसके पंहिले सदा ही 
बाइर वालों के लिए उनके द्वार खुले रद्दा करते ये । दूसरी ओर भी यह पहिला 
ही अवसर था जब मुसलमान किसी देश में पहुंचे हों, वहां अपनी राजनैतिक 
सत्ता क्रायम कर सके हों, पर उस देश के सामाजिक जीवन से इस प्रकार 
अलहदा फेंक दिये गए हों । श्रसहयोग 'की जो मनोबृत्ति एक बार बनी, वह काफ़ी . 
दिनों' तक सामाजिक संगठन की जड़ों को सींचती-पोसती रद्दी | कुंड ऐतिहासिक 
परिस्थितियों ने, जो बहुत कम दिन टिक सकों, मुस्लिम-समाज में भी सामाजिक 
असहयोग की इस भावना को दंढ़ें बनाया | -मुसल्मान बहुत थोड़ी संख्या में 
इस देश में आये ये, और थोड़े दी दिनों में आंधी की तरह चारों ओर फैल 
गए थे, और महासागर में फैले हुए द्वीपों के समान उन्होंने अपने छोटे-छोठे , 
राज्य खड़े कर लिए थे । जनता के संगठित तिरस्कार के सामने उनके लिए भी 
यह ज़रूरी होगया कि वह मुस्लिम समाज के सभी तत्वों--उलमा, अमीर व जन- 
साधारण-को. एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करें। मुसलमानों का णाज्य में एक विशिष्ट 
“स्थान बन गया-हिन्दुओरों के प्रति अविश्वास की भावना प्रमुख थी । भारत में 
मुस्लिम राज्य की स्थापना के पहिले के कुछ वर्षो--शायद दशाब्दियीं तक-हिन्दू 
“और मुसलमानों में जो आपसी संबंध रहे,-दुर्भाग्यवश,कुछ स्वार्थी और गैरज़िम्मे- 
दार इतिहासकारों नें उन्हें ही एक दज़ार वर्ष के इतिहास में परिणत कर दिया है। 
रचनात्मक भ्रवृत्तियां 
प्रारम्भिक-काल की अविश्वास और असदहयोग की यह प्रब्ृत्ति सर्वथा 
अस्वाभाविक थी, और श्रंधिक दिनोंतक टिक नहीं सकती थी। दो जीवित, 
जाग्त, उनन्‍नतिशील संस्क्ृतियां इतने निकट संपर्क में रद कर अपने को एक- 
दूसरे के प्रभाव से बचा नहीं संकेती थीं, आर फिर मुसलमान तो इतनी कम संख्या 
में इस देश में आ्राये ये कि विना जनता के सहयोग के वह किसी स्थायी राज्य 
की नींव डाल ही नहीं सकते ये । इसी कारण हम देखते हैं कि ईल्ठ॒त्मिश ने 
मुसलमानों के आंतरिक संगठन की जिस नीति को जन्म दिया था, और जो 
प्रारम्भ में मुस्लिम राज्य की स्थापना में सफल भी हुई थी, वद उसकी मत्यु के 
हर बाद कुछ दिनों मी न चल सकी । बलवन ने उसकी उपेक्षा की । अलाउद्दीन 
खिलजी ने धर्म और राजनीति के भेद को कुछ अधिक स्पष्ट किया । मुहम्मद 
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ठग़लक ने एक विरोधी नीति को विकास क्री चरम सीमा तक पहुंचा दिया | 

ये रचनात्मक प्रद्ृत्तियां राजनैतिक क्षेत्र में तो प्रगट हो ही रही थीं, परन्तु 
धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर वे .और भी अधिक सशक्त बनती जारही थीं, 
इसका कारण था मुसलमान आ्रक्रमणकारियों के साथ ही साथ इस देश में प्रवेश 
करने वाले मुसलमान संतों और सूफ़ियों की एक अनवरत शटब्डुला, जिसने हमें न 
केवल बाहर के मुस्लिम देशों की विचार-धाराश्रों के संस्पर्श में रखा, पर जो हमारी 
संस्कृति की जड़ों को अपनी आध्यात्मिकता से सींचती और पोसती भी रहीं। 
आज जो हम अपने देश की आबादी का २४ फ़ीसदी इस्लाम के अनु- 
यायियों का पाते हैं, उसके पीछे नतो मुसलमान शासकों की धर्मान्धता है, 
न मुसलमान प्रचारकों की ज़बर्दस्ती !' उसके पीछे तो हमारे समाज की 
आन्‍्तरिक विषमता और इन सन्तों के व्यक्तित्व का प्रबल आकर्षण है। 
दसवीं शताब्दी में मंसर अल हल्लाज, ग्यारहवीं में बाबा रीहान और उनके 
दर्वेशों का दल व शेख़ इस्माईल बुख़ारी, बारहवीं में फरीदुद्दीन अ्त्तार और 
वज़ाकिरत उल ओऔलिया, तेरहवीं में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती और शेख़ जलालु- 
द्वीन तबरेज़ी व सैयद जलालुद्दीन बुख़ारी और बाबा फ़रीद, चौदहवीं में अब्दुल 
करीम अ्रलजीली--ओऔर इस सब्रके साथ असंख्य छोटे-मोटे प्रचारक--इन सत्र 
का एक तांता-सा बना रद्द । उनके व्यक्तित्व और प्रचार का हिन्दू-समाज पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ।* मुसलमान और हिन्दू सभी सन्‍्तों को आदर की दृष्टि 
से देखते थे, और उनके प्रशंसकों व भक्तों में सांस्कृतिक भेद-भाव अपने आप 
क्रम हो चले थे। आज भी हम उनकी दरगाहों पर लाखों की संख्या में हिन्दुओं 
को इकद्चा होते हुए पाते हैं। अजमेर में रूचाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 
हर रोज़ तीन घंटे नौबरतख्ाना बजता है। हुसैनी ब्राह्मण व मल्कान राजपूत भी 
हमारे बीच हैं, जो रमज़ान के दिनों में रोज़े भी उसी थ्रास्था से रखते हैं जिससे 
वह हिन्दू ब्तों का पालन करते हैं । सिन्ध के मशहूर संत करीमशाह के संबंध 
में यह प्रसिद्ध दे कि उन्होंने एक वैष्णव साधु से 'औम्‌ः मंत्र की दीक्षा ली थी । 
उनकी जीवनी में लिखा है कि यह मंत्र उनके लिए 'एक अंधेरे कमरे में घूमते 
हुए दीपक के समान! बन गया था । इसी प्रकार भक् के प्रसिद्ध साधु बाबा 
साहना के सम्घंध में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक मुस्लिम संत से दीक्षा ली, 
और तब महरबाबा कहलाने लगे |३ इस प्रकार, दो महान्‌ संस्कृतियों की, 
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विभिन्‍न दीखने वाली दो विशाल-धाराएं हमारे देश के प्रयाग में, गंगा और 
यमुना के समान, एक दूसरे से जा मिलों -एक भारतीय संस्कृति के निर्माण में 
सतत शआगे बढ़ते रहने के लिए | 
सामाजिक सहयोग 

यहां हमें यह भी भूल नहीं जाना है कि इस देश में मुसलमानों की संख्या, 
जो लगातार बढ़ती गई उसका कारण यह नहीं था कि बे लोग बहुत बड़ी 
संख्या में बाहर से आये थे। बाहर से श्रानेवालों की संख्या नगण्य थी। उनमें 
से श्रधिकांश, ६० या ६४ फ़ीसदी, ऐसे थे जो इस देश की प्राचीन 
संस्कृति के प्रश्रय में पले थे। उन्होंने जब मुसलमान धर्म स्त्रीकार किया तब 
वह अपने समाज के वे सव आचार-विचार, जो वह सदियों से मानते आरदहे थे, 
इस्लाम में ले गए | जो थोड़े से मुसलमान बाहर से आये भी थे वे उनके सामा- 
जिक आचार पर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सके, क्योंकि स्वयं उनकी आत्माओं 
में इस्लाम का प्रवेश बहुत गहरा न था, वे तो भिन्‍न-मिन्‍न फिरक्ों में बंटे हुए 
साधारण व्यक्ति थे, जो एक अस्थायी लाभ की खोज में इस देश में चले आये 
थे। संत और सूफ़ी धर्म-प्रचारकों का उद्देश्य साधना के मार्ग पर लोगों को प्रदत्त 
करना था--सामाजिक संगठन की विभिन्‍नता को सुरक्षित रखने अथवा उनका 
निर्माण करने पर उनका श्राग्रह नहीं था । उनके प्रभाव में जिन लाखों व्यक्तियों 
ने इस्लाम की दीक्षा ली, वे उस समाज-व्यवस्था से तनिक भी परिचित न थे 
जिसका विकास मुसलमानों ने इस देश के बाहर किया था । 

ऐसी परिस्थिति में वही हुआ जो कि स्वाभाविक था | इस देश के उन 
असंख्य आदिम निवासियों ने, जिन्होंने इस्लाम धर्म में दीक्षा लेली, नतो अपनी 
सदियों से चली थाने वाली प्राचीन समाज-व्यवस्था को आ्राप्रात पहुंचाने को 
चेश की, और न उसके मुकाबिले में किसी अन्य समाज-व्यत्रस्था का निर्माण 
किया।' मुसलमान धीरे-घोरे हिन्दू-संस्थाओं को ही अपनाते गए. । इस प्रकार 
आदि-काल से चली आने वाली ग्रामीण अ्र्थ-व्यवस्था की छत्र-छाया में एक 
नये समाज का निर्माण हुआ, जिसमें विविध धर्मावलम्बी तो थे, पर जो एक ही 
समाज-व्यवस्था को मानते थे । शहरों में संगठन की दिशा कुछ मिन्‍न थी | पर 
वहां भी हिन्दू ओर मुसलमान सरकारी नौकरियों में श्रथवा वाणिज्य और व्यापार 
के सूत्रों द्वारा एक-दूसरे के निकट-संपर्क में आते गए। शासन-ब्यवस्था में 
हिंन्यू अधिकारियों करी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई। चारों ओर सहयोग, साह- 
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चर्य और सौहाद्व की भावना-ने ज़ौर पंकड़ां। जो वर्बर विजेता के रूप में आये. 
थे, वह हँमारे सामाजिक जीवन के एक अंग बन गएं। केवल एक चीज़ व्यंव- 
घाने बन॑ कर हमारे बीच खड़ी रह गई थी। वह थी धार्मिक विभिन्नता--पर 
धर्म धीरे-धीरे व्यक्ति के निजी विश्वास और ' आचार की वस्तु बनता जारहा था | 
हिन्दू और मुसलमान. एक दूसरे के शराचार और व्यवहार के प्रति संहिष्णु बनते 
गए, और सामाजिक ,घरातल पर उन्होंने एक-दूसरे-के धार्मिक ऋृत्यों में भी उंदा- 
रता से भाग लेना आरम्भ कर दिया  ' ९३ 
धार्मिक सहिष्णुता 
सामाजिक सहयोग के साथ-साथ धार्मिक सहिष्णुता की भावना भी 
प्रवल होती चली | ऊपर से-देखने से तो यंह जान प्रड़ता है कि मूत्ति-पूंजक 
हिन्दू-धर्म ' औरः मूर्त्ति-भंजक . इस्लाम में कहीं तादात्म्य- है ही नहीं। पर 
कई शताब्दियों पहिले से-बौद्ध-धर्म और हिन्दूं वेदान्त के प्रचारक उन देशों में फैले_ 
हुए थे, जहां बाद में इस्लाम का प्रचार हुआ। सूफ़ी मत के इतिद्वास के उत्तरी-काल 
में उनका प्रभाव बहुत स्पष्ट है--यद्यंपि यह सच है' कि सूफ़ी रहस्यत्राद की बुनिः 
यांद हमें कुरान-शरीफ़ की कुंछ आयतों में ही मिल जाती है। फ़ना, तरीक़ा; 
मराक़तबा आदि सूफ़ी-सिद्धांतों में निंवोण, साधना, योग आ्रादि की कल्पनां स्पष्ट 
अलकती हैः। दूसरी ओर, इस्लाम के सिद्धांतों का भी बहुत बड़ा प्रभोव हिंदूः 
दर्शन पर पड़ा । सुधार की नई धारा का प्रारम्भ दक्षिण भारत-से ही हुआ था, 
' जहां हिंदू-दर्शन पहिली बार इस्लाम के सिद्धांतों के संपर्क में आया था। दक्षिण- 
भांरत में बौद्ध और जैन धर्मों के रूखे अध्यात्म क्री- प्रतिक्रिया के.रूप में शव और 
वैष्णव पंथों क्रा प्रारम्भ हुआ. । इनका आग्रह जीवन के उपासना-पक्त पर था| 
उपासना के ञ्राधार-के - लिए सगुरां ब्रह्म कीः आवश्यकता पड़ी । यह 'कहना 
कठिन है कि सगुण ब्रह्म की कल्पना के पीछें इस्लाम के नये सिद्धांतों का प्रभाव 
कितना था । पर शंकराचार्य के अध्यात्म-दर्शन पर: इस्लाम का प्रभाव; जो 
उनकी जन्मभूमि के आसपास पूरे ज़ोर पर था, बिल्कुल भी नहीं था, यह मानना 
भी कटिन है। मध्यकाल का हिंदूँ-दर्शान ज्यों-ज्यों विकास पाता गंया, ' इस्लाम 
का प्रभाव उस पर अधिक स्पष्ट होता गया | शंकराचार्य के अद्व तबांद ने धीरे- 
धीरे यंमानुजाचार्य के विशिशद्वैत का रूप लिया, श्रौर तव वह वल्लभाचार्य के 
द्वैतवाद में विकसित हुआ । द्वैतवाद की मनोरम कल्पना की कोमल भूमि पर, 
सूफ़ी-मत के अधिक सीधे संपर्क के परिणाम स्वरूप, भक्ति की धारा का फूट 
निकलना तो सहज स्वाभाविक ही था | 
उत्तरी भारत में तेरहवीं, चोंदहवीं ओर पम्द्रहवीं शताब्दियों में जो सिद्धान्त 
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फैले उन पर तो मुस्लिम-प्रभाव बहुत सीधा ही पड़ रहा था। रामानंद ने विष्णु 
की कल्पना को और भी .सहज-सुलभ बना कर राम का रूप दिया, उन्होंने भक्ति 
की दीक्षा चारों व्णों को दी--उनके अनुयायियों में से अधिकांश जुलादे, चमार 
आदि ही थे। कबीर ने तो रीति-रिवाज और जात॑-पाँत को उठाकर एक ओर 
रख दिया, ओर राम ओर रहीम की एकंता का संदेश जन-साधारण तक पहुंचाया। 
उनके सिद्धान्तों पर रूमी, सादी और दूसरे सूफ़ी कवियों और, सन्‍्तों का प्रभाव 
बहुत स्पष्ट है। नानक और दादू की साखियों में हिन्दू और मुसलमान धर्मों के 
, सामंझ्ञस्य के इस प्रसत्त को हम. और भी बढ़ा हुआ प्राते हैं । नानक सूफ़ो रंग 
“में इतने रंग गए ये कि हिन्दू धर्म का उन पर कितना प्रभाव था, यह जानना 
कंठिन है। वैदिक और पौराणिक. सिद्धान्तों की उन्हें कम ही जानकारी थी। 
- शदू. का भी यही हाल था । दो-तीन शताब्दियों तक समस्त देश भक्ति की उत्ताल 
तरंगीं में, एक नई प्रेरणा,से स्पंदित-विभोरित होकर ड्ूबता-उतराता रहा। हिंदुओं 
में भक्ति-आन्दोलन- अपन्ने पूरे ज़ोर पर था,' और मुसलमानों में सूफ़ियों की नई- 
नई जमातें-/चिश्तिया, सुदरावर्दिया, नैपृशवन्दी आदि--प्रेम की पीर' का 
प्रचांर कर रही थीं। भावना के इस व्यापक प्रदेश में हिन्दू और मुसलमानों का 
एक-दूसरे के समीप से समीपतर आते जाना स्वाभाविक ही था । 
उससे भी नीचे स्तर पर, जहां जनसाधारण के आ्रचार-विचार, रीति- 
रिवाज और पूजा-मानल्ा का सम्बन्ध था, हिन्दू और मुसलमानों का यह भाव 
'आरॉयः बिल्कुल ही मिट गया था। हुसेनी ब्राह्मणों। ओर मल्कान राजपूतों को 
' चर्चा ऊपर आचुकी दे। मुस्लिम संतों के हिन्दू साधुओं से, और हिन्दू साधको 
'के मुसलमान फ़क्कीरों से श्राध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करने व गुरु-दक्षिणा लेने के 
' अनेकों उदाहरणों से मध्य-काल का इतिद्वास भरा पड़ा है। साधक हिन्दू अथवा 
मुसलमान कोई भी द्वो उसके अनुयायियों में दोनों ही समाजों के अनेक व्यक्ति 
रहा करते थे । आज भी उनकी शव-समाधियों पर जो वार्षिक मेले लगते हैं 
उनमें हिन्दू और मुसलमान सभो इकट्चा होते हैं । , स़िन्ध के प्रसिद्ध कवि-साधक 
“शाह अब्दुल लतीफ़ की समाधि पर प्रत्येक बृहस्पतिवार कों आज भी अरसंख्य 
हिन्दू और मुसलमान मिल कर कबीर, दादू , नानक और मीराबाई के भजन गाते 
हैं। क्षेमानन्द के 'मानस-मंगल' में, जो सत्रहर्वी शताब्दो में लिखा गया था, 
बंगाल के एक राजा के. कमरे में कुरान शरीफ़ के मौजूद होने का जिक्र है | 'सैर 
उल-मुताख़रीन' में लिखा दे कि नवाब मीरजाफ़र अपने सब शइहरियों के साथ 
: गंगा-पार “होली खेलने. जाया करते थे, ओर मरने के वक्त उन्होंने किरी- 
तेश्वरीदेवी की मूर्ति को जिंस पानी से नहलाया था, उसका श्राचमन किया 


श्ध्द हमारी राजनैतिक समस्याएं 


था। ेहुला सुन्दरी' नाम की एक बंगला-कविता में लिखा है कि जो ब्राह्मण 
नायक की यात्रा के लिए शुभ-दिन निश्चित करने के लिए इकट्ठा. हुए थे, उन्होंने 
क्रम में 'फ़ाल' देख कर अपना निश्चय बनाया था ।- एक दूसरे काव्य-अन्य में 
हम मुसलमान नायक का सस्तर्पियों से वरदान मांगने के लिए. पाताल जाने का 
वर्णन पाते हैं। सत्य-पीर नाम के देवता में तो समस्त बंगाल की जनता, हिन्दू 
और मुसलमान दोनों, का अ्रखंड विश्वास था ।? 
राजनैतिक सममौता 

हृदय की इस एकता के श्राधार पर राजनैतिक समभौते की भावना का 
विकसित होना अनिवार्य था। यह एक ऐतिद्दासिक सत्य दे कि भारतीय इतिहास 
के समग्र मुस्लिम-काल में केवल दो मुसलमान शासक, फ़्रीरोज्ञ तुग़लक 
और औरज्ञजेब, ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने शासन-काल में धार्मिक असहिष्णुता 
की नीति का पालन किया, और वह भी थोड़े वर्षों के लिए और विशेष 
राजनैतिक परिस्थितियों के कारण । अन्य शासकों ने, और इन दोनों शासकों ने भी 
अपने शासन-काल के शेष भाग में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का 
ही पालन किया | कुछ ने इस्लाम का पक्ष लिया, पर हिन्दू धर्म के -साथ 
दुर्भावना नहीं रखी | अकबर के बहुत १हिले काश्मीर का सुल्तान ज़ैनुल-आ्राविदोन 
अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए प्रसिद्ध था | उसने जज़िया हटा दिया 
था, और संस्कृत के कई ग्र-थों का फ़ारसी में अनुवाद किया । बंगालु में सुल्तान 
अलाउद्दीन हुसनशाह ने भी इसी नीति का पालन किया । शेरशाद हिन्दू-जनता 
में 'वकुफ़' बाँठा करता था। सम्राट्‌ अकबर के शासन-काल में यह प्रश्गत्ति अपनी 
चरम-सीमा तक जा पहुंची । मुश़ल-्सम्राटों के समस्त. शासन का संगठन जिन 
सिद्धान्तों पर किया गया था वे भारतीय पद्दिले थे, सेरेसेनिक, ईरानी या मुस्लिम 
बाद में । संस्थाओं में थोड़ा हेर-फेर हुआ, पर वह मूलतः वही रहीं जो. सनातन- 
काल से चली आ रहीं थीं। धार्मिक-सहिष्णुता की नीति ने भारतवर्ष के मुस्लिम 
शासन में धर्म का स्थान ले लिया था । 

राजनैतिक सम्बन्धों के निर्धारण में धर्म का कभी कोई विश्येष हाथ नहीं 
रहा । चोदहवीं ओर पन्द्रह्वीं शताब्दियों में गुजरात, मेवाड़ और मालवा में 
लगातार संघर्ष रहा, पर इस संघ्र्प में गुजरात के सुल्तान प्रायः उतनी ही बार 
मेवाड़ के राणा के पक्ष में, ओर मालवा के सुल्तान के खिलाफ़ लड़े जितनी बार 
बह मालवा के सुल्तान के पक्ष में ओर मेवाड़ के राणा के खिलाफ़ लड़े थे | बावर 
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और हुमायूं ने, पठानों के खिलाफ़, राजपूतों का साथ दिया। मुगल साम्राज्य 
के पतन के बाद भी निज्ञाम मराठा-साम्नाज्य के अन्तर्गत था न कि मैसूर के सुल्तान 
के साथ, और राजपूतों की सहानुभूति मराठों के साथ कम और रुहेलों के साथ 
ज़्यादा रही । मुग़ल-साम्राज्य द्वारा स्वीकार की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति 
का ही यह परिणाम था कि उसके पतन के डेढ़ सौ वर्ष बाद भी, १८५७ के 
विद्रोह में, मुगल-वंश के किसी उत्तराधिकारी को ही- समस्त देश का शासक 
बनाने का प्रयत्न किया गया। बीच में भी इस प्रकार के प्रयत्न चलते 
रहे थे। उत्तर-भारत में १७७२ से १७६४ ई० तक महादजी सिन्धिया का आधि- 
पत्य रहा, पर अपने शासन के लिए यथेष्ठ नैतिक वल प्राप्त करने की दृष्टि से उनके 
लिए यह आवश्यक होगया कि वह मुग़ल-वंश के शाह आलम को अंग्रेजों की 
कैद से छुड़ा कर दिल्‍ली की गद्दी पर बरठाएं, और उसके नाम से शासन करें | 
किसी भी साम्राज्य के पतन के बाद उसके प्रति जनता की इतनी गहरी भक्ति का 
प्रदर्शन साम्राज्यों के इतिहास में एक अनहोनी-सी घटना है । 
सांस्कृतिक समन्वय 

राजनैतिक एकता का सहारा लेकर सांस्कृतिक समन्वय का विकास हुआ। 
इस प्रवृत्ति का आरम्भ तो एक सामान्य भाषा की उतत्ति के साथ ही हो चुका 
था। हिन्दी ब्रजभाषा ओर फ़ारसी के सम्मिश्रण का परिणाम थी। उसका 
शब्दकोप, वाक्य-विन्यास, व्याकरण, सभी दोनों भाषाओं की सामान्य देन हैं । हिन्दू 
आर मुसलमान दोनों ने इस भाषा को धनी बनाया। अ्रमीर खुसरो हिन्दी भी 
उतनी धारा-प्रवाह लिख सकते थे जितनी फ़ारसी। अकबर ने उसे प्रोत्साहन दिया। 
ख़ानख़ाना, रसलान ओर जायसी हिन्दी-साहित्य के गौरव हैं। जायसी तो मध्य- 
कालीन हिन्दी के तीन सर्व-श्रेष्ठ लेखकों में हैं, ओर द्वदयकी सूक््मतम भावनाओं 
की अभिव्यक्ति में कई स्थलों पर तुलसी और सूर से भी बाज़ी ले गए हैं । अ्रन्य 
प्रांतीय भापाओं--मराठी, बंगला, गुजराती, सिंधी आदि--पर भी मुसलमानों 
का उतना ही गहरा प्रभाव पड़ा । मराठी बहमनी-वंश के संरक्षण में ही साहि- 
त्यिकता की सतह तक उठ सकी । श्ंगला का विकास भी मुस्लिम-शासन की स्था- 
पना के परिणाम-स्वरूप ही हुआ । ख्व० दिनेशचन्द्र सेन का मत है कि “यदि 
हिन्दू-शासक स्वाधीन बने रहते तो ( संस्कृत के प्रति उनका अ्रधिक ध्यान द्वोने के 
कारण ) बंगला को शाही दर्बार तक पहुंचने का मौक़ा कभी नहीं मिलता |?! 
जायसी के अ्रवधी-भाषा में लिखे हुए. पद्मावत की फ़ारसी-लिपि की अनेक प्रतियां 
आअराकान और चटगांव के ग्रामीण मुसलमानों के पास से प्राप्त हुई हैं | पद्मावत का 
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बंगला अनुवाद भी एक मुसलमान कवि ने ही किया था । दारा-शिकोह ने हिंदुओं 
के उपनिषदों व अन्य धर्म-अन्थों का फ़ारसी में अनुवाद किया---इसी के इटैलि- 
यन भाषा के अनुवाद ने पश्चिम के विद्वानों का ध्यान हिन्दुओं के धर्म-अ्रन्थों की 
ओर खींचा । फ़ैज्ञी ने महाभारत का अनुवाद फ़ारसी में किया । हिन्दुओं और 
मुसलमानों के साहित्य की साधना में एक रूप हो जाने के अनेकों उदाहरण मध्य- 
क्रालीन भारत के इतिहास में मिलते हैं । 

सांस्कृतिक समन्त्रय की यह प्रवृत्ति वास्तु-कला और चित्र-कला के ज्षोत्रों 
में अपनी चरम-सीमा तक पहुंची हे । मुस्लिम वास्तु-कला का सर्वोच्च विकास 
इसी देश में हुआ । क्राहिरा की मस्जिदों में भी, फ्रेंज़ पाशा के शब्दों में, “'कला 
की सम्पूर्ण मनोरमता नहीं है | सामञ्ञस्य, अभिव्यक्ति, सजावट, सभी में एक ऐसी 
अपूर्णता है--जो बस्बस अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है |? ईरान की 
मुस्लिम-कला में भी हम यही वात -भव्य सजावट और वैज्ञानिक कौशल का 
अभाव --ाते हैं | ताजमहल हिन्दुस्तान में मुस्लिम वास्तु-कला का सर्वश्रेष्ठ उदा- 
हरण है । परन्तु, वह संसार की अन्य इस्लामी इमारतों से बिलकुल भिन्न है। 
उसके निर्माण में हिन्दू शिल्प-शास्त्रों के सिद्धान्तों का अधिक पालन किया गया 
है। बीच के बड़े गुम्बद और उसके चारों ओर चार छोटे-छोटे गुम्बद पंचरत् 
की कल्पना का स्मरण दिलाते हैं । गुम्बद की जड़ों में कमल की खुली हुई पंख- 
ढ़ियां हैं, जो मानों गुम्बद को धारण किए हुए हैं । शिखर के समीप कमल की 
उल्टी पंखड़ियां हैं। शिखर के ऊपर त्रिशूल है। हैबल ने ठीक ही लिखा है 
कि सेंटयाल का गिर्जा और वेस्ट मिंस्टर एज्े अंग्रेज़ी-कला के उतने सच्चे नमूने 
नहीं हैं, जितना ताज हिन्दुस्तानी कला का ।' लेकिन हैवल के इस कथन से मैं 
सहमत नहों हूं कि हि-दुस्तान में मुस्लिम वास्तु-कला इस कारण ही महान्‌ हो सको 
कि उसका ब्रिकास उन हिन्दू कारीगरों के हाथों हुआ जो हिन्दू-संस्क्ृति में ड्वे हुए 
श्रे। इस देश में आने के पहिले ही मुसलमान इस क्षेत्र में बहुत महत्व-पूर्ण. सफ- 
लता प्राप्त कर चुके थे । मुस्लिम-काल की भारतीय वास्तु-कला के पीछे इस्लामी 
प्रेरणा भी उतनी द्वी प्रबल है, जितना हिन्दू प्रभाव। सर जॉन मार्शल का मत 
है कि पुरानी दिल्‍ली की क्रुव्वतुल-इस्लाम मस्जिद और ताज के पत्ित्र और भव्य 
मक़बरे की कल्पना मुस्लिम प्रभाव के बिना नहीं की जा सकती ।* भारत की 
मुस्लम-कला की महानता इसी में है कि वह दो महान्‌ संस्क्ृतियों के सम्मिश्रण 
का परिणाम है | 
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चित्रकला के क्षेत्र में भी हम यही बात पाते हैं। मुग़ल चित्रकारों के 
सामने एक ओर तो अजन्ता की पद्धति थी, दूसरी ओर समरक़न्द और हिरात, 
इस्पहान और बग़दाद के चित्रकारों की कृतियां थीं। दोनों के समन्वय से मुगल 
कलाका जन्म हुआ । श्रजत्ताकी कला में एक श्रभूत-पूर्व जीवनी-शक्ति थी, मध्य 
एशिया की कला में समन्वय, संतुलन और सामझस्य की भावना प्रमुख थी । 
दोनों के मिश्रण से रंग का निखार और रेखा की संवेदनशीलता दोनों ने एक 
अद्भुत प्रगति की | शाहजहां के प्रमुख चित्रकारों में हमें एक ओर तो कल्याणदास 
अनूप चतर और मनोहरके नाम मिलते हैं, और दूसरी ओर मोहम्मद नादिर समर- 
क़न्दी, मीर हशिम और मोहम्मद फ़कीरुल्जा के । हिन्दू और मुसलमान कला 
कारों ने मिलकर मुग़ल-चित्रकला का बत्रिकास किया था |" डॉकुमारस्वामी और 
कुछ अन्य लेखकों ने मुगल और राजपूत कलाओं में कुछ मूलभूत भेद बताने की 
चेश की है | पर गहराई से देखा जाए तो राजपूत-कला, एक विभिन्न वातावरण 
में, मुग़ल-कला के प्रयोग का ही एक उदाहरण है।'* 

सत्रदर्वी शताब्दी : मतभेद के चिह्न 

हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों के सहयोग आर समन्वय की जो धारा 
शताब्दियों की सीमाओं को लांघती हुई दिन पर दिन प्रबल होती जा रही 
थी, सत्रहवीं शताब्दी में उसके प्रवाह में कुछ रुकावट पड़ी। इसका मूल-कारण 
राजनैतिक था, यद्यपि उसके पीछे कुछ; सामाजिक प्रव्ृत्तियां भी काम कर रही 
थीं। देश में स्थान-स्थान पर हिन्दुओं ने अपने स्वतंत्र-राज्य स्थापित करने 
आरम्भ कर दिए थे | मराठें और बुन्देले, राजपूत और सिख, सभी एक नई 
राजनैतिक श्राकांक्षा से उद्देलित से हो उठें थे। राजनैतिक आकांक्षाओं को समाज 
सुधार की उन प्रश्त्तियों से बल मिला था जो. हिन्दू-समाज में इन दिनो व्यापक होती 
जा रही थीं। कबीर, दादू और दूसरे स्वाधीन-चेता संतों द्वारा रूढ्िप्रियता और 
कद्ठरता पर जो आक्रमण किया जा रहा था और दूसरी ओर भक्ति के नाम पर 
जो उच्छुब्नलता कैलती जा रही थी उसका प्रभाव सामाजिक संगठन पर अ्रच्छा 
नहीं पड़ रहा था । इसी कारण महाराष्ट्र व उत्तर-भारत के नए सुधारका-खुका 
राम, रामदास, तुलसीदास आदि--समाज की मर्यादाओं को निबाहने पर ग्रधिक 
ज़ोर देने लगे थे। इस आग्रह से समाज में आचार की शुद्धता और पवित्रता 
का विकास हुआ । जीवन की इस नई उत्क्रांति का राजनैतिक स्तर पर आजाना 
अनित्रार्य इसलिए भी होगया कि मुस्लिम-शासन उन उदार फ्रव्ृत्तियों के साथ, 
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जिनका विरोध किया जा रहा था, इतना अधिक सम्बद्ध होगया था कि उन्हें 
एक दूसरे से अलग नहों किया जा सकता था | इसो कारण हिन्दू-समाज की नई 
सुधार-प्रद्वत्तियां, जिनका आधार दृष्टिकोण की उदारता नहीं, मर्यादाओ्ं का पालन 
था; मुग़ल-्साम्राज्य से जा ठकराई । 

दूसरी प्रतिक्रिया यद्द हुई कि -मुगल-शासन में भी मुसलमानों का एक 
ऐसा दल उठ खड़ा हुआ जिसने उसे कट्टर मुसलमानों की. संस्था बनाने का प्रयत्न 
किया | इस विचारं-घारा को शाहजहां के कमज़ोर शासन-काल में संगठित होने 
का अवसर मिल गया । शाइजहां के जीवन के अन्तिम वर्षों में उसके योग्य पुत्र 
ओरज़ज़ेव ने इस दल का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। ओऔर्ज्नज़ेब कट्टर 
मुसलमान तो था ही, शासन के अनुभव और योग्यता में भी वह अपने सब 
भाइयों से अधिक बढ़ा-चढ़ा था । गद्दी पर ब्रैठने के बाद कुछ वर्षों तक उसने 
हिन्दू स्वच्चों का विरोध न करते हुए, इस्लाम के आदशों पर शासन का पुनर्निर्माण 
करने को चेश को | ओरज्ञजेब के बनारस वाले फ़रमान और अन्य आआराज्ञापत्र इस 
बात के साक्षी हैं, पर विचारों का बेंग, और उसके प्रभाव में घटनाओं का चक्र, 
इतना तेज़ो से चल रहा था कि ओरज्जञजेब इस कठिन सिद्धान्त का पालन 
अधिक दिनों तक न कर सका । ज्यों-ज्यों मरठों और सिखों का संगठित विरोध 
अधिक तीज होता गया, उसे विवश होकर हि्दू-विशेधी नीति का पालन करना 
पड़ा । जज़िया फिर से लगा दिया गया। नये हिन्दू-मन्दिरों के बनने का निषेध 
होगया । परिस्थितियों, ओर कुछ व्यक्ति विशेषों ने, मुस्लिम शासन को फिर एक 
ब्रार उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसका प्रारम्भ हुआ था । 
उसने फिर एक कट्टर मुसलमानों की संस्था का रूप ले लिया । 

इस संबंध में कई बातें ध्यान में रखना ज़रूरी हैं। मुस्लिम-शासन को 
भारतीय जोवन-घारा से अलद्ददा कर देने का यह अयत्न बहुत थोड़े मुसलमानों 
तक, और केवल राजनेतिक क्षेत्र तक, ही सीमित रहा, सांस्क्रतिक जीवन का वह 
स््श न कर सका | इसका तो इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है कि 
धर्मान्धता के सबसे अ्रंधकारमय युग में भी स्त्रय॑े ओरज्ञज़ेव की लड़की हिंदी में 
कविता लिखती ओर हिंदू कवियों को आर्थिक सद्यायता पहुँचाती रही १ राज- 
नेतिक क्षेत्र में भी यह प्रयत्न ग़लत था, इसमें तो शक है ही नहीं । हिंदू अथवा 
मुसलमान क्रिसी एक भी समाज के विरोध के आधार पर इस देश में कोई 
शासन स्थापित नहीं किया जा सकता । १७०७ में ओऔरक्नज़ेब की मृत्यु के साथ 
ही इस प्रयत्न का भी अंत दहोगया । भारतीय जीवन की दोनों प्रमुख घाराएं फिर 
एक साथ बहने लगा। ओरख्नज़ेब के उत्तराधिकारियों के लिए हिंदू जनता का 
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समर्थन प्रास कर लेना ज़रूरी होगया । शासन को फिर उदारता की नीति बर- 
तनी पड़ी ! इसी बीच कुछ कारण ऐसे हुए जिनके परिणाम-स्वरूप मुस्लिम- 
समाज में पतनशीलता के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। बाहर के मुस्लिम 
देशों से उनका संपर्क प्रायः समाप्त ही होता जा रहा था। ईरान के सफ़्वी-बंश 
के पतन के बाद भारतीय मुसलमानों के लिए प्रेरणा का एक मुख्य स्लोत बंद 
होगया था। इधर हिंदुओं की निम्न-श्रेणियों में से जिन असंख्य व्यक्तियों ने 
इस्लाम धर्म स्त्रीकार किया था, वे भी अपने साथ बहुत ही निम्न-कोटि की 
सभ्यता लाए थे, उसका भी बुरा असर पड़ रहा था | मुसलमानों में ग़रीबी और 
शिक्षा का अभाव दोनों बढ़ रहे थे। राजनैतिक सत्ता हाथों से जा रही थी । 
सम्भव है कि मुग़ल-साम्राज्य यदि फिर अपने प्राचीन बल और वैभव को प्रास 
कर पाता तो दोनों संस्क्रतियों के समन्वय की धारा एक बार फिर अपने प्रबल 
बेग से बह निकलती, पर राजनैतिक परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। जो तार एकबार 
टुटा वद् फिर जुड़ न सका | पर यह सोचना कि धक्का बहुत गहरा अथवा 
सांघातिक लगा, इतिहास की सचाई को ठुकराना है | समाज के अन्तस्तल में 
शताब्दियों से जिस समन्वय की जड़ गहरी होती जा रही थी उसे आसानी से 
उस्वाड़ फेंकना सम्भव नहीं था | डा» बेनीप्रसाद के शब्दों में “निकट भूतकाल 
के अनुभव भुलाए नहीं जा सके। हिंदू-मुस्लिम-संस्कृति का जो ढांचा पांच 
शताब्दियों के ज्ञात अथवा अज्ञात सहयोग-प्रयत्नों द्वारा बनाया गया था वहन 
सिर्फ़ कायम ही रह, पर और मज़बूत बनता गया | वह कड़ी से कड़ी परीक्ञा में 
खरा उतर चुका था, ओर देश की पूजी का अंग बन चुका था |! 
अंग्रेजी शासन का प्रभाव 

प्रतन और अनिश्चय की उस संक्रमण घड़ी में अंग्रेज़ इस देश में आए, 
एक नई, सशक्त सभ्यता की चक्राचोंध के साथ। इस नई सभ्यता के प्रति हिंदू 
ओर मुस्लिम समाजों की प्रतिक्रिया ने दो विभिन्न रूप धारण किए। हिंदुओं 
ने, विशेषकर बंगाल के नवयुवकों ने, पश्चिमीकला ओर विज्ञान, सभ्यता 
और संस्कृति से अधिक से अधिक सीख लेने की प्रश्ृत्ति का प्रदर्शन किया। 
ईसाई-मिशनरियों द्वारा खोले गए स्कूलों और छात्रावासों, कंपनी के नौकरों के लिए 
आओले गए. फ़ोर्ट-विलियम कालेज व शेलबर्न, डेरोज़ियो आदि विदेशी शिक्षकों के 
संपर्क के परिणाम-स्वररूप, हिंदू-समाज में जीवन और जागति की एक नई चेतना- 
लद्दर उठी | अंग्रेज़ी तहज़ीब के प्रति मुसलमानों का दृष्टिकोण इससे बिलकुल 
भिन्न था| सैकड़ों वर्षों के शासन के गोरव को वद्द आसानी से भुला नहीं सकते 
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थ्रे। राज्य के बड़े-बड़े ओहदे उनके हाथ से चले ही गए थे | जो कला-कौशल 
उनके हाथ में थे, ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की भारतीय उद्योग-धं्धघों को ख़त्म कर 
देने की नीति से उन पर बड़ा धक्का लगा। अंग्रेज़ी शासक भी उनके प्रति 
सशंक ही थे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि काफ़ी लम्बे असें तक 
मुसलमान अंग्रेज़ी सभ्यता से विमुख और अंग्रेजी शासन से खिंचे रहे | इसी 
कारण हम देखते हैं क्रि एक ओर हिन्दू समाज में जहां ब्रह्म समाज, प्रार्थना 
समाज आदि धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, जो पश्चिमी 
सभ्यता के अच्छे गुण ले लेने के पक्ष में थीं, वहां मुस्लिम-समाज में फरैज्ञी और 
वहाबी श्रांदोलन, जो मूलतः अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ थे, फैले। मुसलमानों का 
अंग्रेज़ी शासन के प्रत क्या रुख़ था, इसका अच्छा परिचय हर्मे मिर्ज़ी अबू- 
तालिब की “अंग्रेज़ी अद्दद में हिन्दुस्तानी तमद्दुन की तारीस्तर” में मिलता है | 
नवयुग और प्राचीन का पुनर्निमोण 

नवीन जीवन की जो चेतना भारतीय समाज में, चाहे वह हिन्दू हो अथवा 
मुसलमान, व्यापक होती जा रही थी, उसका मुख्य आधार प्रात्रीन का ममत्व 
आर उसकी छाया में नूतन के पुनर्निमोण का. प्रयत्न था। प्राचीन संस्कृति में 
आत्म-विश्वास की भावना के साथ ही तो इस नवयुग का प्रारम्म हुआ था । 
हिंदूसमाज में जिन अनेक धार्मिक श्रौर सामाजिक सुधार प्रत्ृत्तियों ने जन्म 
लिया, उनके पीछे प्राचीनता के पुनर्निर्माण की यह भावना स्पष्ट ही है। राजा 
राममोहन राय द्वारा श्यर८ ई० में स्थापित ब्रह्म-समाज को मुख्य प्रेरणा भारतीय 
उपनिषदों की महानता में एक अमर-विश्वास से ही प्रास हुई थी । स्त्रामी दयानंद 
का वेदों की महानता में उतना ही अखण्ड विश्वास था--उन्होंने स्मृतियों और 
पुशणों को उस हृद तक अमान्य ठहराया जहां उनमें वेदों का विरोध पाया जाता 
था। ऑल्कॉट की थियोसोफ़िकल सोसाइटी ने आत्म-विश्वास की इस 
भावना को और भी पुष्ट किया | उसकी दृष्टिमें हर वस्तु और हर विचार, जिसका 
विकास इस देश में हुआ था, शुद्ध-वैज्ञानिक और चिरन्तन-सत्य था। यह 
भावना नवीन-वेदान्तवाद का समर्थन करने वाली प्रगतिशील, और सनातन-धर्म 
महामण्डल आदि रूढ़िवादी, संस्थाओं द्वार और भी दृढ़ बनाई गई। सब 
जगह प्राचीनता की ओर लौटने की पुकार थी--बीच के अन्घेरे युग को चीरते 
हुए प्राचीनता के स्वप्तों को आत्मसात्‌ कर लेने की ललक ! 

भारतीय इस्लाम में भी, एक विभिन्न वातावरण के प्रभाव और एक 
विभिन्न नेतृत्व में इसी प्रकार के प्रतिक्रियावादी आन्दोलन खड़े हो रहे थे। 
उनका आधार भी प्राचीन की ओर लौटने--क्ुरान, पैग़म्बर और हदीस में ही 
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अपना विश्वास रखने--पर था । इन आनन्‍्दोलनों के नेताओं में से दिल्ली के 
शाह श्रब्दुल श्रज्ञीज़् ने इस्लाम को उन अ्रन्ध-विश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त 
करने का प्रयत्न किया जो उसने हिन्दू-समाज से ली थीं और इस्लाम के पैग़म्बर 
द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का प्रचार किया । बरेली के सैयद अहमदने “तरीक़ए- 
मोहम्मदिया” की स्थापना की, जिसके अनुसार हिन्दुस्तान को 'दारुल हब” क़रार 
दिया गया था, जहां मुसलमानों को जिहाद करते रहना आवश्यक था। जौनपुर 
के शाह करामत अली इतने उम्र विचारों के न थे, पर उन्होंने भी श्रसंख्य 
मुसलमानों को शुद्ध इस्लामी जीवन की ओर प्रदृत्त करने में बड़ी सहायता पहुंचाई। 
फ़रीदपुर के हाजी शरीयतुल्ला व उनके पुत्र दूधूमियाँ द्वारा चलाये गए फरैज़ी 
आन्दोलन का उद्देश्य केवल धार्मिक शुद्धता का प्रचार ही नहीं था, उसने राज 
नैतिक असंतोष को भी उकसाया | अहले हदीस और मिर्ज़ा गुलाम क्ादियानी 
के अनुयायियों में भी यही प्रब्नत्ति काम कर रही थी ।* 

प्राचीन केब्पुननिरमोण की यह प्रवृत्ति प्रत्येक देश के नवयुग का एक 
मुख्य अंग है। यूरोप में भी पन्द्रहवीं शताब्दी में नये जीवन की जिस चेतना ने 
अपनी उत्ताल तरंगों के प्रबल आघ्रातों से मध्यकाल के ध्वंस-चिहों को नश-भ्रष् 
किया, उसके पीछे भी ईसा के पहिले की यूनानी सभ्यता के जीखुद्धार का प्रयत्न 
था। हिन्दुस्तान में भी इस प्रवृत्ति की उपस्थिति स्वाभाविक थी। जब कोई 
राष्ट्र निशशा के गढ़े में गिरा होता है, तब प्राचीन महानता की स्मृति ही उसे 
भविष्य की नई आशाओं व नये सपनों को जाण्त करने में सद्दायता पहुंचाती है। 
पर, हमारे देश में इस प्रद्मत्ति का परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो हिन्दुओं 
की दृष्टि अपनी उस प्राचीन संस्क्रति की ओर गई जिसका विकास, गंगा और 
यमुना के किनारे, आर्य-ऋषियों के द्वारा उन शताब्दियों में हुआ था जब भारत- 
वर्ष मुस्लिम-संपर्क से बिल्कुल अछूता था, दूसरी ओर मुसलमानों के मानसिक: 
क्षितिज पर उस सम्यता का रंगीन चित्र खिंचा, जिसका विकास अरब के मरुस्थल 
में पैग़म्बर और उनके खलीफ़ा-साथियों द्वारा हुआ था, और जो अपनी चरम- 
सीमा-रेखा का स्पर्श, और उसे पार, कर चुकी थी हिन्दुस्तान के संपर्क में आनेके 

$-ये सब आन्दोलन प्राय: वदावी आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध हैं, 
पर इनका मौलिक “वहावी? आन्दोलन से--जिसे मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब 
( ३७०७-८७ ) ने अरब में चलाया था--कोई सम्बन्ध नहीं था। इसमें से 
अधिकांश हनफ्री भौर शफ्री क्रानूनों को मानते हैं, और “तसब्वुक़! की वहाबी 
कल्पना का विरोध करते हैं | इन्हें 'कुरान की ओर लौटो आन्दोलन कहना 
अधिक उपयुक्त होगा। 


र४ हमारी राजनैतिक समस्याएं. 


शताब्दियों पहिलें। वे दोनों भूल गए--जैसे किसी दूर को वस्तु को देखने की 
तल्लीनता और तन्‍्मयता में हम कमी-कभी पास की वस्तु को भूल जाते हैं--क्रि 
उन दोनों ने इस देश के सँंकड़ों वर्षों के सामान्य जीवन में और साथ में प्राप्त 
किये गए सुख ओर दुःख के सहसख्ल-सहलल अनुभवों में, एक महान्‌ सामान्य सम्यता 
का निर्माण किया था, सामान्य सामाजिक संस्थाओं, सामान्य धर्म-सिद्धान्तों और 
कला और साहित्य की सामान्य पृष्ठभूमि पर, जिसके लिए वे उतना ही गौरव 
अनुभव कर सकते थे, जितना किसी अन्य सभ्यता के संबंध में । 

क्या यह एक आश्चर्य में डाल देने वाली बात नहीं थीं १ क्यों हिंदू 
और मुसलमान दोनों अपने सैंकड़ों वर्षों के सामान्य जीवन और उसकी अदभुत 
देन, एक सामान्य सम्यता, को भूल गए और क्यों उन्होंने अपने नये जीवन की 
नींव दूर-पार की दो विभिन्‍न संस्कृतियों के आधार पर डाली १ इस प्रश्न का 
वैज्ञानिक उत्तर देना कठिन नहीं है। बात यह हुई कि हमारे नये जीवन की 
चेतना का आधार धर्म में था--उस एकाकी वस्तु में जो हिल्‍्छुः और मुसलमानों 
में भेद की रेखा बन कर खड़ी थी | सुधार की नई प्रवृत्तियों का आरंभ धर्म से 
हुआ, और यही प्रव्नत्तियां, समाज-सुधार के रास्ते, ाष्ट्रीयता में परिणत होगई । 
इसी कारण हमारे देश में हिन्दू व मुस्लिम समाजों में राजनैतिक जीवन का विकास 
मी दो विभिन्‍न रूपों में हुआ । जब तक यह प्रद्गत्ति धर्म और समाज के सुधार 
तक सीमित रही, संघर्ष की गुजाइश नहीं थी । पर उसके राजनेतिक न्ेत्र में 
प्रवेश करते ही संघ्र्प का प्रारम्भ होगया। फिर भी वस्त॒ु-स्थिति पर क़ाबू पाया 
जा सकता था यदि भूतकाल के सामान्य अनुभव और वर्मान जीवन की सामान्य 
गुलामी और कड़वाहट की तीखी अनुभूति--एक शब्द में, राष्ट्रीया--अपने 
शुद्ध रूप में विकसित हो पाती। परन्तु, हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का 
विकास भी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों का सहारा लेकर हुआ--इस कारण दोनों 
समाजों के बीच की खाई का बढ़ जाना स्वाभाविक ही था | 

राष्ट्रीयता का स्वरूप 

भारतीय राष्ट्रीयता की जड़ें हिन्दू-धर्म और संस्क्रति के पुनरोत्थान में निहित 
हैं। उसका आरम्भ ब्रह्मससमाज ओर प्रार्थना-समाज के नेताओं से हुआ जिनमें 
राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव्ंद्र सेन, रानाडे, भंडारकर, चन्दावरकर 
जेसे प्राचीन हिंदू-ंस्क्रति में ड्रबे हुए व्यक्ति थे। जिन विदेशी लेखकों की 
रचनाओं से हमारे उस आत्मविश्वास को, जो राष्ट्रीयता का मूल आधार था, 
पुष्टि मिली, उन्होंने भी हिंदू संस्क्रति के प्राचीन गुणों को ही हमारे सामने रखा । 
देश भर में आर्य -संस्कृति की विजय-घ्यजा स्थापित कर देने का स्वप्न जिन दया- 
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ननन्‍्द की आंखों में था, भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवत्तकों में उनका बहुत बड़ा स्थान 
है। हिंदू समाज के अन्य आंदौलनों ने भी, चाहे वे नव-वेदांत-वाद जेसे तर्क 
प्रधान रहे हों, चाहे सनातन धर्म महामएडल जैसे रूढ़ि-प्रधान, राष्ट्रीयता की भावना 
को ही पुष्ट किया । उन्नीसवीं शताब्दी के श्रंत तक हमारी राष्ट्रीयता धर्म का जामा 
पहिन चुकी थी--या यों कहना चाहिए कि धर्म ने ही राष्ट्रीयतवा का रूप ले लिया 
था। इस धार्मिक राष्ट्रीय के आचार्य थे स्वामी विवेकानंद । विवेकानंद ने 
आत्मविश्वास, आशा और शक्ति का एक नया संदेश हमारी नसों में फूंका । 
शिकागो को “वल्ड कांफ्रेंस श्रॉफ रिलीजन्स' पर उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा | पर विवेकानंद स्वयं अमरीका से पश्चिमी सभ्यता के लिए 
तिरस्कार को भावना लेकर लौटे थे। “एक बार फिर”, उन्होंने अमरीका से 
लौटने पर कहा, “संसार पर भारतवर्ष की विजय होगी”“”। “हमें विदेशों में 
जाना चाहिए. और संसार को अपने अध्यात्मवाद और तत्वज्ञान से जीतना 
चाहिए । हमारे लिए यही एक रास्ता है। हमें चाहिए. कि हम इसी पर चलते 
हुए मर मिट । राष्ट्रीय जीवन, एक बार फिर सशक्त राष्ट्रीय जीवन, की एकमात्र 
शर्त यह है कि संसार पर भारतीय विचारों की विजय हो ।” विवेकानंद का यह 
संदेश तभी से भारतीय राष्ट्रीयता का मूल-मंत्र बना हुआ है । 

धार्मिकता की इस व्यापक-प्रश्त्त को हम अपने वीसवीं सदी के आरम्भ 
के राजनैतिक जोवन की दोनों धाराओं--क्रांतिकारी व कांग्रेस के उम्रदल--पर 
बराबर हावी पाते हैं। इन आंदोलनों का नेतृत्व देश भर में फैले हुए जिन 
व्यक्तियों के हाथ में था--मद्दाराष्ट्र में तिलक, बंगालमें अरविंद घोष और विपिन- 
चन्द्र पाल, पंजाब में लाजपतराय-उन सबका हिंदू धर्म में गहरा विश्वास था। 
क्रांतिदल के सदस्यों का तो मुख्य ग्रंथ गीता था, ओर उनके जीवन की मुख्य 
प्रेरणा श्रीकृष्ण का निष्काम कर्म का आदर्श | ऐसो परिस्थिति में भण्डे और 
गीत, प्रतीक और उद्‌घोष जितने भी निकले, वे यदि हिंदू विचारधारा और हिंदू 
तच्चज्ञान में इबे हुए थे, तो आश्चर्य ही क्या था! महाराष्ट्र में तो आधुनिक 
राष्ट्रीयता उन प्रवृत्तियों का ही पुनरोत्थान-मात्र थी, जो किसी समय मुस्लिम राज्य 
के विरोध में विकसित हुई थी। तिलक ने, जो जन-संपर्क में आने वाले पहिले 
राष्ट्रीय नेता थे, गो-बध निषेध समितियों, हिंदू अखाड़ों व गणपति और शिवाजी 
उत्सवों के द्वारा दक्षिण भारत में राष्ट्रीयवा की भावना का संगठन किया था | 
शिवाजी के अ्रफ़ज़ल-बध का समर्थन करते हुए लो० तिलक ने लिखा--“म्लेच्छों 
को ईश्वर ने ताम्र-पत्र पर हिंदुस्तान का पद्मा लिख कर नहीं दे दिया है | शिवाजी 
के जीवन का उद्देश्य यही था कि वह उन्हें ्रपनी जन्मभूमि से निकाल बाहर करें"॥ 


रद हमारी राजनैतिक समस्याएं 


मुस्लिम समाज में राष्ट्रीयवा की यद्ट लहर काफ़ी लम्बे अरे के बाद 
पहुंची--क्योंकि मुस्लिम समाज ने उन मंज़िलों को पार करने में अधिक देर 
लगा दी जिन पर होता हुआ हिंदू समाज राष्ट्रीय की चेतना तक पहुंचा था। 
अंग्रेजी शासन आर सम्यता के प्रति मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया का ज़्क्र 
ऊपर आचुका है, पर दोनों समार्जो की प्रगति के मूल में, मनोवैज्ञानिक प्रति- 
क्रियाओं के अलावा, ठोस ऐतिहासिक कारण भी थे। हमें यह न भूलना चाहिए. 
कि नवयुग की यह चेतना समस्त देश में एक साथ नहीं फैली--बह, अंग्रेजी 
शासन के विस्तार के साथ, एक प्रांत से दूसरे प्रांठ तक बढ़ती गई। हमें यह 
बात भी भुला नहीं देना है कि मुस्लिम संस्कृति का प्रधान केन्द्र सदा से उत्तरी 
भारत के पंजाब, दिल्ली, युक्तप्रांत आदि प्रदेश रदे हैं-"-इन तक पश्चिमी सम्यता 
का प्रभाव पहुंचने में आधी शताब्दी से भी अधिक का समय लग गया । समुद्र 
तट के प्रांतों में सुधार की प्रब्गत्तियां जब अपनी चस्म-सीमा पर थीं, तब उत्तरी 
भारत में उनका आरम्भ हुआ । प्रधानतः हिंदुओं के द्वाथों विकसित होने के 
कारण राष्ट्रीयता. पर हिंदू धर्म और हिंदू-संस्क्ृति का गहरा प्रेभाव पड़ जाना स्वा- 
भाविक ही था--और तब मुसलमान उसके संपर्क में आये, और उनसे उसे 
अपनाने की अपील की गई । मुसलमानों में भी राष्ट्रीयवा की इस भावना के 
विकसित होने के पहिले धार्मिक और सामाजिक दोनों न्षेत्रों में प्रतिक्रियावादी 
प्रबत्तियां वैसे ही अपने पूरे ज्ञोर पर थीं जैसे हिंदू समाज में । इस्लाम धर्म और 
मुस्लिम-संस्कृति में ड्ववे हुए मुसलमान राष्ट्रीयता के इस हिंदू रूप को देखकर कुछ 
चौके, कुछ मिभमके, उनके इस्लाम प्रेम और राष्ट्रीय की भावना के बीच 
एक संघर्ष-सा छिड़ा, ओर उनमें से जो एक कट्वर मुस्लिम संस्कृति के पक्षपाती 
श्र, उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रीयाय को छोड़कर सांप्रदायिकता का पल्ला 
पकड़ा । यहीं से हमारे राजनेतिक जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या--सांप्र- 
दायिक समस्या--क्रा सूत्रपात होता है । पर, उसे ओर भी अधिक स्पष्ट रूप में 
समभने के लिए हमें मुस्लिम राजनीति के विकास की गहराई में जाना होगा, 
और उसके अनेक युगों पर पड़ने वाले आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और 
सबसे अधिक व्यक्तिगत प्रभावों को कुछ विस्तार के साथ समभना होगा । 


$ के $ 
मुस्लिम राजनीति और साम्प्रदायिकता 

मुस्लिम राजनीति के विकास के इतिहास को तीन भागों में बांध जा 
सकता है । पहिले भाग का प्रारम्भ सर सैयद अहमद की उस नीति से होता है, 
जो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलहदा रखने के सम्बन्ध में धारण 
को थी। सर सैयद अहमद अपने इस प्रयत्न में ।बहुत सफल न हो सके। 
उनकी आवाज़ एक छोटे तबरक़े तक ही पहुंच सकी | उनके जीवन-काल में ही 
कुछ प्रगति-शील मुसलमान नेताओं ने उनकी नीति से अपना विरोध प्रगट 
करना प्रारम्भ कर दिया था । उनकी झूत्यु के बाद प्रमुख भारतीय मुसल्मान- 
शिवली नोमानी, अल्ताफ़ हुसेन हाली, अबुलकलाम आज्ञाद, मुहम्मद अली 
और डा० इक़बाल--राष्ट्रीयाा की ओर आकर्षित हुए । मुसलमानों में राष्ट्रीयता 
की धारा हिन्दूःसमाज के राष्ट्रीय आन्दोलन से स्वतंत्र थी | पहिले महायुद्ध, ओर 
कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, ने दोनों घायाओं को एक दूसरे के बहुत नज़दोक 
ला दिया । १६२०-२१ में दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से देश में विद्रोह की एक 
ऐसी आंधों उठी कि उसने अंग्रेजी-शासन की जड़ों को ही हिला दिया । पर 
उस आन्दोलन के शिथिल हो जाने के बाद सांप्रदायिकता ने ज़ोर पकड़ा | इसी 
बीच सांप्रदायिक चुनावों के विपैले परिणाम भी सामने आने लगे। लाला 
लाजपतराय, मोलाना शोकत अली और कुछ दूसरे राष्ट्रीय नेता भी सांप्रदायि- 
क॒ता के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सके । पर इन दिनों भी कुछ प्रमुख 
मुसलमान नेता--हकीम अजमलखां, मौलाना मुहम्मद ली, डा* अनन्‍्सारी, 
मौलाना आज़ाद आदि-ाप्ट्रीयता में अपना विश्वास अक्षुएण बनाये रख सके | 
“३० और ३२ के सबिनय-अवज्ञा-आन्दोलनों ने भी मुसलमानों को राष्ट्रीय 
आन्दोलन की ओर खींचा, प्रगतिशोल प्रद्गत्तियां एक बार फिर सशक बनने 
लगीं । १६३७ का चुनाव प्रतिक्रियात्मक प्रद्ृत्तियों पर प्रगतिशील विचार-घारा की 
बिजय का स्पष्ट द्रोतक था । पर १६३७ के बाद ही, सांप्रदायिकता ने एक बार 
फिर ज्ञोर पकड़ा | आपसी मतभेद और वैमनस्थ एक बार फिर प्रबल हो उठे । 
पाकिस्तान की आवाज़ देश के कोने-कोने से उठी। पर आज मुस्लिम 
राजनीति का यद्द तीसरा युग भी दलाव पर है,पाकिस्तान की मांग भी ग्रव मद्धिम 
पड़ती जा रही दै, राष्ट्रीयता का वेग अत्र फिर वाढ़ पर है । 

सरसैयद अद्दमदखां 

आधुनिक भारतीय मुस्लिम समाज के विकास में सर सेयद अहमद खां 

का स्थान यदि हम निधोरित करना चाहें तो शायद यह कहना काफ़ी 


र्८ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


होगा कि वह मुस्लिम समाज के राजा राममोहन राय हैं | सर सैयद दिल्लीके एक 
संभ्रान्त सैयद परिवार में उत्न्न हुंए थे, और आरम्भ से ही अध्ययन और विद्वत्ता 
की ओर उनकी रुचि थी। विज्ञान, धर्म, इतिहास, वास्तुकला श्रादि पर प्रायः 
बह लिखते रहते थे, दिल्ली के ध्वंसावशेषों और मक़्बरों पर उनकी एक मर्मस्पर्शी 
स्चना--“असारे सनादियाल'--का फ्रेंच में भी अनुवाद हुआ था। १८५७ 
के 'ग़दर' के बाद उन्होंने इस्लाम और ईसाई-धर्म दोनों पर तुलनात्मक दृष्टि से 
बहुत कुछ लिखा । ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा इस्लाम-धर्म पर जो आक्रमण किया 
जा रहा था, सर सैयद उसका भी करारा जवाब देते रहे । राममोहन रायके समान 
शिक्षा-प्रचार, विशेष कर पश्चिमी कला और विज्ञान के प्रचार में, सर सैयद की 
विशेष रुचि थी | १८७७ ई० में अलीगढ़ में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक 
कॉलेज की स्थापना की । मुसलमानों के लिए एक शिक्षा-परिषद्‌ का संगठन भी 
उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था । सर सैयद द्वारा स्थापित “मोहम्मडन एंग्लो- 
आओरिएएटल कॉलेज! ही आ्राज प्रख्यात अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के रूप में, सर 
सैयद के शिक्षा-संम्बधी प्रयत्नों का अमर प्रतीक बनकर, हमारे सामने मौजूद है। 
शिज्ञा-प्रचार के इस कार्य के पीछे सर सैयद अहमद का ध्येय बिल्कुल 
स्पष्ट था । उनको विश्वास हो गया था कि अंग्रेज़ों से स्थायी संबन्ध बनाये 
रखने में भारतीय मुसलमानों का कल्याण है । ?५७ के विद्रोह में उन्होंने सरकार 
का साथ दिया, और इस कारण वह जनता में बहुत कुछ अप्रिय भी बन गए 
थे | १८५७ के बाद से ही वह इस प्रयत्न में लग गए कि एक ओर तो अंग्रेज्ञों 
के मन से इस बात को निकाला जाय कि “गदर” की घटनाओं में मुसलमानों का 
प्रमुख हाथ था, और दूसरी ओर मुसलमान अंग्रेज़ी शासन के फ़ायदों को 
समभकने लगें | इसी ध्येय को अपने सामने रख कर सर सैयद अहमद ने श्प४७ 
में “असबाबे बग़ावते हिन्द! नाम की एक पुस्तक लिखी और १८६०-६१ में 
“हिन्दुस्तान के राजभक्त मुसलमान शीर्षक से धारावाही रूप से लिखते रहे | 
१८६६-७० की इज्जलैंड-यात्रा ने तो उन्हें अंग्रेज़ी सभ्यता का और भी कट्टर 
समर्थक बना दिया ।* उनके शिक्षा-प्रयत्रो के पीछे भी यही उद्देश्य काम कर 
रहा था | एम० ए० ओ० कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर, लॉर्ड लिटन के 
सामने, सर सैयद ने कहा कि उक्त कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य “पूर्व की 
१-सर सैयद ने लन्‍्दन पहुंच कर अपने एक पत्र में लिखा, “शिक्षा- 
प्रचार और चरित्र की दृष्टि से अच्छे से अच्छे हिन्दुस्तानी श्रेंग्रेज़ों की तुलना में 
ऐसे ही हैं जैसे गन्दा जानवर किसी योग्य और सुन्दर मनुष्य की तुलना में |”? 
(जागावा) : लि बाते एण ् 59. 59९१ 4797 ट्शवा. 


मुस्लिम राजनीति और साम्प्रदायिकता र& 


शिक्षा को पश्चिम के साहित्य आर विज्ञान से संश्छि्ट कर देना, भारतीय 
मुसलमानों को अंग्रेजी-राज्य के योग्य प्रजाजन बनाना व उनमें एक ऐसी राजभक्ति 
की भावना को विकसित करना था जिसका जन्म विदेशी शासन की ग़ुलामी को 


आंख माँच कर स्वीकार कर लेने में नहीं, परन्तु एक अच्छे शासन की खूबियों 
को समभ लेने में होता है ।” हुं 


इस बीच, हिन्दू समाज में धार्मिक-सुधार की प्रेरणा से नवयुग ( ि९॥83- 
८९॥८९) की जिस धारा ने जन्म लिया था वह, समाज-सुधार के रास्ते होती 
हुई, राजनैतिक समस्याओं से टकराने लगी थी। स्थान-स्थान पर राजनैतिक दलों 
का संगठन होने लगा था | पहिले उनका कर्म-क्षेत्र अपने-अपने प्रान्तों तक ही 
सोमित था। कलकत्ते का इस्डियन एसोसिएशन, मद्रास की महाजन सभा, 
पूना की सार्वजनिक सभा आदि संस्थाएं इसी कोटि की थीं। पढ़े-लिखे भार- 
तीयों की सिविल सर्विस में प्रविष्ट होने की थआ्राकांक्षा ने इन प्रान्तीय प्रद्ृत्तियों को 
अखिल भारतीय रूप दे दिया | १८७७-७८ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने समस्त भारत 
में जो यात्रा की थी, उसका मुख्य उद्देश्य सिविल सर्विस की परीक्षाओं में भार- 
तीय विद्यार्थियों की असुविधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में आन्दोलन करना 
था, पर उसका परिणाम यह निकला कि थ्बतक प्रान्तीय ग्राधार पर जो राज- 
नैतिक कार्य किया जा रहा था उसे अखिल-भारतीय रूप मिल गया । राजनीति 
के अखिल-भारतीय रूप लेते ही एक अखिल-भारतीय राजनैतिक संस्था के निर्माण 
की दिशा में प्रयत्ष होने लगा | इन प्रयक्ों के परिणाम-स्वरूप रपप्५ ई० में 
कांग्रेस का जन्म हुआ । कांग्रेस बहुत शीघ्र द्वी पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों की राज- 
नैतिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली एकमात्र संस्था बन गई। सब प्रान्ता 
और सब संप्रदायों में राजनैतिक प्रद्नत्त रखने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को उसने 
अपनी ओर आकर्षित किया । यद्यपि उसके निर्माण में ह्यूम औ्रोर बेडरबर्न ग्रादि 
अंग्रेज़ों का हाथ भी था, और अनुमान तो यद्द भी हे कि उसकी स्थापना की 
प्रेरणा उस समय के बड़े लाट इफ़रिन से प्राप्त हुई थी, पर आरम्म से हो एक 
निर्मीक रवैया इख्तियार करने के कारण कांग्रेस शीघ्र ही सरकार की क्ृपादांद्र से 
केवल हाथ ही न धो बैठी, उसकी आंखों में खटकने भी लगी । स्वयं लॉर्ड दफ़ारिन 
अपने शासन के अन्तिम दिनों में उसके प्रति बहुत क्षुब्ध रहे | 
कांग्रेस के प्रति सर सैयद अहमद का क्या रवैया होगा, यद्द जानने के लिए 
लोगबाग उन दिनों उत्सुक रद्दा करते थे । भारतीय राष्ट्रीय ओर भारतीय आकां - 
क्षाओं से सर सैयद को पूरी सहानुभूति थी । १८८६० ई० में द्वी उन्होंने भारतीयों 
के धारा-सभाओं में लिए जाने के संबंध में अपनी आग्रावाज़ उठाई थी। १८६६ 
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में ब्रिटिश इश्डियन एसोसिएशन की स्थापना के समय उन्होंने भय की बृत्ति-को 
छोड़ देने और स्पष्टता ओर ईमानदारी से अपनी शिकायतें सरकार के सामने रख 
देने की सलाह दी थी। सर सैयद स्वयं बड़े निर्मीक और वेघड़क व्यक्ति ये। 
लॉर्ड लिटन के पञ्ञाव यूनिवर्सिटी बिल का उन्होंने बढ़ा ज़ोरदार विशेध किया था। 
आगरा-दर्बार से बह उठकर चले गए थे, क्योंकि वहां बैठने की व्यवस्था में हिन्दु- 
स्तानियों और अंग्रेज़ों के बीच भेद-भाव रखा गया था। शैव्७७ में सुरेन्द्र- 
नाथ बनर्जी अपने सिविल सर्विस आन्दोलन के सम्बन्ध में अलीगढ़ में जिस सभा 
में बोले थे, सर सैयद ने ही उसका सभापतित्व किया था। श्य्य४ में, पत्ञाब 
में एक सार्वजनिक भाषण देते हुए, उन्होंने सभी संप्रदार्यों' के सामान्य-दवितों पर 
ज़ोर दिया, और सहयोग और संगठन की भावना से कार्य करने की अपील की | 
उद्दोंने कहा, 'हम ( हिन्दू और मुसलमान ) एक दिल और एक आत्मा हैं, 
और हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए | इस प्रकार हम एक-दूसरे की बहुत 
अधिक सहायता कर सकेंगे । यदि हम एक न हो सके तो दोनों का ही पतन 
और सर्वनाश निश्चित है ।” सर सैयद प्रायः हिन्दू और मुसलमानों को “एक 
ख़बसूरत दुलहिन की दो आंखें” कहा करते थे। वह न केवल साम्प्रदायिक 
भावना से ही मुक्त थे, प्रान्तीय विद्वेष भी उन्हें छू न गया था । बंगालियों को 
वह देश का गौरव मानते थे । वह कहा करते थे कि हमने स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता 
की मावना बंगाल से ही प्राप्त की है । 


सर सैयद के सम्बन्ध में इन तथ्यों को जान लेना बड़ा ज़रूरी है | सांप्र- 
दायिक विद्वेष की भावना उनमें तनेक भी न थी । प्रांतीयता की संकुचितता से 
वह सर्वथा मुक्त थे। राष्ट्रीयवा की भावना से वह ओत-प्रोत थे। निर्भीकता 
उनके चरित्र का मुख्य अज्ञ थी | चरित्र की ऊंचाई के साथ बुद्धि की प्रखरता 
भी उनमें थी । यह कहना उनके व्यक्तित्व का अपमान करना है कि सांप्रदायिकता 
की और उनके भ्रुकाव का कारण उन पर त्रैक, मॉरीसन आदि उन अंग्रेज्ञों का 
प्रभाव था, जिन्हें उन्होंने समव-समय पर अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर 
नियुक्त किया था । भारतीय साम्प्रदायिकता जैसे व्यापक आन्दोलन की उतत्ति 
व्यक्तिगत कारणों में ढुंढ़ना, इतिहास में विचारों का जो बवण्डर बड़ें-से-बड़े 
व्यक्तियों को अपने साथ उड़ा ले जाता है, उसका निरादर करना है। सच तो 
यह है कि हम यदि भारतीय-साम्प्रदायिकता के मूल-कारणों को जान लेना चाहते 
हैं. तो हमें ऐतिहासिक घटनाओं की गहराई में कुछ अधिक प्रवेश करना होगा । 
वे कारण क्या थे जिन्होंने सर सैयद अहमद जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति के सिर सांप्रदा- 
य्रिकता के नेतृत्व का सेहरा बांध दिया ? क्‍यों सर सैयद अहमद ने यह निश्चय 
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किया कि भारतीय राष्ट्रवाद की जिस प्रवल धाय ने कांग्रेस को जन्म दिया, वह 
भारतीय मुसलमानों को उससे अलहदा रहने की सलाह दें! 
साम्प्रदायिकता का सूत्रपात 

इस बात को समभने के लिए हमें एक ओर तो कांग्रेस के निर्माण की 
मनोवृत्ति को जान लेना होगा और दूसरी ओर उन प्रद्वत्तियों से अवगत हो लेना 
होगा, जिन्होंने सर सैयद अहमद के व्यक्तित्व को बनाया था। कांग्रेस के 
सामने शुरू से ही राष्ट्रीय का वह विशद्‌ आर प्रखर रूप नहीं था, जिससे 
हम आज परिचित हैं। राष्ट्रीयता कई युगों को चीरती हुई अपनी आज की स्थिति तक 
पहुंच सकी है। कांग्रेस का प्रारम्भ भारतीय समाज के एक वर्ग-विशेष के संगठन 
से हुआ | वह वर्ग था पश्चिम की विचारधाराओं के संपक में आया हुआ 
हिन्दुस्तान का पढ़ा-लिखा समुदाय । पढ़े-लिखे ल/गों में ही राजनेतिक विचारों ने 
जन्म लिया था। वे ही इस बात के लिए बेचेन थे कि उन्हें ऊच सरकारा 
ओहदे ओर शासन में श्रधिक-से-आंघिक अधिकार मिल सके। पढ़े-लिखों में 
संप्रदाय का भेद-भाव नहीं था, पर क्योंकि हिन्दू:समाज ने हो अंग्रेज़ी शिक्षा से 
सबसे अधिक लाभ उठाया था, यह स्वाभाविक ही था कि कांग्रेस में;आरम्भ से दी 
हिन्दुओं का बहुमत होता । यो तो, कांग्रेस के पहिले अधिवेशन में दो मुसलमान 
शामिल थे, दूसरे में उनको संख्या ३३ ओर तीसरे में १५६ तक पहुँची | पारसी, 
सिख, हिन्दुस्तानी ईसाई ओ्ोर यूरोपियन भी उसके साथ थे, पर प्रधानता हिन्दुओं 
को ही थी । जहां तक मुस्लिम-समाज का संबंध था, शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत 
अधिक पिछड़ा हुआ था । सर सैयद के सामने सबसे बड़ा ध्येय यद था कि वह 
उसे शिक्षा को दृष्टि से हिन्दुओं का समकक्ष बनादें | हिन्दुओं को तो ऊंचा 
नौकरियां और शासन में अधिकार मिलना आरम्भ द्वो गए थे, इसालए वह और 
अधिक के लिए आन्दोलन करने का साहसपूर्ण क्रदम उठा सकते थे । मुस्लिम- 
समाज ञ्रभी उस स्थिति में नहों था । बड़े धोरज ओर बड़ी लगन से, बड़ी-बड़। 
काठेनाइयों के मुक्ताबिले में, सर संयद अहमद मुस्लिम-समाज के प्रति शासका 
के अविश्वास को हटा पाये थे, ओर स्वय मुसलमानों में सहयोग की द्रक्ति का 
जन्म दे सके थे । कांग्रेस की स्थापना ने सर सेयद अहमद को एक कठिन पार 
स्थिति में ला खड़ा किया | यांद सर सेयद अद्मद कांग्रेस का साथ देते तो वह 
सहज हो मुसलमानों को शासकों के अविश्वास का पात्र बना लेते--ओर इस 
प्रकार अपने जीवन-व्यापी कार्य को अपने द्वाथों ही ख़त्म कर देते । इसी कारण, 
कांग्रेस के आदशों से पूरी सद्दानुभूति रखते हुए भी सर सैयद ने मुसलमानों को 
उससे अलद्ददा रदने की सलाइ दी । 
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कांग्रेस के प्रत सर सैयद अहमद ने जिस नीति को अपनाया था, उसके 
पीछे राजनैतिक, आर्थिक ओर व्यक्तिगत कारण ये, सांप्रदायिकता की मलीनता 
नहीं थी । जैसा कि शिवलोी नोमानी ने लिखा, “प्रकृति ने उन्हें समस्त देश का 
नेता होने की पात्रता दी थी, परन्तु परिस्थितियों और उनके वातावरण ने उन्हें 
मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलहदा रखने की नीति धारण करने पर 
मजबूर कर दिया |” सर सैयद अहमद का कांग्रेस के प्रति विरोध मुसलमानों का 
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति विरोध नहीं था | वह तो मध्यम श्रेणी के एक पिछड़े 
हुए वर्ग द्वारा, जो अनिश्चितता की गहरी खाई के किनारे खड़ा था, उस आगे 
बढ़ने वाले वर्ग का विरोध था, जो अब ख़तरनाक स्थिति में नहीं रह गया था, 
और जिसे यह विश्वास हो चला था कि आंदोलन करने से ऊंची नौकरियां 
मिल सकेंगी। यह तो परिस्थितियों का परिणाम था कि आगे बढ़े हुए दल में 
हिंदुओं की संख्या अधिक थी, और जो दल पिछुड़ गया था उसमें मुसलमान 
ज़्यादा थे । सच तो यह है कि बजाय यह कहने के कि मध्यम वर्ग के मुसलमान 
मध्यम वर्ग के हिंदुओं के मुक़ाबिले में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए और राज- 
नैतिक दृष्टि से अंग्रेजी शासन के अधिक सम्पर्क में थे, यह कहना अधिक ठीक 
होगा कि देश का मध्यम वर्ग दो भागों में बंट गया था । एक अपनी शक्ति पहि- 
चानने और शासन में दोप निकालने लगा था और दूसरा आशिक दृष्टि से 
पिछुड़ा हुआ और अंग्रेजी शासन का समर्थक था, और इन दोनों दलों में से 
पहिले में हिंदुओं की संख्या अधिक श्री और दूसरे में मुसलमानों की ।* 

सर सैयद का व्यक्तिगत साहस कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्‍यों न रहा हो, 
उनकी राजनीते भीरुता की राजनीति थी । १८८७ में, जब कांग्रेस मद्रास में 
एक मुस्लिम सभापति के नेतृत्व में अपना ग्रधिवेशन कर रही थी, सर सैयद 
अहमद ने “अ्रवध के तालुक़दारों, सरकारी नोकरों, फौजी अफ़सरों, वकीलों 
और अख़बार नवीसों”” की सभा में भाषण करते हुए कहा कि मुसलमानों को 
कांग्रेस से अलहदा रहना चाहिए “ताकि उनके प्रति राजद्रोह का संदेह न किया 
जा सके”? | सर सैयद जानते थे कि वह समय की गति के विरुद्ध काम कर रहे 
हैं, पर वह उस ज़मीन पर से अपनी जड़ें नहीं समेट सकते थे जिस पर उनके 
समस्त जीवन का विक्रास हुआ था | सर सैयद ने आरम्भ से ही मुस्लिम-समाज 
की उन्नति को अरने जीवन का ध्येय बनाया था| वह प्रधानतः समाज-सुधारक 
थे, न कि राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता। उन्नीसवीं शताब्दी में समाज-सुधार की जितनी प्रवू- 
त्तियों ने जन्म लिया उनका कार्यक्षेत्र हिंदू और मुस्लिम समाजों की सीमाओं में 
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बंधा था, क्योंकि उनका आधार धर्म में था। हिन्दुओं का समर्थन और मुस- 
ल्मानों के विरोध की अंग्रेजी नीति ने भी इस सामाजिक भेद को पुष्ट ही बनाया | 
सर सैयद अहमद का प्रयत्न मुसलमानों को शिक्षित बनाकर उन्हें सरकारी कृपा 
इृष्टि का योग्य पात्र बना देना था । वह कैसे किसो ऐसे आ्रांदोलन का समथन 
कर पाते जो सरकार के विरोध में खड़ा किया गया हो ? यदद जानते हुए भी 
कि वह समय की गति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वह अपने उन उद्देश्यों पर 
डटे रहे, जिनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके 
व्यक्तित्व के लिए. दूसरी राह नहीं थी । जिस नीति को सर सेयद ने स्वीकार 
किया था उस पर चलते हुए. वह एक ओर न तो अपने को सरकारी पक्त में ला 
खड़ा करने से रोक सकते थे और न दूसरी ओर मुसलमानों में सांप्रदायिकता 
की भावना को पुष्ट करने से | कांग्रेस की स्थापना के कुछ द्वी वर्षों बाद उन्होंने 
उसका विरोध करने के उद्देश्य से बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ, “यूनाइटेड 
वैटियोटिक असोसियेशन' को नींव डालो । सर सैयद काफ़ो दिनों तक मुसल्माना 
की शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सज्लठन पर ही ज़ोर देते रहे | १८७७ 
में अमीर अली द्वारा कलकत्ते के स्थापित किये गए. नेशनल माहम्मडन अता 
सियेशन' में उनका सहयोग नहीं था। पर १८६३ में जब उत्तरी भारत में मोह 
म्मडन डिफेंस असोसिएशन' की स्थापना हुई तो उसमें सर सैयद ने पूरा सहयोग 
दिया । इस संस्था का उद्देश्य केवल मुसलमानों के स्वार्थों की रक्षा करना था। 
उदार ग्रवृत्तियां 

सर सैयद अहमद का प्रभाव पढ़े-लिखे लोगों के एक छोटे वर्ग तक ही 
सीमित था । राजनैतिक क्षेत्र में नरम विचारों के होते हुए भी धर्म और 
समाज-सुधार के क्षेत्र में उनके विचार बढ़े उम्र थे, और इसलिए एक 
रूढ़िवादी समाज में उनके अधिक व्यापक होने की आशा नहीं थी | मुस्लिम समाज 
के हृदय तक तो वे लोग पहुंच सकते थे जो अपने कार्योका आधार धर्म में रखकर 
चलते । धार्मिक दृष्टि से, सर सैयद ने ईसाई मिशनरियों के आक्रमण से इस्लाम 
का बचाव करने की चेष्टा की, पर इस्लाम का कोई आकर्षक रूप वह जनता के 
सामने नहीं रख सके। स्वयं धर्म से ग्रधिक तक में उनका विश्वास था। तक़- 
लीद' अथवा स्मृतियों पर ग्रांख मींच कर विश्वास कर लेने की प्रद्मत्ति की 
उन्होंने कड़ी आलोचना की । जनता धर्म के संबंध में तनिक भी श्रालोचना 
सह सकने के लिए. तैयार नहीं थी । सर सैयद ने मुस्लिम समाज में प्रगति- 
शीलता की जिस धारा को जन्म दिया था, वह लोकप्रिय न बन सकी । उनके 
निकट अ्नुयायियों के लिए भी उन प्रतिक्रियाबादी विचार-धाराओं के प्रभाव से 
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अपने को बचा रखना कठिन होगया, जो हिन्दू-समाज की अनेकानेक प्रवृत्तियों के 
समान इस्लाम में भी व्यापक होती जा रही थीं। जनता के मन की तो वही 
चीज़ थी, जनता अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहती थी | इस सम्बन्ध में 
अमीरञ्लली की रचनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ रद्द था। उनकी 'स्पिरिट ऑफ़ 
इस्लाम! नाम की प्रसिद्ध पुस्तक का पहिला संस्करण १८६१ ई० में निकला था। 
इस्लाम के प्राचीन गौरव का विशद चित्र भारतीय मुसलमानों के सामने रख 
देने, और इस्लाम में उनके आत्मविश्वास को जाग्रत्‌ करने में अ्मीरश्रली का 
नहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने पैग़म्बर के व्यक्तितत का कोमल पक्ष सुन्दर से- 
सुन्दर रूप में अपने पाठकों के सामने रखा । पैग़म्बर व प्रारम्भिक खलीफ़ाओं 
के मस्तिष्क की प्रखरता, भावनाओं की उदारता और आचार की पवित्रता 
अमीरशली के शब्द-चित्रों में जीवित हो उठी । इस्लाम में मुसलमान जनता 
का ममत्व जागा। अमीरश्नली ने जिस काम को शुरू किया था, खुदाबख्श 
आदि लेखकों ने उसे और आरागे बढ़ाया । 

सर सेयद अहमद के निकट अनुयायियों पर भी हम इस नई विचार-धारा 
का प्रभाव स्पष्ट रूप से पाते हैं। चिराग़ अली और मोहसिनुल्मुल्क ने तो सर 
सैयद के नेतत्व का ही अनुकरण किया । वे दोनों पश्चिमी विचारों और अंग्रेजी 
शासन के उतने ही कट्टर समर्थक थे जितने सर सेयद । पर और लोग जो 
उम्र में कम थे, तेज़ कदम रखने के लिए तैयार थे। इनमें अल्ताफ़ हुसेन हाली, 
शिवली नोमानी, नज़ीर अहमद आदि के नाम मुख्य हैं । सर सैयद ने मुसलमानों 
को एक नयी राह पर चलने का आदेश दिया था, पर वह राह मुसलमानों 
की अपनी राह नहीं थी, पश्चिम की राह थी। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सबसे 
पहिले मुसलमानों के श्रात्म-विश्वास को जाग्रत किया । हाली भी सर सैयद के 
समान मुसलमानों के वतंमान जीवन से दुःखी थे, पर उनमें और सर सैयद में 
एक बड़ा अन्तर था । सर सेयद सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रेरणा पश्चिम से 
प्राप्त करना चाहते थे; हाली के सामने मुस्लिम संस्कृति का प्राचीन वैमव था | 
हाली ने मुसलमानों की अपनी ज़बान में ही उन्हें नव-विर्माण का संदेश दिया। 
सर सैयद का उदू को विकसित करने का प्रयत्न बहुत दिनों न चल पाया था, 
पर इस बीच ज़काउल्ला और नज़ीर अहमद जैसे लेखकों ने उदू' को साज-संवार 
दिया था | इस मंजी हुई भाषा में दाली का धारा-प्रवाह अपने पूरे बेग से 
चला । हाली सर सैयद के रास्ते से हट कर अपना अलग रास्ता बना चुके थे । 
शिवली नोमानी ने इस नये रास्ते को और भी प्रशस्त बनाया । शिवली 
नोमानी का दृष्टिकोण भी वही था जो हाली का था। सर सैयद इस्लाम को 
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पश्चम की वैज्ञानिक दृष्टि से कसना और परखना चाहते थे। हाली और 
शिवल नोमानी ज्ञान, कला, संस्कृति सब कुछ इस्लाम की कसौटी पर कसते ये | 
शिवली एक वड़े साहित्यकार और राष्ट्र-निर्माता थे। उनका 'शैर-उल-अजम' 
फ़ार्सी कविता के गहरे अध्ययन का परिचायक है। 'सिरातुज्नबी' के नाम से 
उन्होंने पैग़म्बर की एक महान्‌ जीवनी लिखी । शिवली ने इस्लाम के कई अन्य 
महान्‌ व्यक्तियों के भी बड़े प्रभावशाली जीवन-चरित्र लिखे हैं । १६०८ में वह 
लखनऊ के 'नदवत-उल-उल्मा' के प्रिंसिपल नियुक्त द्वोगए थे, पर वहां से जल्दी 
ही अलहदा होगए, और शञ्राज़मगढ़ में उन्होंने एक लेखक संघ--दार-उल- 
मुसन्निफ़ीन!--की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इस्लाम के आदशों का प्रचार 
करना था । आज भी यह संस्था, सुलेमान नदवी के नेतृत्व में, बढ़ा अच्छा 
काम कर रही है। सर सैयद के समान शिबली भी अंग्रेज़ी शासन में विश्वास 
रखते थे, पर अन्तर यह था कि शिवली की इस्लाम-भक्ति उनकी राजभक्ति से 
कहीं बढ़ी हुई थी । १६०८ के बाद से उन्होंने अपनी इन दोनों प्रइृत्तियों में विरोध 
पाया,और तबसे वह, खुले-आ्राम, अंग्रेज़ी शासन के विरोध में, और इस्लाम के 
पक्ष में, आ खड़े हुए थे । ज़माना तेज़ी से करबटें ले रहा था । मुस्लिम समाज में 
भी आत्म-विश्वास और राजनैतिक जाग्ति की भावनाएं फेलती जा रही थीं । 
इकबाल 

इन्हीं दिनों भारतीय इस्लाम में एक महान्‌ व्यक्तित्व अपनी अदूट प्रतिभा 
लेकर आ्राया, जिसने अपने प्रभाव की अमिट छाप आने वाली पीढ़ियों पर 
लगादी । यह थे डॉ० इकबाल । डॉ० इक़वाल का जन्म १८७३ ई० में, पञ्ञाव में, 
हुआ । कवि के नाते तो वह अपने कॉलेज-जीवन से ही प्रसिद्ध हो चले थे 
यद्यपि उनकी पहिली प्रसिद्ध कविता 'कोद्दे हिमाला अप्रैल १६०१ के 'मखज़न' 
में प्रकाशित हुई । एक नई फ़िलाँसफ़ो 'के संदेशवाहक के रूप में इक्तवाल हमारे 
सामने १६०८ के बाद ही आये। इस्लाम में अआंडेग विश्वास उन्हें अपने 
लाहौर के शिक्षकों और साथियों--टी० डब्ल्यू० आर्नोल्ड, मौलाना मीरहसन 
आदि -से मिला था। १६०५ से १६०८ तक इक़वाल इंग्लैंड व जर्मनी में 
रहे । यहां रह कर उनका यद्द विश्वास ओर भो मज़बूत बना | पश्चिमी सभ्यता 
को सारहीनता और खोखलेपन का भी उन पर बढ़ा गहरा असर पड़ा | उस 
सम्यता के पीछे शक्ति की व्यापकता से भो वह प्रभावित हुए बिना न रह सके । 
इक्रबाल ने देखा कि यह शक्ति ध्वंसात्मक कार्यों में लगाई जा रही है । व्यक्ति- 
गत जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं दे । सामूहिक जीवन संधर्षमय है । 
व्यक्ति का व्यक्ति से, वर्ग का वर्ग से, ओर राष्ट्र का राष्ट्र से संघर्ष चल रहा है । 
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उन्होंने यह भी देखा कि पूर्व में आदर्शावादिता और मिल-जुल कर काम करने 
की प्रदृत्ति है, पर पूर्व में शक्ति नहीं है । इक़बाल ने अपने सरल पर सशक्त 
व्यक्तित्व का समस्त बल अपने देशवासियों में शक्ति का संचार करने में 
लगा दिया । 

इकबाल का शक्ति का संदेश हमें स्व्रामी विवेकानन्द की याद दिलाता है। 
अपने देशवासियों के लिए विवेकानन्द का सन्देश भी यही था। विवेकानन्द 
ने कहा था, “सबसे पहिले बलवान बनो | सशक्त बनो | मेरे मन में तो 
दुष्ट व्यक्ति के लिए भी आदर है, यदि उसमें पुरुषत्त और शक्ति है, क्‍यों कि 
शक्ति उसे किसी भी दिन अपनी दुष्टता छोड़ने पर मजबूर कर सकती है, 
ओर उसे यह प्रेरणा दे सकती है कि स्वार्थ की दृष्टि से किये जाने वाले अपने 
सब कामों को छोड़ दे, और इस प्रकार उसे चिरन्तन सत्य से तदाकार कर 
सकती है ।” इक्तबाल का यह भी कहना था कि ज़िन्दादिल बुतपरस्त काफ़िर भी 
उस मुसलमान से अच्छा है जो हस्म में सोया पड़ा रहता है। विवेकानन्द ने 
जैसे फांक, करताल, मददड्भ आदि के साथ भक्ति की सस्ती भावप्रवण अभि- 
व्यक्ति को बुरा बताया था वैसे ही इक़बाल सूफ़ियों की इसी क्रिस्म की बहुत 
सी बातों के ख़िलाफ़ थे। उनका मत था कि यह सब अरब की पुरुपल- 
प्रधान सभ्यता पर यूनान की स्त्रेण सभ्यता के प्रभाव का परिणाम था। व्यक्तित्व 
की महानता में इक़ब्राल का विश्वास था । अभूतपूर्व प्रतिमा वाला एक महान 
सशक्त, व्यक्तित्त--उनका आदर्श था | नीत्शे की 5पए9श-४थ7॥ की कल्पना 
का उन पर स्पष्ट प्रभाव था | इक़बवाल की कविताओं में--चाहे हम उनके 
किसी भी संग्रह को उठा लें--शक्तिशाली व्यक्तित्व के निर्माण पर ज्ञोर दिया 
गया है । उनके इस सन्देश से भारतीय मुसलमानों को निःसन्देह एक नया 
बल प्राप्त हुआ । 

राष्ट्रीया का विकास 

इस बीच, मुसलमानों में राष्ट्रीय भावना प्रवल होती जारही थी | इस राष्ट्री- 
यता का आधार भारतीय मुस्लिम-समाज की बेसी ही प्रतिगामी प्रवृत्तियां थीं, 
जिन्होंने हिन्दू-समाज में राष्ट्रीयता को जन्म दिया था | इस्लाम की महानता 
में एक अ्मिय विश्वास को आधार बनाकर मुसलमानों में राष्ट्रीयावा की भावना 
कैली । अ्रमीरञ्नली ग्रादि उसके प्रवर्त्तकों में हैं। शिवली नोमानी का उसके 
निर्माण में बड़ा गहरा हाथ था | २६१२ के बाद इस राष्ट्रीयता ने ज़ोर पकड़ा । 
कुछ अन्तर्राष्रीय घटनाओं से उसे प्रोत्साहन मिला | उनन्‍नीसवीं शताब्दी के 
अन्त में, टकीं के सुल्तान अब्दुल हमीद के नेतृत्व में,, इस्लाम के एक 
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विश्व-ब्यापी संगठन का जो आन्दोलन चला, उसका उद्देश्य राजनैतिक अधिक 
था, धार्मिक कम | उस समय तो भारतीय मुसलमानों पर इस आन्दोलन का 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, पर १६१२ के आस-पास जब टकों पर योरोपियन 
राष्ट्रों का आक्रमण होने लगा और मुसलमानों का एक ऐसा देश, जिस पर बह 
नाज़ कर सकते थे, नष्ट होता दिखाई दिया, तो उनमें सहानुभूति की एक लहर 
दौड़ गई। इस नये राष्ट्रीय उत्साह ने उदू' के उन दिनों के साहित्य में एक 
“नया जीवन ला दिया । अकबर ने अपने तोखे व्यंग, शिवली ने पैनी चुटकियों 
ब इकबाल ने फड़का देने वाली कविताओं से मुसलमानों में अंग्रेजों की उपेक्ता, 
उनकी संस्कृति के प्रति ग्रवज्ञा और राष्ट्रीया की एक नई लहर पैदा कर दी । 
इन्हीं दिनों उच्चकोटि के क॒छ पत्र भी सामने आये। अबुल कलाम आज़ाद 
का 'अलहिलाल' बड़ी ज़ोरदार शैली में सामाजिक और राजनैतिक दोनों क्षेत्रों 
में बढ़े उग्र विचारों को व्यक्त किया करता था । ज़फ़रशली खां के 'ज़ञमींदार 
ने तो उत्तरी भारत के उद्‌' जानने वालों में अख़बार पढ़ने का एक नया 
शौक़ ही पैदा कर दिया । मोहम्मदअलो अपने अंग्रेज़ी के 'कॉमरेड' व उदू के 
हमदर्द” द्वारा इस नये इन्क्रिलाब में पूरा हाथ बंठा रहे थे । मोहम्मदअ ली 
क्रियात्मक राजनीति में भी प्रमुख भाग ले रहे थे--१६१२ में उन्होंने डॉ" अन- 
सारी के नेतृत्व में एक मिशन टर्की भेजा | महायुद्ध मे जब अंग्रेज़ी सेनाएं 
टर्की के खिलाफ़ लड़ रही थीं. तब तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों में हुब्बुलबतनी 
का एक नया जोश मौजें लेने लगा । सरकार का दमन-चक्र उसे रोक़ तो सका, 
पर कुच लने में अ्रसमर्थ रहा | थ्ाज्ञा मोहम्मदआअली आदि सब जेलों में थे 
पर जन-साधारण में राष्ट्रीयवा की भावना कैलती जारही थी | १६१६ में मुस्लिम- 
लीग और कांग्रेस ने एक समभौते पर दस्तखत किये । १६१७ में अंग्रेजी सर- 
कार को हिन्दुस्तान में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की नीति घोषित करने 
पर मजबूर होना पड़ा । परन्तु असन्तोष सुलगता रहा | युद्ध समात्त हुआ तो 
काला कानून आया और उसके साथ गांधीजी के सत्याग्रह की घमकी, ओर 
अमृतसर का हत्याकाण्ड ! राजनैतिक आन्दोलन की लपटे आकाश को चूमने 
के लिए बढ़ीं-और हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने देश के लिए बड़ी-से-बड़ी 
बलि देने की तैयारी कर ली । 

१६२०--२१ में देशव्यापी एक बढ़े राजनैतिक आन्दोलन का होना अनि- 
बार्य था--पर गांधीजी के नेतृत्व ने उसकी रूपरेखा को बदल दिया। विख्बरे 
हुए हत्याकाण्डों के स्थान पर एक संगठित अहिंसात्मक आन्दोलन का विकास 
हुआ । म॒स्लिम-समाज ने खुले दिल से गांधीजी के नेतृत्व को स्वीकार किया | 
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देशभर में खिलाफ़त कमेटियां वन गई और/“एक केन्द्रीय ख़िलाफ़त कमेटी के 
नेतृत्व में उन्होंने टर्की के प्रति अंग्रेज़ी सरकार की नीति का खुला विरोध आरम्भ 
कर दिया । १६१६ के अन्त में गांधीजी के प्रयल्न से, जब अलीबंधु जेल से छूटे 
तब इस आन्दोलन को एक नया बल मिला । उलमाओं का हार्दिक समर्थन 
उसे पहिले से ही प्राप्त था--अंग्रेज्ञों के ख़िलाफ़ | ख़िलाफ़त के पक्ष में 
जो आन्दोलन किया जा रहा था उसे देश के कोने-कोने तक फैलाने में उनका 
बड़ा हाथ रहा है। १६२० में जब अबुल कलाम आज़ाद जेल से निकल कर 
आये, तब आन्दोलन का वेग और भी प्रवल होगया | मई १६२० में अखिल 
भारतीय ख़िलाफ़त कमेटी ने गांधीजी के 'अदम-तथ्राबुन' (असहयोग) के कार्य- 
क्रम को अपनाया --कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को कई महीने बाद स्वीकार किया | 
मुस्लिम-लीग के लिए भी पंछे रहना कठिन होगया | मौलाना शौक़वअली की 
प्रेरणा से मुस्लिम-लीग ने भी असहयोग के कार्यक्रम को स्त्रीकार कर लिया-- 
पर वास्तबिक काम खिलाफ़त-कमेटी के नेतृत्व में दी हुआ | १६२०-२१ में 
भारतीय राष्ट्रीयता की स्व्रतन्त्र रूप से विकसित होने वाली दो विभिन्‍न धारायें-- 
गज्ला और यमुना के समान--एक दूसरे से जा मिलीं, और उनके इस सम्मिलन 
से राष्ट्रीय आन्दोलन को एक अभूतपूर्व बल प्रास हुआ | अंग्रेज़ी शासन की 
जड़ें हिल उठीं । यह सच है कि बहुत कम हिन्दू या मुसलमान यह जानते थे 
कि वह किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष और बलिदान कर रहे हैं; वह तो 
संघर्ष में ही एक नये गौरव का अनुभव कर रहे थे। १६२०-२१ का वह 
स्व्रातंत्य-युद्ध हमारी राजनीति के इतिहास में सचमुच एक गौरवशाली स्मृति है ! 
साम्प्रदाय्रिकता की प्रगति 

आन्दोलन का धार्मिक पक्ष विल्कुल स्पष्ट था । आज़ाद और मोहम्मदअलो 
उसके दो प्रमुख नेता थे, दोनों के जीवन की प्रेरणा का मूल-स्नोत धर्म था! 
आज़ाद के लिए तो यह मुसलमान का फ़र्ज़ था कि वह या तो अपने को ख़त्म 
करदे या अपनी आज़ादी क्रायम रख सके । मोहम्मदआली भी कम धार्मिक न 
थ। राष्ट्रीय-खलाफ़त आन्दोलन के दिनों की दो प्रमुख घटनाओं --१६२० की 
हिजरत और १६२१ के मोयला-अश्रांदोलन -से भी इस धार्मिक प्रवृत्ति का पता 
लगता है। १६२१ के अंत में आज़ाद और अलीबन्धु फिर गिरफ्तार कर 
लिए. गए । फ़र्वरी १६२२ में, चोरीचोरा के हत्याकाण्ड के बाद, गांधी जी ने 
आन्दोलन स्थगित कर दिया । नवम्बर १६२२ में मुस्तफ़ा कमाल के उस समय के 
सुल्तान-ख़लीफ़ा को पदच्युत करके टरकरीं के शासन की बागडोर अपने हाथ में 
लेते ही खिलाफ़त आंदोलन का सारा आधार ही ख़त्म होगया। आने वाले 
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वर्षों में निगशा और खीक हमारी राजनीति का मुख्य विषय वन गई। सांप्र- 
दायिकता के आधार पर होने वाले कोंसिलों के नये चुनाव ने सांप्रदायिक 
विद्वेप को प्रोत्साहन दिया । ग़लतफ़हमियों के इस बातावरण में दूसरों के दोष 
ढूंढ निकालना कठिन नहीं था । हिन्दुओं में यह भावना जोर पकड़ने लगी कि 
खिलाफ़त का साथ देकर उन्होंने एक संकुचित धार्मिकता का समर्थन किया था | 
मुसलमानों का ख्याल था कि हिन्दुओं के दब्बूपन की वजह से उन्हें सफलता 
नहीं मिल सकी । ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय-शक्ति का सांप्रदायिकता की धाराओं 
में बह निकलना स्वाभाविक ही था | अंग्रेज़ी सरकार से जब बस न चला तो 
हिन्दुओं ने मुसलमानों के कान उमेठने की कोशिश की । और मुसलमानों ने भी 
हिन्दुओं पर अपना गुस्सा निकालना चाहा । सांप्रदायिकता के इस प्रबल भन्का 
बात में राष्ट्रीय नेतृत्व का एक बहुत बड़ा अंश डिग उठा। मौलाना मोहम्मद 
अली ने १६२३ में जेल से छूटने पर कहा कि अरब वह एक छोटे क्रैदखाने से 
बड़े क्रैदसाने में आगये हैं । उसी वर्ष कोकोनाडा कांग्रेस के वह सभापति बने | 
पर, उनकी राजनीति उतनी उग्र नहीं रह गई थी, और धीरे-घीरे वह क्रियात्मक 
राजनीति के क्षेत्र से हटते गए, यद्यपि वह अपने अन्तिम दिनों तक भी सांप्रदा- 
यिकता के कट्टर समर्थक नहीं बन सके थे। पर, मौलाना शौकतश्रलो ने तो 
अपने को सांप्रदायिकता के हाथ वेच ही दिया | उधर स्वामी श्रद्धानन्द ने, जो 
दिल्ली में मशीनगनों के सामने छाती खोलकर खड़े होगए थे और जिन्हें मुस- 
ल्मानों ने जामामस्जिद में भाषण देने पर मजबूर किया था, हिन्दू सांप्रदायिकता 
का नेतृत्व अपने हाथों में लिया । और, लाजपतराय जैसे कहर और मंजे हुए 
देशसेवी भी सांप्रदायिकता की ओर भुक चले | इन घटनाओं की प्रतिक्रिया 
मुस्लिम-जनता पर होना स्वाभाविक ही था। बड़े-बड़े लेखक भी इस प्रभाव से 
बच न सके | अमीरश्रली ने अ्रंग्रेज़ों की आलोचना करना बन्द करदी, ओर 
खुदाबखूश खुले ग्राम हिन्दुओं को गालियां देने लगे । 

इक़बाल के शक्तिशाली व्यक्तित्र की चर्चा ऊपर शा चुकी है । इक़वाल 
क्रियात्मक राजनीति के ज्षेत्र में कमी नहीं रहे, पर उनके प्रभावशाली साहित्य 
और सशक्त व्यक्तित्व का प्रभाव मुसलमान राजनैतिक कार्यकर्ताओं के जीवन 
और आदण्शों पर ब्रहुत गहरा पड़ रहा था | यह प्रभाव, यह कहने में हिचकिचा 

नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीयता के सर्वधा विरुद्ध था, और सामाजिक- 
संगठन के मार्ग में भी रुकावट डालने वाला था। इक्तबाल अपने योरुप-प्रवास 
से लौटने के बाद से ही राष्ट्रीयता के कट्टर विरोधी होगए थे | उन्होंने योरुप 
में राष्ट्रीयवा का नप्न-ताए्डव देखा था और तभी से अन्तर्राष्ट्रीयता में वह 
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विश्वास करने लगे ये, यद्यपि उनकी अन्तर्राष्ट्रीय की कल्पना एक अखिल- 
मुस्लिम-संगठन की सीमाओं से वंधी थी। जबकि कुछ मुसलमानों ने अपनी राप्ट्रीयता 
की प्रेरणा धर्म से प्राप्त को, इक़ब्राल का मत था कि राष्ट्रीयता धर्म की शत्रु है। 
उन्होंने कहां-- 

इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन हे, 

जो वैरहन उसका है वह मज़हब का कफ़न है। 
आऔर- 

चीनो अरब हमारा - हिन्दोस्तां हमारा | 

मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहां हमारा ॥ 

इस विचार-धारा से राष्ट्रीयावा का अहित और साम्प्रदायिकता का समर्थन 

होना स्वाभाविक्र था । इक्तवराल की अन्‍्तर्राष्ट्रीया मी कभी शुद्ध रूप न ले 
सकी | सच तो यह है कि इक़बाल पर विचारों का अधिक प्रभाव पड़ता था, 
वस्तु-स्थिति का कम | इस्लाम के वह प्रशंसक्ष थे--पर उसके और मुस्लिम 
समाज के वर्त्तमान संगठन के अन्तर को वह न देख सके, (एक विश्व-व्यापी 
संगठन में उनका विश्वास था--इस्लाम में भी उन्हें इस संगठन का रूप मिला | 
उन्होंने यह सोचने की चिन्ता नहीं की कि उनके सामने इस्लाम का जो रूप 
था, उसमें विश्व-ब्यापी संगठन का आधार बनने की पात्रता रद नहीं गई थी, 
न उन्होंने यही सोचा कि उनके सामने भो किसी ऐसे ही विश्व-व्यापी संगठन 
का एक कोई विशद प्रयोग किया जा रहा है। इक़बाल प्रधानतः कवि थे। 
मावनायें उन्हें उड़ा ले जाती थीं। इस्लाम को उन्होंने आदर्श माना और 
इसलिए राजनेतिक क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय संस्थाओं के बदले मुस्लिम संस्थाओं 
का -कांग्रेस के बदले मुस्लिम लोग का--समर्थन किया । इक्तबाल ने भारतीय 
मुस्लिम समाज के सामने शक्ति का एक नया आदर्श रखा, पर उसके प्रयोग 
की दिशा के सम्बन्ध में वह मौन रहे | इक्तवाल का शक्ति का सन्देश व्यक्ति 
के लिए था--उसका आदर्श व्यक्तित्व को विकास की चरम सीमा तक ले जाना 
था, पर समाज-सेवा का कोई आदर्श उन्होंने व्यक्ति के सामने नहीं रखा । विवे- 
करानन्द और उनमें यद्दी अन्तर था--और इसी कारण जहां हम एक ओर हिन्दू- 
समाज का नेतत्य विवेकानन्द के बाद गांधी के हाथों में पाते हैं, जो जीवन में 
बड़ी से बड़ी शक्ति प्राप्त तो करना चाहता है पर उसे समाज की सेवा में लगा 
देता है, मु स्लिम-समाज में इक़बाल के बाद जिस व्याक्त का सबसे अधिक प्रभाव 


रहा वह हद मुहम्मदअली जिन्‍ना जो सारी शक्ति अपने आपमें केन्द्रित कर 
रखना चाहते हैं । 


मुस्लिम राजनीति और सांप्रदायिकता हा] 


राष्ट्रीयता का पुनंरुत्थान 

सांप्रदायिकता के इन अंधेरे दिनों में भी कुछ प्रमुख मुसलमान नेता राष्ट्री- 
यता में अपना विश्वास अडिग बनाये रह सके | इनमें मौलाना अ्रवुल कलाम 
आज़ाद, डॉ० श्रन्सारी, हकीम अजमल खां, चौधरी खलीकुज्ज्ञमा आदि के 
नाम मुख्य हैं। जमीयत-उल-उल्मा, जिसकी स्थापना १६१६ में मौलाना 
मोहम्मद-उल-हसन के नेतृत्व में हुई थी, और जिसने १६२१ में मुसलमानों को 
असहयोग का मार्ग स्वीकार करने का प्रसिद्ध 'फ़तवा' दिया था, मुफ्ती किफ़ा- 
यतुल्ला के नेतृत्व में, अनवरत रूप से, राष्ट्रीयता का समर्थन करती रही | मुस्लिम 
लीग भी राष्ट्रीयागा का समर्थन कर रही थी--यद्यपि इन दिनों उसकी शक्ति 
अधिक नहीं थी । १६२७ में सायमन-कमीशन की नियुक्ति के बाद मुस्लिम- 
लीग में दो दल होगए। सरकार-परस्त दल ने फ़ीरोज़खां नून और डॉ० इक्त- 
बाल के नेतृत्व में ग्रपना संगठन किया, पर एक बड़े दल ने मुहम्मदअली जिन्ना 
के नेतृत्व में कमीशन के वहिष्कार का निश्चय किया | १६२८ में नेहरू रिपोर्ट 
के प्रकाशन से राष्ट्रीय विचार रखने वाले मुसलमानों की स्थिति कुछ और कम- 
ज़ोर हो गई | प्रथम-श्रेणी के कुछ मुसलमान नेताओं ने, जिनमें मौलाना मुहम्मद 
अली मुख्य थे, उसका विरोध किया | मुसलमानों के एक स्वंदल सम्मेलन ने. 
जिसमें लीग का वह दल भो शामिल हुआ था जिसके नेता मि० जिन्‍ना थे 
नेहरू रिपोर्ट को अस्त्रीकृत कर दिया--पर, इसका परिणाम भी यह हुआ कि 
कांग्रेस के समर्थक मुसलमानों ने फौरन द्वी एक “राष्ट्रीय मुस्लिम दल की स्थापना 
कर ली। १६३० के सविनय अत्रज्ञा आन्दोलन में मुसलमानों ने बड़ी 
संख्या में भाग लिया । १६३१ में लखनऊ में सर अली इमाम के नेतृत्व में 
देश भर के राष्ट्रीय मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कान्फ्रेंस हुई, जिसमें कई हज़ार 
व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके कुछ ही दिनों पहिले इलाहाबाद में डॉ० इक़बाल 
के सभापतित्व में मुस्लिम-लीग का वार्षिक उत्सव होकर चुका था, जिसमें ७४ से 
भी कम व्यक्ति शामिल थे । 

१६२६-३० के विश्वव्यापी श्र्थ-संकट के बाद से प्रायः प्रत्येक देश और 
वर्ग में दो परस्पर विरोधी विचार-धाराएं एक दूसरे से टकराने लगी थीं। एक ओ्रोर 
तो प्रगतिशील शक्तियां थीं, जो समाज के वर्तमान ढांचे को तोड़ फेकना, ओर 
एक नये समाज का निर्माण करना, चाहती थीं, और दूसरी ओर प्रतिक्रियात्मक 
शक्तियां थीं, जो श्रपना सारा बल उसे न केवल सुरक्षित रखने, पर अधिक सशक्त 
बनाने में, लगाना चाहती थीं। हमारे देश में, और देश के मुस्लिम-समाज में 
भी, १६३० से १६३७ तक प्रगतिशील शक्तियों का प्राधान्य रहा | इन वर्षों में 


४२ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


मुसलमान एक बड़ी संख्या में कांग्रेस का साथ देते रहे । हुसैन अहमद मदनी 
ओर उद्रैदुल्ला सिंधी जैसे प्रमुख उलमा बराबर कांग्रेस के साथ रहे । कांग्रेस के 
मुस्लिम नेताओं में मोलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, डॉ० किचलू , डॉ० 
अन्सारी आदि मुख्य थे। अपने धार्मिक चिन्तन, प्रगाढ़ विद्बत्ता, और प्रभाव- 
शाली वक्‍्तृत्वशाक्त से मोलाना आज़ाद ने सदा द्दी समभदार मुसलमानों के एक 
बहुत बड़े तबक़े को कांग्रेस के साथ रखने में सहायता पहुंचाई है। कांग्रेस के 
साम्यवादी वर्ग में तो मुसलमानों को एक बड़ी संख्या थी। यूसुफ़ मेहरश्नली 
का नाम इस सम्बन्ध में अनायास ही याद आजाता है | मैकडोनल्ड के 'सांप्रदा- 
यिक निर्णय'के प्रांत कांग्रेस के अनिश्चय के रवैये ने जहां एक ओर कुछ हिंदुओं 
को असंतुष्ट किया था, वहां उससे कुछ मुसलमान भी नाराज़ हुए, और अ्रन्सारी, 
ख़लीक्ुज्ज़मां आदि ने कांग्रेस को छोड़ देने की धमकी भी दी। कांग्रेस में 
मुसलमानों को तादाद ज़रूर कम होगई, पर अधिकतर मुसल्मात्न बहुत-सी ऐसी 
मुस्लिम संस्थाओं में शामिल होगए, जिनके आदर्श कांग्रेस से मिलते-जुलते थे | 
इनमें पंजाब का अहरार दल प्रमुख था। इसकी स्थापना १६३० में हुई | 

?३० और ३२ के आन्दोलनों और क्रुवानियों में अहरार पार्टी ने क्रियात्मक 
भाग लिया । तब से वह देश की एक प्रमख संस्था बन गई है। राजनैतिक 
आदशों में कांग्रेस से समानता रखते हुए भी सामाजिक विचारों में अहरार दल 
उससे आगे बढ़ा हुआ है। राजनीति में उसका दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय हे | 
१६३६ में जब वर्तमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, अ्रहयरों ने सबसे पहिले 
साम्राज्यवादी युद्ध होने के नाते उसकी आलोचना की, और अ्रपने इन विचारों के 
कारण अहरार दल के बहुत से सदस्य जेलों में गए। सीमाग्रांत में इसी प्रकार 
ख़ान अब्दुल ग़फ्फ़ारखां के नेतृत्व में खुदाई ख़िदमतगारों का संगठन हुआ। 
सदियों से जिन पठानों के हाथ खून से रज्ञे रहे हैं उनके दृदयों में अहिंसा का 
सफल प्रवेश किस प्रकार हो सका, यह इस युग की एक आश्चर्य-घटना है । 
१६३० के आन्दोलन में खुदाई स्विदमतगारों ने अपने अरहिंसात्मक अनुशासन का 
बड़ा ज्वलन्त परिचय दिया । तब से यद्द सारा आन्दोलन कांग्रेस के संरक्षण में 
चलता रहा है, परन्तु पठानों तक ही सीमित है, और सीधा कांग्रेस के अन्तर्गत 
नहीं हे । ख़ान अब्दुल ग़फ्फ़ारखां के व्यक्तित्व द्वारा ही वह उससे सम्बद्ध है | 
मुसलमानों के निम्न-बर्ग, विशेषकर जुलाहों, में भी राष्ट्रीय जीवन के चिह्न दिखाई 
देने लगे थे । इन लोगों ने अखिल भारतीय मोमिन कान्फ्रेंस' की स्थापना की । 
उनका दावा है कि यह संस्था देश के ४॥ करोड़ मुसलमान कारीगरों का प्रति- 
बत्व करती है । इसके अलावा मुसलमानों में, शिया पोलिटिकल कान्फ्ेंस 


मुस्लिम राजनीति ओर साम्प्रदायिकता डरे 


आदि अन्य राजनैतिक दल भी हैं जिनका भुकाव राष्ट्रीया की ओर है। कुछ 
प्रांतीय प्रद्ृत्तियां मी समय-समय पर . संगठित होती रही हैं.। इनमें शेख 
मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा संगठित जम्मू ओर काश्मीर की मुस्लिम कान्फरेंस, 
बंगाल की कृषक-प्रजा पार्टी, व पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी प्रमुख हैं। 

१६३७ का चुनाव प्रतिक्रियावादी प्रद्ृत्तियों पर प्रगतिशील प्रवृत्तियों के 
प्राधान्य का स्पष्ट प्रतीक था। प्रोफ़ेसर हुमायूं कबीर के शब्दों में, “हिंदुओं में 
जगह-जगह कांग्रेस की जीत हुई, और पुराने विचारों के समर्थक बड़ें-से-बड़े 
व्यक्ति उसके सामने टिक न सके । मुसलमानों में भी प्रतिक्रियाबादी तत्व पीछे 
भधकेल दिये गए, यद्यपि वे नश्ट नहीं किये जा सके । बंगाल में लीग, जिसे पू जी- 
वादी बर्ग का प्रतिनिधिल प्रास था, प्रजा पार्टी के टिकट पर खड़े होने वाले फ़ज़ 
लुलहक़ के सामने टिक न सकी | पंजाब में कट्टर सांप्रदायिकता की समर्थक 
लीग सर सिकंदर के नेतृत्व में हिन्दू और मुसलमान नरम राजनीतिज्ञों का जो संग- 
ठन किया गया था उससे हारी | युक्षप्रांत में लीग, कुछ प्रगतिशील तत्वों का 
प्रतिनिधित्व करने के कारण, नवाब छुतारी और उनके प्रतिक्रियाबादी समथका 
पर विजय प्राप्त कर सकी । सीमाप्रांत में कांग्रेस ने लीग को उखाड़ फेंका, ओर 
सिंध में भी वह अधिक सफल न हो सकी |”! दूसरे शब्दों में, १६२७ में देश 
के सामने एक ऐसा अवसर था जब यदि हिंदू और मुसलमान प्रगतिशील शक्तियां 
मिल जाती तो बहुत कुछु काम कर सकती थीं। पर १६३७ की इन राज- 
नैतिक घटनाओं के पीछे इतिहास की जो प्रबल शक्तियां काम कर रहीं थी, उन्हें 
कौन रोक पाता १ कुछ लोगों का अनुमान है कि चुनाव के बाद ही यदि कांग्रेस 
सभी प्रांतों में मन्त्रिमएडल बनाने १२ तैयार होजाती तो चुनाव से प्राप्त की गई 
इस शक्ति को संयोजित किया जा सकता था । बंगाल में फ़ज़लुलदृक़॒ कांग्रेस 
के क्रियात्मक सहयोग के लिये बेचैन थे, पर जब कांग्रेस ने पद-म्रहण न करने का 
निश्चय कर लिया, तो उन्हें मजबूर होकर लीगकी शरण लेनी पड़ी | सर सिकंदर 
को भी ऐसी ही परिस्थितियों में लीग का सहारा ट्टोलना पढ़ा । लीग को 
उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में फ़ज़लुलहक़ और सर सिकंदर का बहुत 
बड़ा हाथ रहा है। उनप्रांतों में भी, जिनमें कां ग्रेस का बहुमत था, उसका इस 
अनिश्चयात्मक नीति ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बल दिया | मुस्लिम-लीग 
चुनाव के दिनों की करारी हार से अब उभरने लगी थी: ओर अपने संगठन में 
जुट गई थी। उसे थ्राशा थी क्रि मंत्रिमण्डल बनाने में कांग्रेस उसका सहयोग 
चाहेगी, पर जब कांग्रेस ने उसकी अवज्ञा की, उसने अ्रपनी सारी शक्ति 

१-प्रो० हुमायू' कबीर : शिपजग एऐ०पं८३. 906-42, ४१ १४:५। 
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मुसलमानों को उसके ख़िलाफ़ संगठित करने में लगादी । अनुमव की कमी, और 
राष्ट्रीयता के शुद्धस्तरूप को न पहिचान पाने के कारण कांग्रेस मंत्रियों ने कुछ 
ग़लतियां भी कीं। मुस्लिम-लीग ने कांग्रेस को बदनाम करने, और मुसलमानों 
को उसके ख़िलाफ़ भड़काने में इन ग़लतियों से पूरा लाभ उठाया। 
इन्हीं दिनों, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को लेकर, कांग्रेस और अंग्रेज़ी सरकार के 
बीच संघर्ष एक व्यापक रूप ले रहा था | कांग्रेस की शक्ति को कुचलने के लिए 
सरकार के लिए प्रतिक्रियावादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होगया। 
लीग ने इस अवसर से लाभ उठाकर अपनी स्थिति को मज़बूत बना लिया। 
इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग में अंग्रेज़ी सरकार और 
मुस्लिम सांप्रदायिकता दोनों ने मिलकर एक दुर्भेद्र प्रतिक्रियावादी मोर्चा स्थापित 
कर लिया । अगले अध्याय में हम इस मोर्चे की बारीकियों से अवगत होने का 
प्रयत्न करेंगे । 


१ हे. $ 
मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग 
इकबाल का स्वप्न 

यह बात साधारणतया मानी जाती है कि हिन्दुस्तान के बंटवारे का विचार 
सबसे पहिले डॉक्टर इक़बाल ने मुस्लिम लीग के १६३० के इलाहाबाद-अधिवेशन 
के सामने रखा था । इस सम्ब-घ में कुछ बातें जान लेना ज़रूरी हैं। डॉक्टर 
इक़॒वाल ने इस भाषण में कद्दा था कि ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय मुसलमानों 
का भाग्य उन्हें मुस्लिम उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के एक राजनैतिक संगठन की ओर 
ले जा रहा है। यह कल्पना ऐतिहासिक प्रव्ृत्तियों के उनके अपने अध्ययन का 
परिणाम थी । इस कल्पना के पीछे एक विश्व-ब्यापी मुस्लिम-संघ का उनका 
खष्न तो प्रृष्ट-भित्ति का काम कर ही रहा था, पर हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों 
पर दृष्टि रखते हुए भी इक़ब्राल का यद्द विश्वास हो चला था कि प्रान्तों के पुनः 
संगठन से हमारी साम्प्रदायिक समस्या का इल प्राप्त हो सकेगा | सांप्रदायिक 
चुनाव के वह कट्टर विरोधी थे, और उनका विश्वास था कि यदि प्रांतों का फिर 
से संगठन किया जाय, और मुस्लिम प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त-शासन दे दिया 
जाय तो मुसलमानों के लिए. दूसरी क्रौमों से समझौता कर लेना श्रासान हो 
जायगा । इस तरीक़े को साम्प्रदायिक चुनाव पर वह तरजीह देते थे । 

इकबाल ने अपने भाषण में यद्द तो ब्रिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया था कि यह 
बिचार केवल उनकी श्रयनी “व्यक्तिगत इच्छा” है । वह जानते थे कि जहां तक 
मुस्लिम-जनता का प्रश्न है, वह निस्संदेद संघ-शासन का समर्थन करेगी । 
“व्यक्तिगत-इच्छा” की दृष्टि से भी इक्तबाल देश के बंटवारे का समर्थन नहीं कर 
रहे थे। वह तो केवल इस सिद्धान्त का विश्लेषण कर रहे थे कि हिन्दुस्तान को 
आबहवा, वर्ण, भाषा, धर्म और सामाजिक संगठन की विनित्रताओं को देखते 
हुए यद्द संभव हो सकता है कि उसके अ्रन्तगंत भाषा, वर्ण, इतिहास, धर्म और 
आर्थिक स्वार्थों की एकता के आधार पर कई ऐसे छोटे राज्यों की स्थापना की 
जा सके, जो एक बढ़ी सीमा तक स्वाधीन हों | इसी सम्बन्ध में उन्होंने यह 
ब्रिचार भी व्यक्त किया था कि मुस्लिम उत्तर-पश्चिमी प्रान्त श्रखिल-भारताय 
संघ-शासन के अन्तर्गत एक राजनैतिक इकाई का रूप ले सकेगा । हम इस बात 
को भुला नहीं सकते कि डॉक्टर इक्तबाल सारे देश के लिए. एक संघ-शासन की 
स्थापना के पक्त में थे। पर, वह एक “सच्चा संघ-शासन' चाहते थे, जिसमें वे 
सब अधिकार जो केन्द्रीय-शासन को सौंपे न गए हों, प्रांतीय सरकारों के हाथ में 
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रहें, और केन्द्रीय-शासन केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सके जो प्रान्तोय 
शासन द्वाय स्पष्टतः उसे दे दिये गए हों। अपने इन विचारों में इक़॒बाल निस्संदेदद 
अपने समय से बहुत आगे बढ़े हुए थे । 
केंब्रिज : पाकिस्तान की जन्मभूमि 

यह एक दिलचस्प वात है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले कैंब्रेज- 
यूनीवर्सिटी के मुस्लिम विद्यार्थियों के एक छोटे से दल में उतनन्‍न हुआ । जनवरी 
१६३३ में, जब पाल॑मेण्ट की एक संयुक्त-कमैटी हिन्दुस्तान के भावी शासन- 
विधान के संबन्ध में खोजबीन कर रही थी, कैम्ब्रिज के चार मुसलमान विद्यार्थियों 
ने--जिनके नाम थे, मोहम्मद अस्लम खां, रहमतअ्लली, शेश्न मुहम्मद सादिक्र 
और इनायत॒ल्लाखां - “अब या कभी भी नहीं' के नाम से चार प्रष्ठोका एक पैम्फ़- 
लेट छापा, जिसमें, पहिली बार, हिन्दुस्तान को दो हिस्सों में बांडने का विचार 
प्रगट किया गया था | दलील यद्द थी कि हिन्दुस्तान के मुसलमान ग़ैर-मुसल्मानों 
से हर तरह से मुख्त लफ़ हैं | उनका खाना-बीना, पहिनना-ओोद़ना, रस्म-रिवाज, 
शादी के वरीक्रे बगैर सब अलहदा हैं, और इन कारणों से वह एक अलग 
राष्ट्र मान लिए जाने के हकदार हैं । अलग राष्ट्र होने के नाते उनका यह अधि- 
कार होजाता है कि वह अपने एक अलग राज्यका संगठन करें| प्रकृति ने पतञ्ञाब, 
काश्मीर, सिन्ध और सीमा-प्रदेश के प्रान्तों को इसके लिए. निर्धारित किया है । 
इन प्रान्तों को मिलाकर यदि एक राज्य का निर्माण किया जाय तो उसकी 
भौगोलिक सीमा फ्रांस से दुगुनी और आबादी लगभग बराबर होगी | कैम्ब्रिज 
के इन विद्यार्थियों ने डॉक्टर इक़बाल से अयना मत-भेद स्पष्ट शब्दों में प्रगट 
किया । उहोंने कहा कि इक़व्राल को कल्नना तो केव्रल यही थी कि. इन प्रान्तों 
को मिला कर एक राज्य बना दिया जाय, और वह अखिल-मभासतीय संघ-शासन 
के अन्तगंत हो । उसके विरुद्ध, यदद लोग चाहते थे कि इन प्रान्तों को मिलाकर 
एक पूर्ण स्व॒तन्त्र राज्य की स्थापना को जाए, देश के अज़्य भागों से जिसका 
राजनैतिक सम्बन्ध केवल अर त्तर्राष्ट्रीय इंग का हो । यदि देश में संघ्र-शासन की 
स्थापना हुई तो उसमें हिन्दुओं की अधानता अनिवार्य है और मुसलमानों को ऐसे 
संघ में शामिल होना पड़ा तो उनकी हालत ग़ुलामों से भी बदतर होगी। यह 
विचार काफ़ी दिनों तक केवल कुछ ख़ब्तो-दिमागों की उतज माने जाते रहे । 
गोलमेज़-परिपद्‌ में शामिल होने वाले प्रमुख मुसलमान प्रतिनिधियों से जब उसके 
सम्बन्ध में पूछा गया तो एक ने तो बताया कि वह “कुछ लड़कों की योजना है 
और दूसरे ने 'काल्यनिक- और अ्व्यावहारिक .कह कर उसकी आलोचना की। 

इस पैम्फ़लेट पर दस्तखत करने वाले चार व्यक्तियों में से एक, रहमतश्रली, 


मुस्लिम-लीग और पाकिस्तान की मांग भी 


ने अपने इस प्रचार को पूरे ज़ोर के साथ जारी रखा | जुलाई १६३४ में उन्होने 
एक नया पैग्फ़ेट छापा, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी दलीलों को फिर से 
दोहराया, और इस बात पर आश्चर्य प्रगट किया कि जबके बर्मा हिन्दुस्तान से 
अलहदा किया जा सका तो पाकिस्तान के एक ख्वतन्त्र राज्य बनाये जाने में क्या 
कठिनाई हो सकती है। १६४०में करांची में पाकिस्तान नेशनल मूवमेण्ट के तत्त्वा- 
बधान में की गई एक समा में उन्होंने एक बयान दिया जो इस्लाम की मिल्लत 
और भास्तीयता का खतरा के नाम से बाद में प्रकाशित किया गया | इस वैम्फ़लेट 
में उन्होंने बताया कि 'मिल्लत' के सामने जो सबसे बड़ा काम है, वह हिन्दुस्तान 
को तोड़ना और एशिया का पुनर्निर्माण' करना है। उन्होंने भारतीयता को इस्लाम 
के लिए घ्रातक बताया । और लिखा कि 'मिल्लत' के बचाव के लिए यह ज़रूरी 
है कि वह हिन्दुस्तान से अपने सम्बन्ध तोड़ दे। उनका विश्वास था कि हिन्दुस्तान 
न तो कभी मुसलमानों को माठृभूमि था, न कभी होगा । इस बीच, रहमतअ्रली के 
आन्दोलन को सीमाएं उ तर-पश्चिमी प्रान्तों से बहुत आगे बढ़ चुकी थीं। वह एक 
मुस्लिम राज्य की नहीं, कर मुस्लिम राज्योंकी कल्पना करने लगे थे। उत्तर-पश्चिमी 
प्रान्तों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की जो योजना थी, उस पर तो रहमतश्रली 
पूरा ज़ोर दे ही रदे थे, परन्तु उन्होंने अब इस वात का प्रचार करना आरम्भ 
किया. कि बंगाल और आ्रासाम मिलकर ंगे-इस्लाम' का रूब ले लें, और 
हैदराबाद की रियासत “उसमानेस्तान' के रूप में एक स्वतन्त्र राज्य बन जाय, 
ओर ये तीनों स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य अपना एक संघ क्रायम कर लें ।* 
डाक्टर लतीफ की योजना 

१६ ३८६० में उस्मानिया यूनीवर्सिटी के एक भूतपूर्व अव्यायक, डॉक्टर लती फ़, 
पाकिस्तान के विचार को सस्ती भावप्रवणता के क्षेत्र से निकाल कर विद्वत्तापूर्ण 
विचार-विनिमय के क्षेत्र में ले आये | १६३८ ई० में उन्होंने “भारतवर्ष का 
सांस्कृतिक मविष्य और “भारतवर्ष के विभिन्‍न सांस्कृतिक प्रदेशों का एक संघ 
नाम की दो चिद्वत्तापूर्ण पुस्तिकाएं लिखीं। १६३६ ई० में उन्होंने भारतवर्ष मे 
मुस्लिम समस्या' नाम की एक पुस्तक में अपने इन विचारों को बढ़े विशद रूप 

3-१७ मार्च १६४५ को लन्दन में एक भाषण में मुस्लिम लीग से अपने 
“वाकिस्तान नेशनल सूवरमेंट' का अंतर बताते हुए रहमतश्रली ने कहा, “मुस्लिम 
लीग दो पाकिस्तानी राज्य चाहती है, हम श्राठ चाहते हैं, लीग ३-३॥ करोड़ 
मुसलमानों को हिन्दुस्तान के अन्तगंत छोड़ देने के लिए तैयार है। हम उनके 
थः और राज्य बना लेना चाहते दें । लीग हिन्दुस्तान को हिन्दू और मुसलमान 
दोनों की सामान्य मातृभूमि मानती है। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं ।” 
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से उपस्थित किया । डाक्टर लतीफ़ इस विश्वास को लेकर चले थे कि हिंदुस्तान 
एक अविभाज्य राष्ट्र नहीं है, परन्तु वह इस निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुँचे कि 
इसीलिए उसके ठुकड़े कर दिये जाने चाहिएं। डॉक्टर लतीफ़ ने समस्त देश के 
लिए एक संयुक्त शासन का आदर्श सामने रखा, परन्तु इस एकता का आधार 
था भारतीय राष्ट्र के अन्तर्गत छोटी-छोटी राष्ट्रीयवाओं में उनकी अपनी मौगो- 
लिक सीमाओ्रों के आधार पर पूर्ण स्वायत्त-शासन को स्थापना। डॉक्टर लतीफ़ 
का प्रस्ताव था कि हिंदुस्तान को १४ सांस्क्रतेक न्षेत्रों में बांट दिया जाय, जिनमें 
४ मुसलमान व ११ हिंदू हों, और प्रत्येक "क्षेत्र को अपना स्वत-त्र-शासन अपने- 
आप निर्धारित करने की पूरी आज़ादी हो । हे 

डॉक्टर लतीफ़ कुछ नये सिद्धांतों को सामने लाये, पर उन्होंने उन सिद्धांतों 
की व्याख्या नहीं की । उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्थष्ट नहीं किया कि केन्द्रीय 
शासन और इन स्व॒तन्त्र "्षेत्रों' में शक्ति का वंट्वारा कैसे होगा। उन्होंने 
सांस्कृतिक स्वाधीनता की दृष्टि से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले ,जाने की 
कल्पना भी की है, पर इसमें क्‍या कठिनाइयां सामने आयंगी, इसके सम्बन्ध में 
नहीं सोचा । उन्होंने संक्रांतिकाल के लिए भी कुछ सुझाव पेश किये हैं, 
जिनमें प्रमुख ये हैं--(१) केन्द्रीय शासन की शक्ति को बिल्कुल कम कर दिया 
जाय; (२) प्रांतों और केन्द्र दोनों स्थानों पर अंग्रेज़ी ढंग के मन्त्रिमण्दल के 
स्थान पर मिश्रित और स्थायी मंत्रिमए्डल बनाये जाय॑; (३) केन्द्रीय घारा-सभा 
में कम से कम ३३ प्रतिशत मुसलमान हों | मुस्लिम धर्म, व्यक्तिगत क़ानून 
और संस्कृति के सम्बंध में जो प्रश्त सामने आये उनके सम्बंध में उनका सुझाव 
था कि उनका अंतिम निर्यव धारासभा के मुसलमान सदस्यों की एक विशेष 
समिति के हाथ में हो । 

“एक पंजाबी” के त्रिचार 

डॉक्टर लतीफ़ ने अपनो विद्व तापूर्ण पुस्तकों द्वारा वाद-विवाद को ऐसी 
आग भड़का दी, जिसकी आखिरी चिनगारियां अ्रमी तक बुझ नहीं पाई हैं। 
१६३६ में पंजाब के दो बड़े स्तंभ नवीन योजनायें लेकर हमारे सामने आये । इनमें 
से एक थे नवाब सर मोहम्मद शाहनवाज़ खां, जिन्होंने एक पंजाबी' के नाम से 
अपनी '/) (:07/९१९४४८५ ०६ [0073' नाम की पुस्तक प्रकाशित की | 'एक 
पंजाबी ने सिद्धांतों की दृष्टि से डॉक्टर लतीफ़ की योजना का समर्थन किया है, 
परन्तु उनकी कुछ अधिक स्पष्ट व्याख्या की हे | हिंदुस्तान को १५ भागोंमें बांटने 
के स्थान पर उन्होंने यद्द सुझाव रखा हे कि उसे ४ देशों में बांध जाय | इनमें 
से प्रत्येक कई प्रांतों का संघ हों, और स्वयं एक अखिल-भारतीय संघ का सदस्य 
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हो । एक बात जो हमें यहां ध्यान में रखना चाहिए. वह यह है कि नवाब साहब ने 
कहीं इस बात का समर्थन नहीं किया है कि हिंदुस्तान का कोई हिस्सा उससे 
अलहदा कर दिया जाय | इस्लाम के एक विश्व-संघर की कल्पना तो उनके मन 
में भी थी। उनका विचार था कि इस प्रकार का संघ “योर्प के हाथों से 
एशिया की आज़ादी की दिशा में पहिला क़दम' होगा, और इससे इस्लाम के 
विश्व-संघ का जो प्रिय आदर्श मुसलमानों के सामने था, उसे प्राप्त करने में 
सहायता मिलेगी । नवाब साहब ने अपनी पुस्तक में बार-बार इस बात पर ज़ोर 
दिया है क्रि भारतीय मुसलमानों में विदेशी तज़् बिल्कुल नगण्य है, और हिंदु- 
स्तान की ज़मीन के ज़रें-ज़रें के वे भी उतने ही हकदार हैं, जितने हिंदू | उनका 
निश्चित विश्वास था कि भारतीय मुसलमानों का भाग्य और भविष्य हिंदुस्तान में 
ही है, उसके बाहर कहीं नहीं । 
सर सिकन्द्र हयात ख्रां योजना 

एक दूसरी योजना भी पंजाब से आई | इसके निर्माता थे सिकन्दर हयात खां, 
वहां के प्रधान मंत्री । उन्होंने १६३६ के आरम्भ में पंजाब की धारा-सभा में 
एक भाषण दिया, जो “भारतीय संघ-शासन की योजना की वाह्म-रेखा के नाम 
से प्रकाशित भी हुआ । सर सिकन्दर हयात खां की योजना के अनुसार हिन्दुस्तान 
को सात भागों या न्षेत्रों' में बांडा जाना चाहिए। इन सात ज्षेत्रों में से दो 
मुसलमान व पांच हिंदू "क्षेत्र! होंगे। प्रत्येक क्षेत्र का आंतरिक संगठन संघ्र-शासन 
के सिद्धांतों के आधार पर होगा, श्रौर वे सब एक अखिल भारतीय संघ-शासन 
के अंग भी होंगे । सर सिकन्दर का मत था कि अंग्रेज़ी प्रांतां और रियासतों को 
एक साथ हो रखना चाहिए | उन्हें आशा थी कि इस प्रकार से पड़ौस के प्रांतों 
और रियासतों में पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ेगी, और वे सब अखिल 
भारतीय केन्द्र के कायों में मी एक संयुक्त आधार पर शामिल हो सकेगे। सर 
सिकन्दर हयात खां की योजना के ञ्र नुसार राजनेतिक शक्ति के तीन विभिन्‍न स्तरों 
की कल्पना की गई है। केन्द्रीय शासन के क्रायम रखने में तो उनका प्रगाढ़ 
विश्वास था ही। प्रांतीय शासन के खत्म किये जाने के वह खिलाफ़ थे । 
पर इनके अलावा कुछ प्रांतो को मिलाकर वद शासन के एक माध्यमिक स्तर 
की स्थापना भी करना चाहते थे । हिंदुस्तान को इस प्रकार के सात भागों में बांट 
देने का उनका प्रस्ताव था| प्रत्येक भाग में जिस नये शासन की स्थापना 
होगी, सर सिकंदर की कल्पना के अनुसार, उसे एक ओर तो केन्द्रीय शासन के 
बहुत से अधिकार मिल जायंगे, और दूसरी ओर बहुत से ऐसे अधिकार द्वोंगे जो 
प्रांतीय शासन के साथ-साथ उपयोग में लाये जा सकेंगे। शासन का मूला- 


भ्रूण हमारी राजनैतिक समस्याएं 


धिकार प्रांत में रखने में ही सर सिकंदर का विश्वास था | 

सर सिकंदर हयात ख़ां की योजना बड़ी दोषपूर्ण थी। यह समभना कठिन है 
कि बढ किस सिद्धांत के आधार पर देश को सात भागों में बांगना चाइते थे। 
उनकी योजना के पीछे न तो समस्या के सांस्कृतिक पक्ष का कोई गद्दरा अध्ययन 
था, न आर्थिक पक्ष की.जानकारी | दक्षिण भारत को वह दो. भागों में बांठना 
चाहते थे । मद्गास-प्रांत, ट्रावन्कोर, मद्रास की देशी रियासतें और कुर्ग को एक 
भाग में रखने का उनका प्रस्ताव था, और बम्बई प्रांत, हैदराबाद, पश्चिम की 
देशी रियासतें मिलकर एक दूसरे समूह का निर्माण करने वाली थीं। इस प्रकार 
बंटवारे में सांस्कृतिक समानता का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है। एक 
आर तो हम गुजराती और मलयालम भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों 
को एक ही समूह में थाते हैं, और दूसरी ओर मराठी, तेलयू और कन्नड़ भाषा- 
भाषी विभिन्‍न समूहों में बांट दिये गए हैं । यह समभना भी बड़ा कठिन है कि 
मध्यप्रांत के देशी राज्यों का मध्यप्रांत से अलहृददा किया जाना किस बड़े उद्देश्य 
की पूर्त्ति के लिए है । राजपूताना के देशी राज्यों को भी कई भागों में बांट देने 
का प्रस्ताव है। बीकानेर और जैसलमेर पंजाब वाले समूह में मिला दिये जायंगे | 
शेष रियासतें एक ऐसे अस्तव्यस्त समूह में शामिल होंगी जो करधनी के समान 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला होगा, जिसमें ग्वालियर, मध्य-भारत 
के देशी राज्य, त्रिहार और उड़ीसा के देशी राज्य, और मध्यप्रांत और विहार के 
सूत्रे होंगे । सर सिकंदर की योजना अस्पष्ट और कई दोपोंसे पूर्ण है, पर उसका 
महत्त्व इसमें हे कि उसने पहिली बार हिंदुस्तान को कई भागों में बांट देने के 
विचार को क्रियात्मक राजनीति के क्षेत्र में ला खड़ा किया। सर सिकंदर की 
ग्रोजना किसी पंडित की अपने अध्ययन-कक्ष में तैयार की गई सैद्धांतिक योजना 
नहीं थी, एक राजनीतिज्ञ का गम्मीरता से पेश किया गया प्रस्ताव था | 

मुस्लिम-लीग का निणेय 

यह है पाकिस्तान के विचार के विकसित और पल्लबित होने का एक संक्षिप्त 
इतिहास | इस अवसर पर मुस्लिम-लीग ने अ्रचानक इस ज्षेत्र में प्रवेश किया, 
ओर बड़े उत्साह के साथ इस विचार को अपना लिया । जब कि पाकिस्तान के 
सम्बन्ध में दुनियां भर की काल्पनिक योजनायें बनाई जारही थीं, मुस्लिम-लीग 
उनके सम्बन्ध में बिल्कुल तटस्थ थी | १६२८ में, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट 
करते हुए लीग ने अपने एक प्रस्ताव में घोषित किया कि “भारतीय परि- 
स्थितियों में केवल एक ही ढंग की शासन-व्यवस्था उपयुक्त हो सकती है, और 
बह है संघ-शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त-शासन हो, व उस 
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शासन को वे सब अधिकार प्राप्त हों जो उसने स्थष्टतः केन्द्रोय शासन को सौंप 
न दिये हों ।”? इक़बाल की कल्पना का सच्चा संघ-शासन' भी यद्दी था। जब 
१६३४ का एक्ट पास हुआ, जिसमें स्वायत्त-शासन के सिद्धांत के आधार पर 
प्रांतों का संगठन किये जाने व उनके एक केन्द्रीय-शासन से संबद्ध-संश्लिए् कर 
दिये जाने की योजना थी, तो लीग ने उसे, 'उसका जो भी उपयोग हो सके 
कर लेना चाहिए' की नीति को दृष्टि में रखते हुए, प्रयोग में लाना स्वीकार 
किया-यद्गपि उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि “उसमें बहुत सी ऐसी बातें भी 
हैं जो एराज़ के काबिल हैं, और जो शासन और व्यवस्था के सारे ज्षेत्र पर 
वास्तविक नियंत्रण और मंत्रियों और धारासभा द्वारा सच्चे उत्तरदायित्व के निर्वाह 
को असम्भव बना सकती हैं ।” १६३६ में चुनाव के अवसर पर, मुस्लिम-लीग 
ने अपने उद्देश्यों के सम्बंध में जो घोषणा की थी, उससे भी उसकी नीति पर 
प्रकाश पढ़ता है। लीग ने अपने उन प्रतिनिधियों के सामने, जो धारा-सभा 
में जाकर काम करने वाले थे, दो उद्देश्य रखे थे--एक तो यह कि मौजूदा 
प्रांतीय शासन और प्रस्तावित केन्द्रीय शासन दोनों को हृठाकर उनके स्थान पर 
“अ्जातंत्रात्मक स्व॒राज्य' की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाय, और दूसरे, जहां 
तक वर्त्तमान धारा-सभाओं का सम्बंध है, “राष्ट्रीय जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में 
जनता के लाभ के लिए. उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके ।”? 
इस प्रगतिशील घोषणापत्र में यद्द भी कहा गया है कि “जब तक सांप्रदायिक 
चुनाव हैं, मुस्लिम-लीग को अपनी अलग स्थिति तो रखना है ही, पर वह किसो 
भी ऐसे दल के साथ जिसके उद्देश्य और आदर्श लगभग वही हैं, जो लीग-ार्टी 
के, पूँरे सहयोग की भावना में काम करेगी ।” इस शरोषणा-पत्र में हम कोई बात 
ऐसी नहीं पाते जिसे सांप्रदायिक, प्रतिक्रियाचादी अथवा संकुचित कह सकें । 
प्रगतिशीलता उसमें कूट-कूट कर भरी है । वह हमें एक सोनहले भविष्य का 
विश्वास दिलाता है, जिसमें देश क्री समस्त प्रगतिशील शक्तियां मिल-जुल कर 
काम करेंगी | ० नेहरू ने कांग्रेस की ओर से भी यही आश्वासन दिया 
«क्रांग्रेस घारासभाओं में एक निश्चित कार्यक्रम और एक निश्चित नीति के 
साथ प्रवेश कर रही है । वह घारासभाओ्रों में, बहुमत में हो या अल्पमत में, 
अपने इस कार्यक्रम और नीति को आगे बढ़ाने में दूसरे दलों के साथ बड़ी खुशी 
के साथ सहयोग करेगी |”? 

पर, सूर्यास्त के रज्लीन बादलों की तरह, आशा आर विश्वास की यह कल्पना 
अधिक दिनों नहों टिक सकी । कांग्रेस के मंत्रिमएडल बना लेने के बाद सेही 
सारा दृश्य बदल चला । मि० जिन्‍ना ने घोषणा की कि “कांग्रेसी शासन से 
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मुसलमान न तो न्याय की आशा कर सकते हैं और न मलमनसाहत की ही |? 
जून १६३८ में लोग ने कांग्रेस के सामने ११ मांगें रखीं जिनमें एक यह मी थी 
कि “लोग को भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था मान लिया 
जाय ।” अक्तूबर १६३८ में सिंध की प्रांतीयं मुस्लिम लीग कान्फ्रेंस ने, जिसके 
सभापति मि० जिन्ना थे, यह माँग की कि “भारतीय महाद्वीप में स्थायी शान्ति रह 
सके और उसके अन्तर्गत हिन्दू और मुसलमान जो दो राष्ट्र हैं वे अपना सांस्कृतिक 
विकास कर सकें और आर्थिक और राजनैतिक स्वाधीनता की और अग्रसर हो सकें। 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिन्दुस्तान को दो संघ-शासनों में बांट दिया जाय-- 
८क मुस्लिम राज्यों का संघ हो और दूसरा ग़ैर-मुस्लिम राज्यों का। ३६ के आरम्भ 
में मुस्लिम-लीग की वार्किज्ञ-कमैटी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें शासन-विधान 
के प्रांतीय पक्त की भर्स्सना की गई थी, और यह कहा गया था कि वह विभिन्न प्रांतों 
में मुसलमानों के साधारण अधिकारों की रक्षा करने में भी सर्वथा अ्रसमर्थ रहा है । 
५ अगस्त ३६ को मि०जिन्ना ने घोषणा की कि एक ऐसे देश में जिसके अन्तर्गत 
विभिन्न राष्ट्रीयताएं हों पार्लमेंटरी ढंग के प्रजातंत्र का सफल होना असंभव है | 
२८ अगस्त १६३६ को लीग वार्किन्न-कमेटी ने प्रस्ताव किया कि “विरोध में एक 
ध्थायी सांप्रदायिक बहुमत के होते हुए केवल वैधानिक संरक्षण से काम नहीं 
चल सकता | सितम्बर १६३६ में वर्किज्ञ-कमेटी ने घोषणा की कि मुस्लिम 
भारत किसी भी ऐसे संत्र-शासन की स्थापना का ज़ोरदार विरोध करेगा जिसमें 
पार्लमेंटरी ढंग के प्रजातंत्र शासन की आड़ में एक बहुमत वाले सम्प्रदाय का 
शासन हो |! इसी प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि इस प्रकार का शासन- 
विधान इस देश में, जहां जनता विभिन्न राष्ट्रीयताओं में बंटी हुई है, और इसी- 
लिए जहां “एक राष्ट्र के आधार पर एक राज्य' की स्थापना का आदर्श प्रयुक्त 
नहीं हो सकता, सर्वथा अनुपयुक्त होगा । 

नवंबर १६३६ में, युद्ध-सम्बंधी नीति में मतभेद होने के कारण, कांग्रेस ने 
अपने प्रांतीय मंत्रिमएडल हटा लिए | कांग्रेसी शासन के हट जाने की खुशी 
में मुस्लिम-लीग ने २२ दिसंवर १६३६ को देशभर में 'मुक्ति-दिवस मनाया, 
पर कांग्रंस के साथ मिश्रित मंत्रिमए्डल बनाने के प्रयत्न को ग्रभी भी लीग ने 
नहीं छोड़ा था। फ़रवरी १६४० में जिन्ना साहब ने कहा कि “हिंदुस्तान के 
मुसलमान अपनी क्रिस्मत का फैसला अपने आप करेंगे, उसे किसी दूसरे के हाथों 
में, चाहे वह अंग्रेज़ हो या हिंदुस्तानी, हरगिज्ञ न छोड़गे ।* परन्तु, जान पड़ता 
है, उन्होंने अभी तक देश को दो हिस्सों में त्रांटने की वात नही सोची थी। 


जनवरी १६४० में “टाइम एण्ड टाइड” के एक लेख में उन्होंने लिखा, “पक 
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ऐसी योजना बननी चाहिए, जिसका आधार इस सिद्धान्त में हो कि हिन्दुस्तान 
में दो राष्ट्र हैं, परन्तु, ये दोनों राष्ट्र अपनी सामान्य मातृभूमि के शासन 
में सामोदार रह सकें । इस प्रकार के शासन-विधान के निर्माण में मुसलमान 
अंग्रेज़ी-सरकार, कांग्रेस या किसी भी दल से समभौता करने के लिए तैयार हैं, 
जिससे वत्तमान का पारस्परिक द्वेप ख़त्म हो सके, और हिन्दुस्तान दुनियां के दूसरे 
बड़े देशों में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके |” इन शब्दों से यह बिल्कुल 
स्पष्ट है कि यद्यपि जिन्ना साहब का यह विश्वास तो बन चुका था कि हिन्दुस्तान 
एक राष्ट्र नहों है, पर ग्रभी तक वह उसमें एक ही शासन की स्थापना की 
कल्पना कर रहे थे। पर, इसके कुछ ही हफ्तों के बाद लीग ने पाक़िस्तान- 
सम्बन्धी अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव सामने रखा, जिसमें यह कहा गया था कि 
“ऐसी कोई वैधानिक योजना इस देश में कार्यान््रित नहीं हो सकती और न 
मुसलमानों को स्वीकृत हो सकती है जिसे निम्न मूलभूत सिद्धान्तों पर न बनाया 
जाय : भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरी के समीप-स्थित इकाइयों की ऐसी हृदबन्दी 
हो कि, आवश्यक प्रादेशिक द्देरफेर के वाद, जहां मुसलमान बहुसंख्याः में हों, 
जैसा कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी भागों में हैं, वहां उन्हें मिलाकर 
स्वाधीन राज्यों की स्थापना की जाय, जिनमें शामिल होने वाली इकाइयां 
सख्शासन-भोगी और सावंभौम रहें | यह था मुस्लिम-लीग का पाकिस्तान 
सम्बन्धी ऐतिहासिक लाहोर-प्रस्ताव । 

प्रस्ताव अस्पष्ट और थ्निश्चित है । उसमें बहुत-सी बातें बिना किसी 
व्याख्या अथवा विश्लेषण के छोड़ दी गई हैं | इस प्रस्ताव से पाकिस्तान की 
भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी, यद समझना बड़ा कठिन है। क्या इसका अ्रर्थ 
यह माना जाय कि मुस्लिम बहुसंख्या वाले प्रान्त अपना एक संघ्र क्रायम कर लेंगे 
अथवा यह कि उनमें से प्रत्येक एक स्वतन्त्र ओर सावभौम राज्य होगा ? प्रस्ताव 
में प्रादेशिक देरफेर' की वात कही गई हे, पर उसमें यह नहीं बताया गया है 
कि यह द्देरफेर किस सिद्धांत के आ्राधार पर होगी । जनता का मत लिए जाने का 
कहीं भी ज़िक्र नहीं है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि नये बनने वाले राज्य, 
या राज्यों में, किस प्रकार का शासन-विधान अमल में लाया जायगा | ऐसी 
दशा में, यदि देश ने इस प्रस्ताव को बहुत गम्भीस्ता के साथ नहीं लिया तो 
उसमें आश्चर्य की बात क्या है ? आम तौर से इसका असर यही पड़ा कि लीग 
ने यह प्रस्ताव किसी विश्वास के आधार पर नहीं परन्तु केवल अपनी राजनैतिक 
सोदे करने की शक्ति को बढ़ाने के विचार से किया है। इन दिनों मासरतीय 
राजनीति में मुस्लिम-लीग का जो स्थान बन गया था, उसे देखते हुए यह संदेह 
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लोगों को काफ़ी सप्रमाण दिखाई दिया, तो इसमें भी क्‍या आश्चर्य था! 
कांग्रेसी मंत्रिमए्डलों के इस्तीफ़ा देने के बाद मुस्लिम-लीग का महत्त्व अचानक , 
और तेज़ी से, बढ़ चला था--यह अंग्रेज़ी सरकार की नई नीति का परिणाम 
था। कांग्रेसी मंत्रिमएडलों के इस्तीफ़ा दे देने से पहिले तो अंग्रेज़ी शासन को 
आश्चर्य और कुछ दुःख हुआ । कुछ दिनों तक उसे आशा रही कि कांग्रेस 
अपना रवैया वदल देगी | तब उन्होंने मुस्लिम-लीग और दूसरी सांप्रदायिक 
संस्थाओं की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाया । सरकारी प्रचार की दिशा फ़ौरन 
बदल दी गई । कांग्रेस को बदनाम किया जाने लगा। यह कह्दा जाने लगा 
कि वह अल्प-संख्यक जातियों के विकास के मार्ग में वाधक है--यहां हम यह न 
भूलें कि जब तक कांग्रेस ने पद न छोड़े थे कभी किसी गवर्नर ने उस पर सांप्र- 
दायिकता का दोष नहीं लगाया था और कांग्रेस के इस्तीफ़ा दे देने के बाद भी 
कई गवर्नरों ने कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के असांप्रदायिक होने का समर्थन किया था, 
परन्तु अब क्योंकि अंग्रेज्ञी नीति में परिवत्त न" हो चुका था, लीग अचानक 
भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि बन गई थी ! 
पाकिस्तान का मनोविज्ञान 

मि० जिन्‍ना के सामने यह एक अभूतपूर्व अवसर था, और उन्होंने 
उससे पूरा लाभ उठाया। बह अंग्रेज़ी शासन के दृष्टिकोण से अपना 
महत्त्व समझ गए थे; और उसे अधिक से अधिक बढ़ा लेने का कोई अवसर 
छोड़ना नहीं चाहते थे । लीग के लाहोर-अधिवेशन में उन्होंने कह्ा भी--“आप 
लोग यह न भूलें कि युद्ध की घोषणा के अवसर तक वायसराय गांधी, और 
केवल गांधी, की बात ही करते थे ।'” अब मि० जिन्‍नमा का मौक़ा आया था ! 
उन्होंने अपने आपको अंग्रेज़ी नीति का साधन बन जाने दिया--क्योंकि इससे 
उनके अपने सांप्रदायिक स्व्राथों की पुष्टि होती थी। उन्होंने अब अंग्रेज़ी 
शासन पर ज़ोर डाला कि वह स्पष्ट रूप से इस वात की घोपणा कर दे कि वह 
किसी ऐसे विधान को स्थ्रोकृत नहीं करेगा जिसके लिए मुस्लिम भारत की स्वीकृति 
पहिले से प्राप्त नकर लो गई हो । अंग्रेज़्ो सरकार ने उनकी यह बात फ़ौरन 
मान लो । १६४० की अगस्त-घोपषणा में यह वात अस्पष्ट रूप से मान ली गई 
कि विधान में किसी भी प्रकार का स्थायी, अथवा अस्थायी परिवर्तन, बिना 
मुस्लिम-लीग के समर्थन और स्वीकृति के नहीं किया जायगा । अंग्रेज़ी सरकार 
के लिए तो यह एक अच्छा अवसर था । विदेशों में जनमत तेज़ी से भारतीय 
स्वाधीनता के पक्ष में होता जा रहा था-उसे इस भुलावे में रखा जा 
सकता था कि अंग्रेज्ञ यदि मास्तवर्प को स्वाधीनता नहीं दे रहे हैं तो 
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इसका कारण यही है कि भारतीय मुसलमान एक-राय से उसका विरोध कर रहे 
हैं। भारत-मंत्री एमेरी यह कहते हुए थकते न थे कि अंग्रेज़ी सरकार भारतीयों 
को शासनाधिकार सौंप देने के लिए वेचैन है, पर सवाल यह है कि उसे संपि 
किसके हाथों में । भारतीय राजनैतिक दलों में जहां एका हुआ, वह फ़ौरन 
भारतीयों के हाथ में शासन के सब अधिकार दे देंगे। जिन्‍ना साहिब के लिए 
मुस्लिम-लीग की ताक़त को बढ़ा लेने का यह बड़ा अच्छा मौक़ा था । अंग्रेज़ी 
सरकार और जिन्‍ना दोनों अपनी-अपनी स्थिति को मज़बूत बनाने की दृष्टि से 
एक मैत्री के सूत्र में बंध गए । यह समभौता कांग्रेस के ख़िलाफ़ था। उसके 
पीछे केवल कूटनीतिज्ञता थी, विश्वास अथवा सिद्धांतों की सामान्यता न थी। 
यह तो वैसा ही समझौता था जैसा कुछ महीनों पहिले नात्सी जर्मनी और 
सोवियट रूस में हुआ था | जर्मनी और रूस के समभौते के समान इस सम- 
भौते से भी अंग्रेज़ी सरकार और लीग दोनों की स्थिति अधिक दृढ़ हो सकी | 
भारतीय राजनीति की इस प्रृष्ठभूमि पर पाकिस्तान के प्रस्ताव को रख कर 
ही दम उसके वास्तविक मदत््व को समझ सकते हैं । हमें यह बात भूलना नहीं 
चाहिए कि पाकिस्तान का प्रस्ताव कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग के चार 
महीने बाद--एक ऐसे समय जब अंग्रेज़ी सरकार को कांग्रेस के ख़िलाफ़ सभी 
राजनैतिक तत्वों को सशक्त बनाने की नीति स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा 
था--हमारे सामने आया | यह कहना ठीक न द्वोगा कि जिन्‍ना «साहिब अंग्रेज़ी 
शासन के हाथ में कठपुतली का काम कर रहे थे--सच तो यह है कि वह अंग्रेज़ों 
की कमज़ोरी का पूरा लाभ उठाने में लगे हुए थे । वह जर्मनी के फ़्यूरर से भी 
अधिक तेज़ी के साथ अपने हाथों में शक्ति संग्रहीत कर रहे थे | गैर-कांग्रेसी 
सूबों में उनकी घाक ऐसी थी जैसी किसी ज़माने में शायद मुग़ल-सम्राट की भी 
न रही हो । मंत्रिमण्डलों का निमोण और पतन उनके इशारे पर निर्भर रहता 
था । पंजाब और बंगाल के मुस्लिम-प्रांत भक्ति, बल्कि भय से, जिन्‍ना साहब की 
आजाओं का पालन कर रहे थे। वायसराय की रक्ता-समिति([2९7९॥०९ (:0पा- 
ल))से बह बड़े से बड़े मुसलमान नेताओं को अलहदा रखने में सफल हुए--ओऔर 
जिन्होंने आसानी से उनका कहना नहीं माना उन्हें लीग से निकाल बाहर करने 
की उन्होंने घमकी दी | मध्य-कालीन युद्धों में जिस प्रकार सिपाहियों के जोश 
को ताज़ा रखने के लिए मारू बाजे बजते रहते थे, वैसे मारतीय राजनीति की 
पृष्ठभूमि पर मुस्लिम-लीग व उसके प्रमुख नेताओं द्वारा पाकिस्तान की मांग 
बराबर दोहराई जाती रही -और कांग्रेस के खिलाफ़ लड़ाई अपने पूरे ज़ोर में 
चलती रददी। अप्रैल १६४१ में लीग ने मद्रास अधिवेशन में अपनी 
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इस मांग को फिर से दोहराया, और लाहौर-प्रस्ताव के क्षेत्र को और भी विस्तीर्य 
बना लिया । 

मुस्लिम-लीग की शक्ति दिन व दिन बढ़ती जा रही थी | दिसम्बर १६४१ 
में लीग की वर्किज्ञ-कमैंटी ने अपने नागपुर-अधिवेशन में इस ब्रात पर अपना 
“गहरा असन्तोष और विरोध' प्रकट किया कि “अंग्रेज़ी अख़बारों और राज- 
नीतिज्ञों में कांग्रेस को संतुष्ट करने की नीति पर अधिकाधिक ज़ोर दिया जा रहा 
है,' और घोषित किया कि “यदि ८ अगस्त १६४० की नीति और गम्भीर 
घोषणा में अथवा मुसलमानों के साथ किए गए वायदों में किसी प्रकार का अंतर 
पड़ा तो हिन्दुस्तान के मुसलमान उसे अपने प्रति एक बड़े विश्वास-घात के रूप 
में देखेंगे, अथवा यदि नीति में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ या कोई ऐसी नई 
घोषणा हुई जिससे पाकिस्तान की मांग पर बुरा असर पड़ा अथवा जिसके परि- 
णाम-स्वरूप एक ऐसी केन्द्रीय-सरकार का संगठन हुआ जिसमें हिन्दुस्तान को 
एक इकाई माना गया ओर मुसलमानों को अल्प-संख्या में डाल दिया गया, तो 
मुसलमानों को इससे बड़ा ज्ञोभ पहुंचेगा और वे अपनी समस्त शक्ति लगाकर 
इसका ऐसा ज़ोरदार विरोध करेंगे जिसका प्रभाव, इस नाजुक स्थिति में देश के 
युद्ध-प्रयज्ञों पर, बहुत बुरा पड़ना अवश्यम्भावी है......।” कांग्रेस भी अपनी धम- 
कियों में कभी इतनी दूर तक न गई थी ! इसके बाद, अंग्रेज़ी सरकार की ओर 
से, क्रिप्स प्रस्ताव के रूप में, जो नई वैधानिक योजना रखी गई उसमें देश को 
दो भागों में वाट देने की मुस्लिम-मांग का जितना अधिक समर्थन किया जा 
सकता था, मौजूद था । 

अगस्त १६४२ में, नेताओं की गिरफतारी के बाद, देश भर में विद्रोह और 
विक्ञोभ की जो आंधी उठी, मि० जिन्‍ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग उस समय 
भी अपनी नीति को अडिग रख सकी>“रराष्ट्रीया का यह अभूतपूर्व उत्कर्ष 
मुस्लिम-लोग का स्पर्श न कर सका | किसी भी परिस्थिति में, और किसी भी 
नैतिक क़ीमत पर, अपनी पार्टी को सशक्त बनाने (72८४-०० धा०) की जिस 
पश्चिमी नीति को मि० जिन्‍ना ने अपनाया था, क्रान्ति के उन सुलगते हुए 
दिनों में भो वह उसे छोड़ने के लिए तैयार न हुए । जिन्‍ना साहिब ने घोषणा की 
कि “कांग्रेस का निश्चय”--उनका इशारा अगस्त प्रस्ताव की ओर था-- 
“न केवल अंग्रेजी सल्‍्तनत के ख़िलाफ़ बग़ावत की घोषणा है, यह एक णह- 
युद्ध की खुली चुनीती भी है, ओर यह आन्दोलन चलाया ही इसलिए गया है 
कि अंग्रेज़ी सरकार को कांग्रेस की मांग स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया 
जाय, और दमारा विश्वास है कि कांग्रेस की मांग हमारी मांगों के प्रतिकूल 
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है।” उन्होंने भारतीय मुसलमानों को आन्दोलन से अलहदा रहने की सलाह 
दी--यद्यपि उस आन्दोलन के पीछे भारत की संपूर्ण जनता के लिए शक्ति प्राप्त 
करने की श्राकांज्षा थी, साम्प्रदायिकता का उसमें अंश भी नहीं था, और 
मुस्लिम-हितों का उससे कोई विरोध नहीं होता था | मैं यह जानता हूँ कि उन 
संक्रामक घड़ियों में देश में श्रनेकानेक मुसलमान ऐसे थे जो क्रान्ति की उन खतर- 
नाक लहरों से खिलवाड़ करने के लिए बेचैन ये जो देश को श्रपने प्रवल श्राघातों 
से हिला रही थीं। पर इसे मि० जिन्‍ना और मुस्लिम-लीग का उन पर प्रभाव 
ही मानिए कि उनके आदेश पर इनमें से अधिकांश ने अपने को उस समय की 
राजनैतिक घटनाओं से अलहदा रखा | पर, यह शक्ति और प्रभाव किन साधनों 
द्वारा, किन परिस्थियों में, मि० जिन्‍्ना और उनकी लीग ने प्रत्त किया था, यह 
बहुत कम लोग जानते थे । 

अगस्त १६४२ के बाद तो यह दशा हुई कि एक और तो सरकार का 
दमन-चक्र अपने पूरे वेग से राष्ट्रीयता पर प्रह्मार कर रद्दा था और उसके श्ाधातों 
से कांग्रेस की मशीनरी ट्टती जा रही थी, और दूसरी और मुस्लिम-लीग श्रपनी 
शक्ति बढ़ाने के एकाकी-प्रयन्ष में दत्तचिन थी । 'आन्दोलन' के प्रारम्भ होने 
के एक हफ्ते बाद ही लीग की वर्किन्न-कमेटी ने अ्रंग्रेज़ी-सरफार से 
मांग की कि यह मुसलमानों को इस बात का आश्वासन दे कि उन्हें आत्म 
निर्णय का पूरा अधिकार होगा आर यदि मुसलमानों का बहुमत पाकिस्तान के 
पक्ष में हुआ तो बद् उसे मान लेगी । मुह्लिम-लीग ने यद्द प्रस्तात्र भी रखा कि 
वह्द दूसरे ऐसे दलों के साथ जो सहयोग के लिए तयार द्वों, एक ऐसी अस्थायी 
सरकार बनाने के लिए भी तैयार है. जो देश की समस्त शक्तियों का उपयोग 
उसके बचाव, और युद्ध के सफल संचालन, के लिए कर सके --पर शर्त्त यह 
होगी कि मुसलमानों की मांग पूरी कर दी जानी चादहिए। मुस्लिम-लीग की 
नीति में यद्द एक नया परिवर्तन था -अब बह कांग्रेस के राजनैतिक क्षेत्र से दट 
जाने से जो परिस्थिति पैदा होगई थी उसका पूरा लाभ उठाना चादती थी। 
अब तक तो जिन्ना साहिब की दलील यद्द थी कि जब तक पाकिस्तान की मांग 
स्त्रीकार न कर ली जाए, विधान में, स्थायी अथवा श्रस्थायी, किसी प्रकार का 
परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, पर, अरब उन्होंने यह मांग पेश की कि सम- 
भौता हो या न हो, मुसलमानों को शासन के अधिकारों से केवल इसलिए 
वंचित नहीं रखना चाहिए क्रि कांग्रेस जेल में हे.। मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों 
में तो मुस्लिम-लीग ने अपने मंत्रि-मए्डल बना ही लिए थे | सिंध में, ख़ान 
बद्ादुर अल्लावछश को बिना किसी कारण के हटा दिया गया, आर मुस्लिम- 
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लीग का मंत्रिमए्डल 'क़ायम कर दिया गया। गाल में फ़ज़लुलदक़ से 
जबरदस्ती त्याग-पत्र पर दस्तख़त कराए गए, ओर सर नज़ीमुद्दीन, जिन्ना और 
बंगाल गवर्नर के संयुक्त आशीर्वादों के साथ, प्रधान-मंत्री की गद्दी पर बैठे । 
'जिल्ना साहिब ने पंजाब में भी यूनियनिस्ट-पार्टी के प्रभाव कों कम करने, व सर 
सिकंदर हयातख्रां को लीग के अधिक कड़े श्रनुशासन में लाने, की चेश की | 
सर सिकंदर मंजे हुए खिलाड़ी थे--परन्तु फिर भी पंजाब में मुस्लिम जनता पर 
अपने प्रभाव को मि० जिन्ना ने बहुत बढ़ा लिया । सर सिकंदर की अ्सामयिक 
मृत्यु,और ख़िज़र हयात खां तिवाना के नेतृत्व में एक नए मंत्रिमएडल के निर्माण, 
से मि० जिन्ना को पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ाने का फिर एक अवसर मिला। 
मि० जिज्ना इन दिनों शक्ति और प्रतिष्ठा के ऊचे आकाश में थे, और उनकी 
शक्ति ज्यों-ज्यों बढ़ती जारही थी, मुस्लिम-लीग की जड़ें गहरी और मज़बूत 
बनती जारहीं थीं--परन्ठु, अंग्रेज़ अधिकारी इस स्थिति से अब कुछ चिन्तित हो 
चले थे। एडगर स्नो ने अपनी नई पुस्तक('(5]079 6८ 507948९', 945) 
में लिखा है कि अप्रैल १६४३ में जब वह अपने ६ महीने के रूस के प्रवास से 
लौटे, “मुस्लिम लीग के मुग़ल-सम्राठ क़ायदे आज़म! अपनी शक्ति के शिखर 
पर थे। वायसराय के एक अफ़सर ने उनसे कद्दा, “जिन्ना इस समय देश की 
सबसे अ्रच्छी मख़मली घास पर बैठे हैं । सारा क्षेत्र उनके द्वाथ में है। गांधी 
को जिसने ज़्यादा दिन जैल में रखा जायगा, जिन्ना की मौज है। लेकिन अब 
इम चिन्तित हो चले हैं । पाकिस्तान वर्फ़ की लुढ़कती हुई गेंद की तरह तेज़ी 
से बढ़ता जारहा है | बह समय शायद दूर नहीं है; जब उसे रोकना असम्मत 
होजाय |”! 

इन परिस्थितियों में यह स्व्राभावरिक ही था कि मुस्लिम-लोग की पाकिस्तान 
के पीछे एक धार्मिक कद्नग्ता का वातावरण बन जाता । विभिन्न विचार-धाराश्रों 
के मानने वाले मुसलमानों में से हर एक को उसमें अपने आदशों की पूर्ति होती 
दिखाई दी । मुस्लिम राजनीतिजों को उसमें राजनेतिक सौदों का एक बड़ा 
अच्छा आधार मिल गया था | धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्तियों ने कल्पना की कि 
पाकिस्तान के रूप में प्रथ्वी पर एक ऐसे स्वगाय राज्य की स्थापना होने जा रही 
है जहां इस्लाम-धर्म के उच्चतम आदर्श जीवन के दैनिक व्यवद्दार की चीज़ बन 
जायंगे। इन पंक्तियों के लेखक को उन दिनों अ्रहमदिया-श्रांदोलन के एक 
प्रमुख नेता से ब्रात करने का अयसर मिला. जो पाकिस्तान का समर्थन शुद्ध 
धार्मिक आधार पर कर रटे ॥। मुस्लिम साम्यवादियां को उसमें एक साम्यवादी 
राज्य की कलक दिग्वाई दी | युवकों को संघर्ष के लिए एक राजनैतिक नारा 
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मिल गया था | जनता की श्ात्मा एक नए उत्साह से उद्देलित हो उठी-- 
उसने शक्ति का एक नया विस्तार, और भविष्य के सपनों का एक व्यापक 
आधार पा लिया था । ऐसे सनसनीखेज़ वातावरण में, जब विवेक सोया हुआा 
था और भावुकता अपने रज्ञीन पंखों को फैलाकर कल्पना के व्यापक श्राकाश में 
उड़ चली थी, पाकिस्तान के विचार ने मृत्ते-रूप लिया । एक अनवरत प्रचार 
के द्वारा, जिसे एक विदेशी सरकार का समर्थन ध्राप्त था, इस बिचार ने विश्वास 
का रूप लिया, विश्वास ने धर्म क्रा जामा पहिना, धर्म कट्चस्ता की शक्ल में 
परिवर्तित होगया । परिस्थितियों क्री कठोर वास्तविकता से भाग निकलने का 
यह एक आकर्षक मार्ग था, परन्तु भावनाओं के तूफ़ानी प्रवाह में उसके 
समर्थक यह न जान सके कि इस मार्ग का अन्त होता था विद्वेप, अविवेक और 
आत्महत्या की एक अंधेरी गुफ़ा में | 
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. अंग्रेज़ी शासन और हमारी वैधानिक प्रगति 


भारत और अंग्रेज 

भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के सम्बन्ध में कई श्रांतिपूर्ण धारणायें 
फैली हुई हैं । इनमें से एक यह भी है कि यह एक आकस्मिक और दैवी घट- 
ना थी। अंग्रेज़ों के सामने इस देश में अपने साम्राज्य का निर्माण कर लेने 
का कोई लक्ष्य नहीं था। यह सच है कि अंग्रेज़ केबल व्यापार के लिए ही 
आए थे, पर जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की राजनैतिक स्थिति से लाभ 
उठाया जा सकता है तो उन्होंने व्यापार को गौण और साम्राज्य-निर्माण को 
अपना प्रधान लक्ष्य बनाया; और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में अच्छे-बुरे कैसे 
भी साधनों को उठा न रखा । सशक्त ऐतिहासिक प्रव्ृत्तियां उनके इस काम के 
पीछे थी, जिनमें इंगलेंड की औद्योगिक क्रांति मुख्य थी। जब तक मुग़ल- 
साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर रहा, अंग्रेज़ ब्यापारियों को अपने वारिज्य- 
व्यापार के क्षेत्र के बाहर दृष्टि डालने का साहस न पड़ा, पर उसके पतन के बाद 
हमारी राजनैतिक स्थिति में जो अस्थायित्व आया उसका उन्होंने पूण लाभ 
उठाया । अपने योरोपियन प्रतिद्वंदियों, पुतंगीज़, डच, और विशेषकर 
फ्रांसीसियों, से निबटने में द्वी उन्हें काफ़ी समय लग गया | इस बीच मराठे 
दक्षिण में निज्ञाम व उत्तर में राजपूतों को पीछे हयकर उस सभय के भारतीय 
राज्यों में सबसे प्रमुख स्थान ले चुके थे--ओऔर एक ओर सिखों व दूसरी ओर 
अवध ओर बंगाल के नवाबों पर आक्रमण कर रहे थे । इसी बीच जब मराठे 
उत्तरी भारत की राजनीति में अपने को खोए हुए थे, दूर-दक्षिण में हेदरअली 
ने एक शक्तिशाली राज्य की नींच डाली । १७६१ ई० से १७७२ ई० तक 
पशवा माधवराव प्रथम के समय में --मराठे पानीपत की हार से उभरने की 
चेश में लगे रहे--अंग्रेज़ों ने इसका उपयोग बंगाल में अपनी शक्ति की स्था- 
पना में किया । मराठों और मैसूर के मतभेद का भी अंग्रेज़ों ने पूरा लाभ 
उठाया--और मराठों के साथ मिलकर मैसूर को समाप्त कर दिया। परन्तु, 
मैंसर के पतन के वाद मराठों ने देखा कि उन्होंने स्वयं ही अपने और अंग्रेज़ों के 
बीच की दीवार को ढहा दिया है, और तब उन्हें एक लम्बे समय तक अंग्रेज़ों 
के साथ जीवन और मरभण के संग्राम में जूके रहना पड़ा | प्रथम-मराठा- 
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युद्ध (१७७६-८३ ई०) का अन्त स्पष्ट मराठा विजय में हुआ । कुछ अंग्रेज़ 
राजनीतिश तो यह भी सोचने लगे गे कि वे मराठों के साथ मिलकर हिंदुस्तान 
को दो ढुकड़ों में बांट लें, पर तभी मराठा-साम्राज्य का पतन एक अभूतपू 
तेज़ी से शुरू होगया, और १८१८ में उनकी शक्ति का बिल्कुल अन्त होगया | 
मराठा-साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेज़ी-साम्राज्य के विस्तार का मांग अधिक 
सुगम होगया । 
हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी सल्तनत के फैल जाने के बारे में एक दूसरी ग़लत 
धारणा यह है कि उसे हिंदुस्तानियों की ओर से किसी बड़े मुक़ाबिले का सामना 
नहीं करना पड़ा । मैं यह मानता हूँ कि वह मुक़ाबिला संगठित नही था, उसके 
पीछे राष्ट्रीयता जैसी किसी प्रज्बलनशील विचार-घारा का बल भी नहीं था, पर 
हिंदुस्तानियों ने किसी भी जगह आसानी से घुटने देक दिए हों, यह बात नहीं 
थी। भारतीयों की ओर से अंग्रेज साम्राज्य-वादियों की। एक बड़े विरोध का 
सामना करना पड़ा इसका प्रमाण तो इसी तथ्य से मिल जाता है कि उन्हें श्रपने 
काम में -पलासी स्रे सत्तावन के विद्रोह 'तक--एक शताब्दी से अधिक का 
समय लग गया | हर कदम पर उन्हें एक कड़े मुक़ाबिले का सामना करना पड़ा | 
बंगाल में ही उन्हें काफ़ी समय लग गया, मराठों के साथ संघर्ष आधी शताब्दी 
के लगभग चला, और अन्त में सिखों को अपने आधिपत्य में लेते-लेते उन्हें 
बीस वर्ष के क्तरीव लग गए. । देश भर में उनका साम्राज्य स्थापित होते ही 
असंतोष की एक देश-ब्यापी लहर सत्ताबन के विद्रोह में रूप में उठी । भारतीय 
विरोध को सफलता क्यों नही मिली, ओर कैसे मुद्दी भर अंग्रेज़ इतने बड़े देश 
पर अपना शासन स्थापित कर सके, ये ऐसे प्रश्न है. जिनका उत्तर इतिहास के 
प्रष्ठों में टटोलना होगा, इस स्थान पर उनका विश्लेषण अनुपयुक्त ही होगा | 
अंग्रेज़ी-राज्य के भारत में स्थापित होने के सम्बन्ध में एक तीसरी बात जो 
बास्ार दोहराई जाती है यह है कि अंग्रेज़ों के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने 
के पहिले हमारा अपना शासन तंत्र, और हमारी अपनी राज्य-व्यवस्था, बिल्कुल 
टुट चुके थे, देश भंर में ग्रशान्ति और अराजकता फेले हुए थे, ओर इस 
अशान्ति और अराजकता से अंग्रेजों ने आकर हमें मुक्त किया, आर बढ़ी 
उदारता से, हमारे लिए. एक नये शासन-तंत्र को नीव डाली | इस सम्बग्ध में हमे 
यह बात हर्गिज़ नहीं भूलना चाहिये कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद देश में 
जो राजनैतिक टुट-फूट हुई थी उसके ध्यंसावशेषों पर एक नई राजनेतिक-व्यवस्था 
निर्माण का कार्य भारतीय नेतृत्व में बहुत पहिलेसे प्रारम्भ हो चुका था। 
अठारहवी शताब्दी भारतीय इतिहास का वैसा अंधकारमय युग नहीं है, जैसा 
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साधारणतः माना जाता है| वह सिराजुद्दोला, हेदरअली. और टीपू, पेशवा 
माधवराव, महादजी सिन्धिया, नाना फड़नत्रीस, अहिल्याबाई होल्कर और कई 
अन्य प्रमुख सेनानायकों ओर राजनीतिशञों की शताब्दी है। इन मारतीय नेताओं 
ने, अंग्रेज़ों से बहुत पहिले, भारतीय एकता की दिशा में निर्माण-कार्य आरम्म 
कर दिया था । यह सच है कि इनके सामने कार्य की रूपरेखा बहुत- स्पष्ट न 
थी, और इन लोगों के लक्ष्य प्रायः एक-दूसरे से टकरा भी जाते थे | पर 
अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना के पहिले ही मराठे अखिल-मासतीयता की भावना 
को एक काफ़ी विक्रसित रूप दे चुके थे। उनके अ्रंग्रेज़ों से उलभे रहने के 
कारण हैदस्ञ्नली को सशक्त होने का मौक़ा मिल गया। यदि अंग्रेज़ बीच में 
न आजाते तो मुझे पूरा विश्वास है कि मराठें टीपू की शक्ति का अन्त कर 
देते और वे निःसन्देह देश के एकमात्र शासक होते | मराठा राज्य के पतन के 
बाद जिस अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना इस देश में हुई न तो उसके शासन-तंत्र में 
ही कुछ नवीनता थी और न उसकी व्यवस्था पर पश्चिम की प्रगतिशील विचार 
धाराओं का कुछ प्रभाव था | वह तो तीसरे दर्ज के अंग्रेज़ी शासकों के हाथ में 
एक निम्नकोटि की तानाशाही थी | कोई भी हिंदुस्तानी शासन-व्यवस्था उससे 
कहीं अधिक अगतिशील होती । 

एक वात और, और तब हम अपने वर्त्तमान वैधानिक विकास के सूत्रों को 
पकड़ सकेंगे । आम तौर से यह भी माना जाता है कि जब अग्रेज़ों ने इस 
देश को राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू की वह सांस्कृतिक पतन के निम्न- 
स्तर तक जा पहुँचा था । भारतीय संस्कृति अपने जीवन की अन्तिम सिसकियां 
ले रही थी, या वह सप्राण और सतेज थी, इसका अनन्‍्दाज़। तो इसीसे लगाया 
जा सकता है कि राजनैतिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण के आरम्म ह्वोने के बहुत पहिले 
ही सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नवजीवन की चेतना का संचार होने लगा था । 
बंगाल में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना की अगली पीढ़ी में ही बंगाली तरुणों के 
अंग्रेज़ी भापा और साहित्य, कला और क्लान के संपर्क में आने की उत्सुकता 
के प्रमाण मिलते हैं । भारतीय नवयुग ([२९७७८९॥८८)की सूत्रपात उन्हीं दिनों 
हुआ ।! जब कई मिशनरियों व जन-सेवा की मावना से प्रेरित अन्य योरो- 
पियन सज्जनों ने कलकत्ता नगर में कई स्थानों पर, और श्रीरामपुर और आस- 

१-दैखिए इंडियन -हिस्ट्री-कांग्रेस के १६३८ के इलाहाबाद-अधिवेशन में 
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पास के कई गांवों में अंग्रेज़ी स्कूल और छात्रावास खोले तो भारतीय विद्या- 
थिंयों ने एक बहुत बड़ी संख्या में वहां आना शुरू कर दिया। श्यण्श में 
कलकके में लॉर्ड वेलेज़ली ने कंपनी के नौकरों के लिए फ़ोर्ट-बिलियम कॉलेज 
की स्थापना की । यद् कॉलेज शीघ्र ही पूर्व और -पश्चिम की विद्वत्ता और 
संस्कृतियों के लिए एक संपर्क-स्थल बन गया, ओर इसी सम्मिलन और पार 
स्परिक प्रभाव की नींव पर ग्राज की भारतीय सभ्यता का विशाल भवन खड़ा 
है। श्रश्८ ई० में, जब अंग्रेज़ भारत के सार्वभौम शासक बने भी नहीं थे, 
राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड अ्रम्हस्ट को अपना वह ऐतिहासिक पत्र लिखा 
जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि हिंदुस्तान में यदि शिक्षा का प्रसार 
करना हो तो वह पश्चिमी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए । सच 
तो यह है कि हमारे देश में प्राचीन की अन्त्येष्टि के पहिले ही नवीन के निर्माण 
का शंखनाद उद्घोषित हो उठा था । कमी-करभी तो विनम्रता को ताक़ पर उठा 
कर रख देने और चींख उठने को जी चाहता है -हे संसार का कोई दूसरा राष्ट्र 
जिसने अ्रधःपतन के दलदल में धंसते हुए. भी इतनी बड़ी नी-शक्ति का 
परिचय दिया हो ? 
इस आत्म-विश्वास की भावना के वल पर ही हमारी राष्ट्रीयत का विकास 
हुआ । पश्चिम के 'चेलज' का जवाब हमने सतसे दद ने धार्मिक क्षेत्र में दिया । 
राममोहनराय ने उपनिषदों, दयानन्द सरस्वती ने वेदों, और सर सैयद अहमद 
और अ्मीसथ्रली ग्रादि ने इस्लाम की प्राचीन महानता, को पुनर्जावित करके 
हमारे मन में इस भावना को जन्म दिया कि हम धर्म के क्षेत्र मे पश्चिम से 
किसी प्रकार कम नहीं हैं। मास्तीय पुरातत्व भें दिलचसी रखने वाले शोपन- 
हाॉँवर, मोनियर विलसन ग्रादि कई योरोपियन लेखकों ने हमारे प्राचीन साहित्य की 
महानता में हमारे ग्रात्म-विश्वास को जाग्त किया | सामाजिक ऋ्त्रम भी हम 
परिवर्तन और सुधार के लिये वेचेन हो उठे, और धम आर समाज के सुधार क 
कई मिले-जुले आन्दोलन देश के कोने-कोने में उठ खढ़ हुए । राजनातक हा? 
से ग़लाम होते हुए भी हम यह महसूस करन लगे कि हम एक ऐसी महान 
सभ्यता के उत्तराधिकारी दें जिसके नीचे से नौच स्तर तक परश्चिम आज़ भी नह 
पहुंच सका है, और तब दमारे मन में इस भावना का विकास हुँ्ा कि याद 
हम ग़लामी के इस तौक़ को फेंक दे तो एक बार किर अन्तराष्ट्रीय राजनीति का 
नेतृत्व हमारे हाथ में ग्रा सकता है | इस भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति हमे स्वामी 
विवेकानन्द के व्यक्तित्व में मिलती है। उन्होने पश्चिम का लक्ष्य करक कहा 
पार्थिव ज्षेत्र में तुमने हम पर विजय प्रात्त की है; हम आध्यात्मिक कत्र में तम 
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पर विजयी होंगे ।? इस आत्म-विश्वास, और चुनौती के साथ, हमारे राष्ट्रीय- 
जागरण का प्रारम्भ होता है। इन्हीं दिनों इटली के राष्ट्र-निर्माता मैज़िनी का 
एक आध्यात्मिक राजनीति का संदेश भी हमारे द्वदय के संवेदनशील तारों को 
भंकृत कर रहा था । भारतीय राष्ट्रीयता के पहिले युग में मैज़िनी का प्रभाव भी 
लगभग उतना ही पड़ा जितना बंकिमचन्द्र या गीता के नए श्रध्ययन का | 
विवेकानंद के शक्ति के संदेश ने जिन प्रसुस भावनाओं को जाणत किया था, औ्रौर 
जिन्हें मैज़िनी ने देश-प्रेम का ज्वलन्त रूप दिया थां, वंकिमचन्द्र के 'आ्रानंदमठ ने 
उनके संगठित होने में मार्ग प्रदर्शन किया । भारतीय संस्कृति की महानता में 
इस'आत्म-विश्वास की जाणति के साथ ही साथ पश्चिम के प्रति एक महान्‌ 
अवज्ञा का भाव भी हमारे मन में विकास पाने लगा । अमरीका से लौटने के 
बाद के विवेकानन्द के भाषणों में हम उसकी प्रतिध्वनि पाते हैं। श््८६ में 
अ्बीसीनिया द्वारा इटली पर विजय व १६०५ में रूस पर जापान की विजय ने 
इस भावना को पुष्ट किया | पहिले महायुद्ध के दिनों में, जब हिंदुस्तानियों ने 
पश्चिम के लोगों को साम्नाज्य-लिप्सा और ठुच्छु व्यक्तिगत स्वा्थों की पूत्ति के 
लिए कटते-मरते देखा, यह भावना अपनी चरम-सीमा तक जा पहुँची | गांधी 
के व्यक्तित्व में, आध्यात्मिक और राजनैतिक दोनों ज्षेत्रों में, पश्चिम के प्रति 
विद्रोह की इस प्रश्ृत्ति को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली । 
वैधानिक प्रयोगों का आरम्भ 

भारतीय राष्ट्रीयवा की इस बढ़ती हुई शक्ति की प्रष्ठभूमि पर ही दम उन 
वैधानिक प्रयोगों को ठीक से समझ सकेगे जिन्हें हमारे अंग्रेज़ शासकों ने प्रजा- 
तन्त्र की स्थापना के नाम पर समय-समय पर हमारे देश में क्रियात्मक रूप दिया । 
भारतीय जनता में आत्म-विश्वास और नागरिक अधिकारों की चेतना के जाण्त 
होते ही शासकों के सामने एक समस्या खड़ी होगई । साप्राज्ययाद का विषैला 
५धा तो अज्ञान के अंधेरे में ही श्रच्छा फूलता-फलता है, पर, भाग्य की बात, 
हमारे देश में इस अज्ञान को दूर करने में स्वयं साम्राज्यवादी शासकों का ही हाथ 
रहा हे | यह तो स्पष्ट ही है कि अंग्रेज़ी सरकार ने शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य 
से किया था कि उसे कलकों की एक ऐसी सेना मिल सके जिसके सहारे वह 
शासन चला सके | अंग्रेज़ी शिक्षा के द्वारा भारतीय विद्यार्थी स्थतन्त्रता, समता 
और श्रात॒भाव के पश्चिमी सिद्धांतों के संपर्क में आए । जिन लोगों ने अंग्रेज़ी 
पढ़ ली थी वे सभी तो सरकारी नौकरियों में खप नहीं सकते थे:न जिस क्रिस्म की 
सरकारी नौकरियां उन दिनों मिल रही थीं उनसे उन सबकी आकांक्षा तृम्त हो 
सकती थी | इस प्रकार नवीन विचार-धाराश्रों, आकांक्षाओं ओर स्वप्नों को 
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लिए  पढ़े-लिस् व्यक्तियों का एक नया दल इस देश में खड़ा होगया, जिसकी 
अवशा नहीं की जा सकती थी | परन्तु, ईसे उत्साहित भी नहीं किया जा सकता 
था, क्योंकि उसका अ्र्थ होता ऐसी. आकांक्ताओं को जन्म देनां, जिनकी 
पूर्ति के लिए सरकार तैयार न थी | कुछ थोड़े से अंग्रेज़ तो दूर 
भविष्य में, जबकि हिन्दुस्तानियों के हाथ में शासन के अधिकार 
देना ज़रूरी हो जायगा, बिना किसी भय के देख. सकते थे, परन्तु 
अधिकांश के मन में हिन्दुस्तानियों के प्रति विश्वास अ्रथवा सोहार्द्र का तनिक भी 
भाव नहीं था । उन्नीसवीं शताब्दी के बीच तक तो अंग्रेज़ों और हिन्दुस्तानियों 
का सामाजिक संपर्क प्रायः मिट चुका था । 

परन्तु, १८४७ के विद्रोह के बाद, जो 'अधिकांश अंग्रेजों के लिए एक 
अप्रत्याशित घटना थी, यह ज़रूरी दिखाई देने लगा कि सरकार को जनमत के 
सम्पर्क में रहना चाहिए । ४७ की घटनाओं ने यह स्पष्ट बता दिया था' कि 
ऐसे सम्पर्क का न होना कितना ख़तरनाक हो सकता है। १८६१ का एक्ट, 
जिसके कारण पहली वार धारासभाओं की स्थापना हुई, इस उद्देश्य से बनाया 
गया था कि सरकार को कुछ प्रमुख ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग मिल 
ज्ञाय--जिससे एक ओर से सरकार भारतीय जनमत से अपना सीधा संपर्क रख 
सके और दूसरी ओर हिन्दुस्तानियों की शासन में अधिकार पाने की बढ़ती हुई 
आकांक्षा को एक सीमा तक तृप्त किया जा सके । १८६१ के एक्ट का उद्देश्य 
इससे अधिक नहीं था। उसे भारतीय प्रजातन्त्र की ओर पहला क़दम कहना 
ग़लत होगा । इस एक्ट के बनने के ३१ वर्ष बाद, कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड व हिन्दु 
स्तान दोनों में सात साल तक किये गए अनवरत परिश्रम और प्रचार के बाद, 
एक दूसरा एक्ट बना जिसमें चुनाव के सिद्धान्त को अ्व्यक्त रूप से माना गया 
ब धारासभाओं की सदस्य-संख्या और अधिकारों को थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया, 
पर उस समय भी लॉर्ड डफ़रिन ने स्पष्ट शब्दों में यद कद्द दिया था कि उक्त 
“सुधारों? का मंशा इहर्गिज़ यदद नहीं था कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी ढंग की 
पार्लमेण्ट स्थापित कर दी जाय । इस घोषणा से शासन-विधान सम्बन्धी इन 
दोनों योजनाओं के उद्देश्य का स्पष्ट पता चल जाता-है । 

१६०५ के बायकॉट व स्वदेशी आन्दोलनों व सरकार द्वार दमन-चक्र का 
आरम्म होने के बाद से ही धीरे-घीरे देश भर में फैल जाने वाले क्रान्तिकारी 
आन्‍्दोलनों के कारण भारत सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी । 
इसका मुक़ाबिला भी. उन्होंने अपने उसी वेधानिक अ्स्त्र से किया। शासन 
में सुधारों की घोषणा हुई-नये प्रान्तों में घारासभाएं बनीं, पुरानों में उनके 
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सदस्यों की ब्रद्धि हुई, सभी जगह धारासभाओं को अधिक अधिकार मिले | 
चुनाव के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से मान लिया गया प्रान्तीय व केन्द्रीय कार्य- 
क्रारिणी सभाओं में हिन्दुस्तानियों को नियुक्त किया गया, पर, इस बार भी 
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यही था कि शासन में अधिकार का लालच देकर वह नम्र- 
दल के राजनीतिशों को अपने साथ ले ले, और तब इस नैतिक वल का उपयोग 
शाष्ट्रीय आन्दोलन की उम्र प्रव्नत्तियों को कुचलने में करे । इस बार तो और भी 
स्पष्ट रूप से यह कद्द दिया गया कि हिन्दुस्तानी यह आशा न रखें कि अंग्रेज़ी 
सरकार उन्हें पा्लमेण्टी दंग का शासन देना चाहती है; वह तो उसकी , प्रकृति के 
अनुकूल वस्तु थी ही नहीं। अनुदार दल के वायसराय लॉर्ड मिन्टो ने तो यही 
कहा था कि इन ( १६०६ के ) सुधारों का उद्देश्य “भारतवर्ष में पश्चिमी ढंग 
के किसी प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना नहीं है” परूत उदार-दल के भारत- 
मन्‍्त्री मि० मॉलें ने एक क़दम और आगे बढ़ कर कद्दा--“यदि यह धारणा 
किसी भी अंश में ठीक निकली कि वर्तमान सुधार, व्यक्त अथवा अव्यक्त किसी 
भी रूप में पश्चिमी दंग का शासन स्थापित करने में सहायक होंगे तो मैं उनसे 
किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना पसन्द न करूगा।” ऐसी परिस्थिति में 
यदि १६०६ के 'सुधारों” की धारा-सभाओ्रों ने वाद-विवाद के श्रखाड़ों का रूप ले 
लिया तो इसमें ग्राश्चर्य क्यों हो ! इससे बड़े किसी उद्देश्य की उनसे अपेक्षा 
ही कब की गई थी ? 
प्रजातंत्र की जड़ों पर आधात 

परन्तु, अंग्रेज़ अधिकारियों ने प्रजातंत्र-शासन को हिन्दुस्तान के लिए. अनुप- 
युक्त माना हो, केवल यही बात नहीं थी, उन्होंने जान-बूक कर ऐसे साधनों 
का प्रयोग किया जिनसे प्रजातंत्र-शासन हमारे देश में कभी पनप ही न सके। 
प्रजातंत्र की स्थापना और विकास के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता 
होती है--एकता, मैत्री ओर सहानुभूति के वातावरण की । उसकी सफलता के 
लिए यह ज़रूरी है कि देश में रहने वाले विभिन्‍न समुदाय एकता की भावना से 
प्रेरित होते हों, और एक-दूसरे के साथ पूरी सहानुभूति और एक-दूसरे के दृष्टि 
कोणों को समभने की पूरी क्षमता रखते हों--दूसरे शब्दों में, जाति और संप्रदाय 
की सीमा को पार कर राष्ट्रीय भावना सब में समान रूप से व्याप्त हो। हमारे 
देश में इस प्रकार की भावना जन्म ले चुकी थी, और विकास के पथ पर थी-- 
१६०५-६ की देश-व्यापी राजनैतिक जाग्रति इसकी साक्षी थी। इस प्रवृत्ति का 
चरम लक्ष्य भारतवर्ष में पूर्ण-प्रजातंत्र शासन की स्थापना ही था । परन्तु, अंग्रेज़ी 
सरकार ने श्रपनी नीति से राष्ट्रीयता के इस पनपते हुए पौधे को, प्रजातंत्र की 
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ओर बढ़ती हुई भारतीय जनमत की विचार-घारा को, बीच में ही काट डालना 
चाहा, और देश में ऐसा वातावरुण बनाना चाहा जिसमें तानाशाही के अलावा 
किसी भी प्रकार की शासन-पद्धति का गुज़र नहीं हो सकता था । 

अपने भारतीय शासन में अंग्रेज़ों ने बहुत पहले से भेद-भाव की नीति को 
बरतना शुरू कर दिया था। यों तो १८२१ में, “एशियाटिक जल! में हम 
एक लेखक को लिखते हुए पाते हैं, “भारतीयों में भेदभाव की सृष्टि हमारे 
शासन का मूल-मंत्र होना चाहिए ।” इसी अंक में एक दूसरे सज्जन ने लिखा, 
“हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि ( भाग्यवश ) इस देश में धर्म और 
जातियों की जो विभिन्‍नता है उसे स्थायित्व प्रदान करें, न कि यह कि उसके 
मियने की चेष्टा करें ।”” १८४८ में लॉर्ड एलफिंस्टन को हम इस नीति का सर- 
कारी रूप से समर्थन करते हुए पाते हैं | जहां तक हिंदुस्तान के दो बढ़े समाजों 
का संबंध था उन्‍्नीसवीं शताब्दी के प्रायः अन्त तक मुसलमानों पर सरकार की 
कोपदृष्टि थी और हिंदू उसके कृपापात्र थे, पर हिंदुओं में ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय-अआंदो- 
लन ज़ोर पकड़ता गया, सरकार की नीति में परिवर्तन होता गया और अ्रव उसने 
हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहा | १६०४ के बंग- 
भंग के पीछे हिंदुओं और मुसलमानों में भेद डाल देने की नीति स्पष्ट थी। 
अपनी “[7048 गम [7०॥&ंघंणा! नाम को पुस्तक में सर हेनरी कॉटन ने 
स्पष्टठः लिखा है--''इस योजना का उद्देश्य एकता और संगठन की भावनाओं 
को कुचल डालना था--उसके पीछे शासन-सुविधा संबंधी कोई कारण नहीं था। 
लॉ्ड कर्ज़न की स्पष्ट मीति यह थी कि राष्ट्र-प्रेम की उभरती हुई प्रद्नत्ति को कुचल 
दिया जाय और राष्ट्रीयता की बढ़ी हुई शक्ति को कमज़ोर बना दिया जाय |” 
कलकत्े के स्टेट्समैन ने लिखा--““योजना के पीछे वास्तविक उद्देश्य यह था कि 
पूर्वां बंगाल के मुसल्मानें की ताक़त को बढ़ाया जाय, जिससे हिंदुओं की तेज़ी 
से बढ़ती हुई ताक़त को पूंर ज़ोर के साथ रोका जा सके |” 

१६०६ के सुधारों" के पीछे भी संप्रदाय को संप्रदाय के प्रति खड़ा कर देने 
की यही भावना काम कर रही थी, और स्पष्टतः इसी उद्देश्य से इन सुधारों के 
साथ सांप्रदायिक चुनाव की योजना को क्रियात्मक रूप दिया गया। हिज़- 
हाईनेस आगाखं के नेतृत्व में जो डेपुटेशन लॉर्ड मिंटों से शिमला में मिला था 
उसे मौ० मोहम्मदअली ने १६२३ में कांग्रेस के सभापति के पद से “एक 
आदेश के अनुसार किया गया काम” कहा था। भासत-सरकार के एक बड़े 
कर्मचारी ने लॉर्ड मिंट द्वारा सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत को मान लिए जाने 
के बाद के एक पत्र में लिखा--““श्राज एक बहुत बड़ी वात हुई है । राजनेतिक 
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दूरदर्शिता का एक ऐसा काम हुआ दै जिसका प्रभाव हिंदुस्तान और उसके 
इतिहास पर एक लम्बे समय तक रहेगा। यह काम है ६ करोड़ २० लाख 
व्यक्तियों (मुसलमानों) को राजद्रोह की सफ़ों में शामिल होने से रोक लेना |? 
यहां हम,यह बात भी न भूलें कि सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत का देश-व्यापी 
विरोध होने पर भी सरकार उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई | ब्रिटिश 
इण्डियन एसोसिएशन के मन्त्री ने लिखा--“हमारी कमेटी इस निश्चय का 
विरोध करती है। यदि एक धार्मिक वर्ग के साथ पतक्षपात किया गया तो दूसरे 
सब धर्मों के मानने वाले अपने-अपने लिए विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे |” 
इस आलोचना में तनिक भी अ्रतिशयोक्ति न थी--कई धार्मिक संप्रदायों ने 
अपने लिए. अलहदा चुनाव की मांग उपस्थित कर .भी दी थी | मद्रास के लैंड 
होल्डर्स एसोसिएशन ने लिखा--““इससे उन विपमताओं के ब्रढ़ जाने का भय 
है जो धार्मिक क्षेत्र को छोड़कर हर जगह खत्म होती जा रही हैं, साथ ही यह 
जनता में एकता की उस भावसा के उन्नति की एक आवश्यक शर्त है, जो,विकास 
पाने में बाधक होगा ।” भारत-सर्कार के १ अक्तूबर १६०८ के पत्र से भी 
स्पष्ट हे कि वह जानती थी कि हिंदुओं में साधारणतः यह माना जाता था कि 
““इन प्रस्तावों में एक धर्म को दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश” 
है। बॉम्बे प्रेसीडंसी एसोसिएशन की राय में, “सुधार के प्रस्तावों का मूल- 
सिद्धांत पढ़े-लिखे वर्ग के प्रभाव के विरुद्ध एक नई शक्ति को खड़ा कर देना था |”? 
गुजरात सभा के विचार में इससे एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे वर्ग के उठ खड़े होने, 
और भारतीय जनमत की शक्तियों के आपस में ही लड़ कर बिखर जाने और एक 
दूसरे को नष्ट कर देने का भय था |” परन्तु इस देशव्यापी विरोध के बावजूद 
भी भारत-सरकार ने सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत को हमारे शासन-विधान का 
एक प्रमुख अंग बना ही दिया | 

सांप्रदायिक चुनाव के भयंकर परिणामों से भारतीय राजनीति का प्रत्येक 
विद्यार्थी परिचित है, परन्तु एक लम्बे गर्स तक वह राष्ट्रीयता के अदम्ब प्रवाह 
को रोक नहीं सका | हिंदू और मुसलमानों में भेद डालने की सरकारी नीति की 
प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू ओर मुसलमानों में राष्ट्रीवाग के आधार पर एकता 
स्थापित करने की दिशा में संगठित प्रयतत आरम्म होगए । मालवोय जी के 
प्रयत्न से इलाहाबाद व अन्य स्थानों में हिंदूमुस्लम एकता को मज़बुत बनाने की 
दिशा में कई एकता-सम्मेलन हुण। अन्तर्रष्टीय प्रत्तियां भी भारतीय मुसलमानों 
को अंग्रेज़ शासकों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं। टककीं के 
प्रति इंग्लैंड की जो नीति थी वह भारतीय मुसलमानों के असन्तोष व विक्ञोम को 
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बढ़ा रही थी। १६१२ # बाद से मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना का जो निर्बाध खोत 
प्रवाहित हुआ उसका जिक्र ऊपर झाचुका है । मुस्लिम-लीग जैसी प्रतिक्रियावादी 
संस्था भी इस प्रभाव से अपने को. अलहदा न रख सकी । १६१३ में उसने 
भारतवर्ष में स्व-शासन की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया । राष्ट्रीय विचार वाले 
असंख्य मध्यम-श्रेणी के मुसलमान लीग में शामिल होगए | इन प्रगतिशील 
तत्वों के लीग में आजाने से कांग्रेस व लीग के बीच का अन्तर बहुत कम हो 
गया। कई वर्षों तक प्रायः एक ही स्थान पर कांग्रेस व लीग के वार्षिक अधि- 
वेशन होते रहे । १६१६ में दोनों के बीच एक वैधानिक समभौता भी होगया, 
जिससे कांग्रेस ने मुसलमानों के अलहदा चुनाव का विरोध न करने और लीग 
ने 'होम-रूल' के आंदोलन को अपना लेने का निश्चय कर लिया | ख़िलाफ़त 
के प्रश्न को लेकर मुसलमानों में अंग्रेज़ी शासन के विरोध की भावना और 
भी तीखी होती जारही थी । सभी सांप्रदायिक शक्तियां शासन के विरुद्ध एक 
निकट संगठन में बंधती जा रही थीं। 

राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार एक दूसरी दिशा में भी हो रहा था। अबतक 
राष्ट्रीय आंदोलन मध्यम-वर्गके पढ़े-लिखे व्यक्तियों तक ही सीमित था, परन्त अब 
उससें नई औद्योगिक श्रेणियां भी शामिल होती जा रहीं थीं। भारतीय उद्योग-घंधों 
के विकास के साथ यंद्द स्थिति अनिवार्य थी। उन्नीसवीं शताब्दी के श्रंत तक सरकार ने 
भारतीय उद्योग-धन्धों को पनपने ही न दिया था, पर उसके बाद नये साम्राज्यों की 
स्थापना और अंग्रेज़ी साम्राज्य से उनकी प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाकर भारतीय 
उद्योग-धन्ये भी संगठित होने लगे थे । बम्बई में कपड़े व बंगाल में जूट की 
मिलें तेज़ी के साथ खड़ी होती जा रहीं थीं। इनके सहारे हमारे देश में भी 
पूंजीबादी वर्ग का निर्माण हो रहा था । इस वर्ग की सहानुभूति राष्ट्रीय आन्दो- 
लन के साथ होना स्वाभाविक थी । एक ओर जेसे मध्यम-श्रेणी के पढ़े-लिखे 
हिन्दुस्तानी डॉक्टरी, वकीली, पत्रकार कला आदि ज्षेत्रों से अंग्रेजों को हृथा कर 
इन धन्थों को खर्ब अपने ह्वाथ में ले लेने के लिए उत्सुक थे, उसी प्रकार पूंजो- 
पतियों के लिए भी यद् स्वाभाविक था कि वह ओद्योगिक क्षेत्र से अंग्रेज़ों का 
प्रभुत्य दृठा कर खय॑ं उनका स्थान ले लें। राष्ट्रीय असन्तोष का प्रमुख अस्त्र 
स्वदेशी का आन्दोलन था । इस आन्दोलन का प्रभाव भारतीय उद्योग-घन्धघों 
के विकास पर अच्छा पड़ रहा था। ऐसी दशा में हमारे नये पुंजीपतियों द्वारा 
भारतीय यट्ट्रीयता का समर्थन होना स्वाभाविक ही था | इनके अलावा विद्यार्थी, 
व्यापारी, छोटे-मोटे दुकानदार, दफ्तरों के क्वर्क ओर निम्न मध्यम श्रेणी के अन्य 
व्यक्ति भी राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने लगे थ | मह्ायुद्ध ने बड़े से लेकर 
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छोटे तक सभी वर्गों को भारतीय शासन के ख्िलाफ़ संगठित कर दिया । युद्ध 
के परिणाम-स्वरूप भी पूजीपतियों का धन व शक्ति दोनों बहुत बढ़ गए. ये--इससे 
भी राष्ट्रीय प्रव्नत्तियों का बल बढ़ा ।* हिंदू और मुसलमान, पुंजीपति और 
श्रमिक, किसान और व्यापारी, सभी वर्गों में सरकार के प्रति असंतोष और 
संगठन की प्रवृत्ति, बढ़ते जा रह्दे थे। वातावरण में कम्पन और गति, और 
आने वाले विस्फोट की गंध थी । 

परिस्थितियों की चुनौती दिन-बर-दिन गम्भीर रूप लेती जा रही थी । उसे 
स्वीकार किये बिना चारा नहीं था, और एक सीमा तक संतुष्ट करते हुए दूसरी 
ओर से राष्ट्रीयता पर एक और भी बड़ा प्रह्यार करना अब ज़रूरी हो गया था। 
१६१६ के 'सुधारों' की यही प्रष्ठभूमि थी । कहा यह गया कि युद्ध में हिंदुस्तान 
ने साम्राज्य की जो अमूल्य सेवाएं की हैं--उसकी सुरक्षा में दस लाख से 
अधिक व्यक्ति और लगभग ढाई अरब रुपया भेंट चढ़ा दिया है--उसके 
पुरस्कार में उसे ये अधिकार दिये जा रहे थे । परन्तु वैधानिक परिवर्तन का 
मुख्य कारण तो देश की राजनैतिक परिस्थिति ही हो सकती थी | २० अगस्त 
२६१७ को सम्राट की वह ऐतिहासिक घोषणा प्रकाशित की गई जिसमें कद्दा 
गया था क्रि “भारत में अंग्रेज़ी राज्य का अन्तिम लक्ष्य शासन के प्रत्येक विभाग 
में अधिक-से-अधिक हिंदुस्तानियों को शामिल करना व हिंदुस्तान में स्त्र-शासन 
की ऐसी क्रमबद्ध उन्नति, जिसके परिणा म-स्त्रूप वह अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्त- 
गत रहते हुए पूर्ण उत्तरदायी शासन की ओर अग्रसर होसके, होगा ।” भारत 
में अंग्रेज़ी राज्य के इतिहास में सचमुच यह एक नया दृष्टिकोण था । अब तक 
सभी दलों के प्रमुख अ्रंग्रेज़ राजनीतिज्ञ इस बात से इन्कार करते रहे थे कि वे 
हिंदुस्तान में ज़िम्मेदार हुकूमत के बनने में सहायक होना चाहते हैं | प्र।तनिंधि 
संस्थाएं बन गई थीं, और उनके सदस्यों की संख्या व अधिकार भी धीरे-धीरे 
बढ़ाये जा रंदे थे, पर अरब उत्तरद/बी शासन को ही हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य 
का सीधा लक्ष्य मान लिया गया था। यह एक बड़ा आकर्षक आदर्श था, पर 

3--१६ ० ६ में भारतीय मिलें राष्ट्रीय आवश्यकता का केवल ६ फ़ीसदी 
माल तैयार करती थीं, और ६४ फ्रीखदी विदेशों से, विशेष कर, इंग्लेंड से आता 
थी। १६२१ में ४२ फ़ीसदी आवश्यकता देशी माल से पूरी होने लगी थी, और 
आयात २६ फ़ीसदी रह गया था | इसी प्रकार १६१३ में हिन्दुस्तान में केवल 
१३००० टन लोहा श्रौर फ्रौलाद तैयार किया जाता था, पर १६१८-१६ में यह 
संख्या १२३,८६० टन तक जा पहुंची थी । युद्ध के वर्षो में ही (४६१७-१८ तक) 
सती कपढ़े पहले से दुगुने व जूट व उन के कपडे तिगुने बनने लगे थे । 
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जहां तक वस्त॒स्थिति का प्रश्न था, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस आदर्श 
की प्राप्ति “घीमी किश्तों” में होगी और “हर क़दम का समय और माप” 
अंग्रेज़ी शासन द्वारा निर्धारित किया जायगा । 

उत्तरदायी शासन की पहली किश्त के रूप में हमें १६१६ का विधान 
मिला । प्रजातन्त्रीकरण के दिखावे के रूप में उसमें बहुत कुछ था | केन्द्रीय 
धारासभा के दोनों भागों में चुने हुए. सदस्यों को बहुमत दे दिया गया था-- 
और उन्हें शासन की आलोचना करने व उस पर प्रभाव डालने के अधिक 
साधन दे दिये गए थे। प्रांतीय धारा-सभाओं के सदस्यों की संख्या बहुत 
अधिक बढ़ा दी गई थी--ओऔर उनमें भी चुने हुए. सदस्यों को बहुमत दे दिया 
गया था | प्रांतीय कार्यकारिणी में भी परिवर्तन किये गए--उसका एक भाग, 
जिसके अन्तर्गत कुछ गौण-विभाग थे, चुने हुए मन्त्रियों को सोंपा गया । मत 
देने के अधिकार का विस्तार बढ़ा दिया गया। परन्तु जहां एक ओर अंग्रेज़ी 
सरकार हिंदुस्तान में प्रजातंत्र के नाम पर नई शासन-योजनाएं, बना रही थी, 
दूसरी ओर वद् स्वयं अपने हाथों देश के राजनैतिक जीवन से प्रजातन्त्र की जड़ों 
को ही उखाड़ फेंकने में व्यस्त थी । मोटफ़ोर्ड कमेटी ने एक राय से सांप्रदायिक 
चुनाव को बुरा बताया था, पर स्वयं उसने न केवल इस बात की सलाह दी कि 
मुसलमानों के लिए. उसका क्तायम रखना ज़रूरी है, पर सिखों के लिए भी उसी 
ढंग के चुनाव की सिफ़ारिश की । १६१६ के एक्ट में न केवल मुसलमानों के 
लिए ही सांप्रदायिक चुनाव क्रायम रद्दा, सिखों को भी अलद्ददा चुनाव के अधि- 
कार दिये गए. | मद्रास के अ्रत्राहमषणों और मराठों और कुछ श्रन्य जातियों के 
अधिकारों को भी माना गया, दलित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ 
विशेष सदस्यों को नामज़द किया गया; संगठित उद्योगों को प्रतिनिधित्त 
दिया गया, और भारतीय ईसाइयों, ऐंग्लो-इश्डियन और योरोपियन जातियों को 
अलग चुनाव का अधिकार मिला। सांप्रदायिक चुनाव का सिद्धांत विभिन्‍न 
धार्मिक सम्प्रदायों के लिए मान लिया गया । इस बीच मॉन्टेम्यू के व्यक्तिगत 
प्रभात के कारण नरम दल के नेता कांग्रेस से अलग होगए थे-ओर उन्होंने 
अपनी एक अलइदा संस्था, लिबरल फ़ैडरेशन, का निर्माण कर लिया था | 
अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मी अपने साथ लेने के प्रयत्न में सरकार लगी 
हुई थी । वह देशी राजाओं के प्रति भी श्रपनी नीति बदल रही थी | उन्हें अब 
साधारण सामन्त की स्थिति से उठाकर साबंभौम सत्ताधीशों की श्रेणी में लाया 
जा रहा था । १६२१ में “नरेन्द्र मश्डल” का संगठन हुआ । 

यह कद्दना सत्य नहीं है कि १६१६ की शासन-योजना को विकसित होने के 
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लिए उचित वातावरण नहीं मिला । उसका प्रारम्म तो निस्संदेह एक अशुम 
घड़ी में हुआ था, जब॑ काले कानून, जलियानवाला बाग़ और गांधीजी के 
सत्याग्रह-आन्दो लन पर देश की दृष्टि जमी थी। परन्तु, यह नहीं क्रहा जा सकता 
कि देश ने उसे विकास का पूरा मौक़ा नहीं दिया | नस्म दल के नेता शुरू . 
से ही उसका समर्थन कर रहे थे। सप्र्‌ वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य 
बने । चिन्तामणि ने यक्तप्रान्त में शिक्षा-मन्त्री का पद ग्रहण किया । सुरेन्द्रनाथ 
बंगाल में मन्त्री बने | कांग्रेस का उग्र दल भी, स्वराज्य पार्टी के रूप में,कौंसिलों 
में प्रविष्ठ हो गया |. कांग्रेस के  विद्डलभाई पटेल केन्द्रीय धारासभा के प्रथम 
चुने हुए अध्यक्ष वने । परन्तु नये सुधारों का खोखलापन जल्दी ही लोगोंः पर 
प्रगण हो गया--और नरम दल वाले भी अधिक दिनों तक उसे अपना सहयोग 
न दे सके। सप्र्‌ और चिन्तामणि दोनों को इस्तीफ़ा देने पर बाध्य होना पड़ा । 
लोगों ने देखा कि १६१६ के सुधारों का एकमात्र परिणाम यह निकला कि गवर्नर 
की शक्ति पहले के मुक़़ाबिले में कई गुना .अधिक बढ़ गई, केन्द्रीय सरकार 
द्वारा जितने अधिकार प्रान्तीय सरकार को सॉपे गये वे सब उत्तरदायी मन्त्रियों 
के स्थान पर गवर्नर के हाथ में ग्रा गए, और उत्तरदायी मन्त्रियों का स्थान वही 
रह गया जो किसी विभागीय अध्यक्ष का होता हे--वे सर्वथा गवर्नर, के अधीन 
थे और अपनी धारासभाओं के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रह गए थे | 
मद्रास के एक मन्त्री, सर के ० वी० रेड्डी द्वारा एक कमीशन के सामने दी गई 
गवाही १६१६ के शासन-विधान पर अच्छा प्रकाश डालती है| उन्होंने कद्ा-- 
“मैं राष्ट्रीय संपत्ति के विकास का मन्त्री हूँ, पर जंगल मेरे श्रन्तर्गत नहीं हैं । 
मैं औद्योगिक विभाग का मन्त्री हूं, पर कल-कारखानों से मेरा सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि वह गवर्नर के स्वतन्त्र अधिकार में है, और कल-कारखानों के बिना 
ओद्योगिक विभाग की कल्पना करना कठिन है।. मैं कृषि का मनत्री हूं, पर 
आबपाशी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं. . .. . मैं औद्योगिक विभाग का मन्त्री हूँ, 
पर उसमें भी बिजली के कारखाने से मेरा सम्बन्ध नहीं, वह तो सुरक्षित विभाग 
है । मज़दूर और मशीनरी के विषय भी सुरक्षित हैं ।? ह 
१६३४ की शासन-योजना 

हमारे वैधानिक इतिहास में ग्रगला महत्वपूर्ण प्रयोग १६३५४ की शासन- 
ग्रोजना है । उसके निर्माण में जितना समय ओर श्रम लगा, संसार के किसी भी 
देश की शासन-योजना में उसका चोथाई मी शायद ही लगा हो | बरसों तक 
विचार-विनिमय, वाद-विव/द,कमेंटी--कान्फरेंसें, गवाही और व्हाइट पेपर का क्रम 
रहा । सायमन-कमीशन की नियुक्ति हुई । उसने हिन्दुस्तान भर में दौरा किया । 
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अपनी रिपोर्ट पेश की । वह उठाकर एक ओर रख दी गई। एक, दो, तीन 
गोलमेज़-परिषदें हुई । संयुक्त पार्लमेंटरी कमेटी की अनेकों मीटिंग हुई, पार्ल- 
मेण्ट में महीनों बहस की गई, तब जाकर १६३४ का विधान बना । ऐसी दशा 
में यदि हम उसमें राजनीतिज्ञता की पराकाष्ठा की आशा करें तो इसमें श्राश्चर्य 
नहीं होना चाहिए । पर, शेवलंकर ने उसे “साम्राज्यवादी कूटनीतिशता की 
पराकाष्ठा” कहा है--““एक ऐसी व्यापक और प्रतिभाशाली योजना जिसका 
उद्देश्य स्वतन्त्र भारत की कल्पना को द्वी समाप्त कर देना और जहां तक वेधा- 
निक उपायों द्वारा हो सकता था, अंग्रेज़ी साम्राज्य को उन परिस्थितियों के बदल 
जाने पर भी जिनमें उसकी स्थापना हुई थी, क़्ायम रखना था ।” १६३४ का 
विधान देखने में बड़ा आकर्षक है, उसके द्वारा प्रान्तीय शासन, न्याय और 
रक्षा के विभागों समेत, ऐसे मन्त्रियों के हाथों में सोंप दिया गया था जो संयुक्त 
रूप से धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी थे । अंग्रेज़ी शासन के इतिहास में यह 
पहला अवसर था जब प्रान्तीय शासन में भी कुछ वास्तविक अधिकार जनता के 
मनोनीत व्यक्तियों के द्वा4 में दिये गए हों । भौगोलिक सीमाओं व जन-संख्या 
की दृष्टि से हमारे प्रान्त रूस के अतिरिक्त योख्य के अन्य बड़े देशों से किसी 
प्रकार कम नहीं हैं। इतने बड़े प्रदेशों में प्रजातन्‍्त्र शासन की स्थापना: के मद्दत््व 
को दृष्टि से ओमकल नहीं किया जा सकता | इसी प्रकार केन्द्रीय शासन में भी 
रक्षा और वेदेशिक विभाग को छोड़कर, शासन का प्रायः सारा शेष भाग एक 
उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के हाथों में दिये जाने का प्रस्ताव था। मत देने का 
अधिकार भी लगभग ४ करोड़ व्यक्तियों को, जिनकी संख्या १६१६ के विधान 
की तुलना में लगभग पांचगुनी थी, दे दिया गया था। परन्तु, एक ओर जहां 
शासन के एक बढ़े अंश को उत्तरदायित्व-पूर्ण बनाने का आयोजन था, दूसरी 
ओर “विशेष उत्तरदायित्वों' के नाम पर अंग्रेज़ी सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर- 
जनरल को इतने अधिकार दे दिये गए थे कि, सर ब्रेरीडेल कीथ के शब्दों में, 
उससे उतरदायी शासन के खत्म हो जाने का ही डर था। इसी कारण तो 
सर सेम्युएल ह्ोर जैसा अनुदार राजनीतित्ञ इंग्लेएट की साधारण-सभा को यह 
आश्वासन दिला सका कि १६३७ के विधान के अन्तर्गत उम्र दल के व्यक्तियों के 
केन्द्रीय शान पर अ्रधिकार पा जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
इंग्लैएड के अनुदार दल में भारत के प्रति सदा से जो अविश्वास रहा है, 
१६३४७ के बिधान में उसकी अधिक-से-अधिक श्रमिव्यक्ति हुई है। यों तो 
प्रत्येक वैधानिक परिवर्तन के अवसर पर उत्तरदायी शासन पर अधिक-से-अधिक 
प्रतिबंध लादने की चेष्ट की गई हे, पर १६३५ के विधान में इन प्रतिबंधों का 
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हम एक अम्बार-सा पाते हैं, न्यूयॉर्क के आकाश चुम्त्री प्रासादों के समान,-एक 
के ऊपर एक | श्रांतीय शासन में भी गवर्नर के द्वाथ में बहुत बड़ी शक्ति दे दी 
गई है--वह अपने “विशेष अधिकारों” के नाम पर शासन में जब चाहे तब 
हस्तक्षेप तो कर दी सकता है, बिना मन्त्रिमएडल से पूछे, क़लम की हल्करी-सी 
गति से, वैधानिक शासन को बिल्कुल समाप्त करके अपने हाथों में सारी शक्ति 
केन्द्रित कर लेने का तानाशाही अ्रधिकार भी उसे प्राप्त हे | केन्द्रीय शासन तो 
प्रजातन्त्र का मखौल है। प्रमुख विभागों में उत्तरदायी शासन के लिए कोई 
स्थान नहीं है, परन्तु जिन थोड़े से विभागों में उसका प्रवेश है उनमें भी गवर्नर 
जनरल द्वारा “विशेष उत्तरदायित्व” के नाम पर हस्तक्षेप की पूरी सुविधा है। 
गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार है कि वह देशी राजाओं और अल्पसंख्यक 
दलों के समुचित प्रतिनिधित्व के नाम पर मन्त्रिमए्डल की एकता को नष्ट कर 
सके | जिस धारासभा के प्रति यह मन्त्रिमएडल उत्तरदायी माना जाता था स्वयं 
उसकी रचना कुछ अनोखे सिद्धान्तों के आधार पर की गई है। उसके दोनों 
भागों में एक तिहाई से अधिक देशी राजाओं द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे, कॉसिल 
आऑफ़ स्टेट के ब्रिटिश भारत से आने वाले सदस्यों का चुनाव सीधे -जनता , द्वारा 
रखा गया है, यद्यपि उस चुनाव में भाग लेने का अधिकार ब्रहुत अधिक धनी 
व्यक्तियों को ही दिया गया है। नीचे के चैंबर में जो सदस्य ब्रिटिश भारत के 
होंगे उन्हें चुनने का अधिकार साम्प्रदायिक चुनाव के आ्राधार पर चुनी गई 
प्रान्तीय धारासभाओं के सदस्यों को होगा | चुनाव के इस अभूतपूर्व वरीक़े से 
चुने जाने के बाद भी केन्द्रीय धारासभा को बहुत कम अधिकार दिये गए हैं । 
रक्षा, विदेशी नीति, राष्ट्रीय क़र्जे का लेनदेन, सिक्के और विनिमय-दर, रेलवे-- 
यह सब उसके अधिकार के बाहर हैं । केन्द्रीय बजट की ८० फ़ीसदी से अधिक 
रक़म के सम्बन्ध में उसे मत देने का अधिकार नहीं है । क़ानून बनाने अथवा 
शासन पर नियंत्रण आदि न्षेत्रों में वह गवर्नर जनरल के अधिकारों से बंधी हुई 
है । जहां तक व्यापार और थ्र्थनीति का सम्बन्ध है, वर्षों के परिश्रम से ऐसे 
प्रतिबंध विधान में पियें दिये गए हैं कि भारतीयों के लिए उनका स्पर्श करना 
भी असम्भव होगा । दूसरी ओर, गवर्नर-जनरल के हाथ में सार्वमौम सत्ता दे 
दी गई है । उस पर जनता द्वारा चुनी गई धारासभाओं का कोई नियंत्रण नहीं 
है | वह न केवल धारासमाओं के प्रत्येक निर्णय को अस्वीकृत ही कर सकता 
है, बल्कि स्वयं अपने अधिकार से अस्थायी ओर स्थायी दोनों प्रकार के क़ानून बना 
सकता है। मंत्रियों से ग्रसहयोग की स्थिति में उसे सारे शासन-तंत्र को खत्म 
करने का पूरा अधिकार है | न तो गवर्नर जनरल और न ॒प्रान्तीय गवर्नर ही 
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उस सलाह को मान लेने. के लिए बाध्य हैं जो उन्हें जनता के प्रतिनिधि-मन्त्रियों 
द्वास' दी जाय | - 
वैधानिऊ प्रयोगों की विशेषताएं : एक विश्लेषण 

हमारे देश में १८६१ के एक्ट से १६३४ के शासन-विधान, और १६४२ 
की क्रिप्स योजना और १६४४ के वेवल प्रस्तावों तक, प्रत्येक वैधानिक परिवत्तन 
के पीछे कुछ प्रमुख भावनाएं काम करती रहीं हैं । प्रत्येक वैधानिक प्रस्ताव एक 
विशेष परिस्थिति का सामना करने की दृष्टि से उठाया गया । १८६१ में शासन 
के जन-मत के सम्पर्क में रखने की ज़रूरत: १८६२ में कांग्रेस की दिन-ब-दिन 
बढ़ती हुई मांगों को कहों-न-कहीं रोक: देने की इच्छा; १६०६ में राष्ट्रीय 
आंदोलन में एक ओर तो सांप्रदायिक आधार पर भेद डाल देने और दूसरी ओर 
नरम और उम्र राजनीतिज्ञों को एक दूसरे से अलहदा कर देने की नीति; १६१६ 
में स्वराज्य की राष्ट्रीय मांग को कमज़ोर बना देने की इच्छा; और १६३४ में 
दिन-प्रति-दिन सशक्त बनते जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का किसी रूप में 
मुक़़ाबिला करना -इस प्रकार प्रत्येक वैधानिक परिवर्तन के पीछे देश की रांज- 
नीति का एक विशेष युग रहा हे । १६४२ ओर ४५४ के असफल प्रस्तावों के 
पीछे भी भारताय स्व्राधीनता के पक्ष में बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय दबाव का प्रभाव 
स्पष्ट था। प्रत्येक 'सुधार' के पीछे घटनाओं का एक लम्बा चक्र रहा है; परन्तु 
राष्ट्रीयवा की बढ़ती हुई शक्ति सदा ही उसका प्रमुख कारण रही है, इसलिए 
प्रत्येक 'सुधार' में हम राष्ट्रीयवा की इस शक्ति के साथ समझौते की भावना तो 
पाते ही हैं, पर साथ ही, एक द्वाथ से कुछ थोड़े से अधिकार देते हुए, दूसरे से 
साम्राज्य की जड़ों को मज़बूत बनाने की चेश भो हम पाते हैं | सच तो यह है 
कि ये वैधानिक 'सुधार' उस संघ्र्प के पथ पर मील के पत्थरों के समान हैं जो 
पिछली श्राधी शताब्दी में भारतोय राष्ट्रीयक और अंग्रेज़ों साम्राज्यवाद के बीच 
एक बढ़ते हुए वेग से चलता रहा हे | 

यद्यपि प्रत्येक वैधानिक प्रगति के साथ हमारे राजनेतिक अधिकारों का विस्तार 
हुआ है, पर वे अधिकार हमारी मांग ओर आशा की तुलना में सदा ही कम से- 
कम रहे हैं। १८६२ की योजना कांग्रेस के सात वर्ष के अनत्रस्त आन्दोलन का 
फल थी -किसी ने उसके सम्बंध में ठीक हो लिखा कि वह पद्दाड़ खोदकर चूहा 
निकालने जैसा प्रयत्न था । १६०६ के सुधारों से, स्रय॑ मोटफ़ोर्ड कमेटी के 
शब्दा म, भारताय आकातक्षाओ। का ताप्त न ता हुईं आर न हो हो सकती थी | 
१६१६ का द्वेध-शासन सर्वथा असकल रा। १६३५ के संत्र शासन की 
सराइना हिंदुस्तान में शायद ही किसी ने को दे । क्रिप्स-योजना, कांग्रेस, लीग, 
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महासभा, सिख कान्फ्रेंस, सभी ने अवज्ञा के साथ ठुकरा दी। वेवल प्रस्तावों 
का आरम्म एक नाटकीय परिस्थिति में हुआ और अंत ग्रीक-ट्रैजिडी के समान । 
क्यों ऐसा होता रहा है ? इसका तो केवल एक ही उत्तर द्वो सकता है, और वह 
यह कि इन योजनाओं के बनाने वालों की नीयत कभी साफ़ नहीं रही हे | 
ऊपर से बे राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, पर उनका 
केन्द्रीय विचार सदा ही अपने हाथों में सत्ता को रोके रहना रहा है। उन्होंने 
परछांई से लुभाना चाहा है, ठोस मौलिक वस्तु कभी नहीं दी है । 

अपनी इस नीति को उन्होंने तरह-तरह के बहानों से छिपाना चाहा है । 
१६१६ तक तो बहाना था कि पार्लमेंटरी ढंग का प्रतिनिधिक व उत्तरदायी शासन 
हिंदुस्तान के लिए उपयुक्त नहीं है। परन्तु, पिछले महायुद्ध के दिनों में प्रजावाद 
और राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धांतों ने जो ज़ोर पकड़ा उसके बहाव में यह 
बहाना टिक न सका, ओर अंग्रेज़ों ने उत्तरदायी शासन को भारत में अपनी 
नीति का अन्तिम लक्ष्य घोषित किया, परन्तु साथ ही वे इस बात का. भी 
लगातार ऐलान करते रहते हैं कि अशिक्षा,साम्प्रदायिक मतभेद, राजनैतिक अपरि- 
पक्कता, राष्ट्रीय मनोब्त्ति आदि-आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो उत्तरदायी शासन 
के बिकास में बाधक हैं । इसके अलावा अंग्रेजों का यह दावा भी लगातार 
बढ़ता गया है कि हिंदुस्तान के “सामाजिक व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की 
रक्षा” की ज़िम्मेदारी भी उन पर है। १६३७ के बाद से सांप्रदायिक मतभेदों 
के बहुत अधिक बढ़ जाने और उन्हें क्रायम रख सकने के अगम विश्वास के 
कारण, अब तो अंग्रेज़ सरकार ने इस आकर्षक सिद्धांत की सृष्टि भी करली हे 
कि भारत के वैधानिक भाग्य-निर्णय का अधिकार भारतीयों को ही होना चाहिए। 
अंग्रेज़ी सरकार तो किसी भी ऐसी वैधानिक योजना को मान लेगी जिसे हिंदुस्तान 
के सब वर्गों और जातियों और प्रमुख राजनैतिक दलों का समर्थन प्रास हो । 
इस सम्बंध में वह आश्वस्त है ही कि यह एक ऐसी शर्त है जिसको पूरा न होने 
देना स्वयं उसके हाथ में है | क्रिप्स और वेवल प्रस्तावों की असफलता से इस 
कथन का ओचित्य स्पष्ट होजाता है । 

इन सब वैधानिक सुधारों! का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में एक 
सम्प्रदाय के खिलाफ़ दूसरा सम्प्रदाय, एक जाति के ख़िलाफ़ दूसरी जाति और 
एक दल के विरुद्ध दूसरा दल,खड़ा होता गया और भारतीय समाज अनेकानेक 
ढुकड़ों में बंटता गया । यद्द एक ऐसी प्रत्रत्ति थी जो प्रजाबाद के बिल्कुल विरुद्ध 
जाती है | प्रजावाद का गथ्र्थ जहां देश में एकता की स्थापना करना है, प्रजावाद 
के नाम पर हमारे शासकों द्वारा जो वैधानिक योजनाएं बनाई जा रही थीं, उनका 
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स्पष्ट उद्देश्य प्रजावाद की जड़ों को ही उखाड़ फेंकना था । १६०६ और १६१६ 
के विधानों ने मुसलमानों को हिंदुओं से, और नरम विचारों के राजनीतिसों को 
उम्र विचार वालों से, अलहदा करने की दिशा में बहुत सफलता प्राप्त की | 
१६२७ में वर्कनहैड ने लॉर्ड रीडिंग को स्वराज्य-पार्टी में फूट डलवाने के लिए. 
प्रयत्न करने की सलाह दी, ओर १६२८ में इन्हीं सज्जन ने इन्हीं वायसराय को 
लिखा कि वह सायमन कमीशन के विरोध में जो शक्तियां एकत्रित हो गई थीं, 
उनमें मतभेद डालने की चेश करें ।' गोलमेज़ परिषदों का भी यही उद्देश्य था। 
“उसमें मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़, सिखों को मुसलमानों के ख़िलाफ़, 
किसानों को ज़मोंदारों के खिलाफ़, और देशी नरेशोको अपनी प्रजा के खिलाफ़ -- 
उभाड़ा गया था।”* मैक्डोनल्ड-निर्णय ने दलित जातियों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ 
खड़ा करने की कोशिश की। गांधों जी के उपवास और पूना पैक्ट के बन 
जाने से इसमें तो उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली। परन्तु, अपनी एक-दूसरी 
चाल में वह सफल हो गए। वह मुस्लिम प्रांतों को हिंदू प्रांतों के खिलाफ़ खड़ा 
कर देने की योजना थी । पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को विशेष अधिकार 
देकर उन्हें मुस्लिम बहुमत बालें प्रांतों में परिणत कर दिया गया। सीमाप्रांत 
में भी घारा-सभाओं की स्थापना करके मुस्लिम प्रांतों में दो की वृद्धि की गई। 
अआब मुस्लिम प्रांतों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ां किया जा सकता था। उधर, 
१६३५ की योजना ने देशी नरेशों को राष्ट्रीयता के विरुद्ध संगटित कर ही दिया 
था | कॉसिल थरॉफ स्टेट में २६० में से १०४ और फ़ेडरल एसेम्बली में ३७५ में 
से १२४ सदस्य नियुक्त करने का अधिकार देशी राजाओं को दे दिया गया था | 
इन सदस्यों का सरकारी ६शारे पर नाचना और प्रगति के रास्ते में एक ब्नड़ी 
बाधा के रूव में खड़े होना एक निश्चिन्त बात थी । 

यह है हमारी वैधानिक प्रगति का एक संक्षिम खाका, और उसकी विशेष- 
ताश्रों का एक सूच्म विश्लेषण । अंग्रेज़ लेखक प्रायः इस बात का दावा करते 
हैं कि हमारे देश की वैधानिक प्रगति अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्य अ्रंगों, कैनेडा, 
दक्षिण अफ्रीका; श्रास्ट्रेलिया आदि की तुलना में दुगुने वेग से हुई हे। इस 
कथन में ताच्विक दृष्टि से चाढ़े कितनी ही सचाई हो, इससे अधिक कठोर और 
ज्वलंत सत्य यह दे कि प्रजातन्त्र की दिशा में हमें ले जाने का दावा करने 
वाले इन 'सुधारों' की आड़ में लगातार हमारे देश में एक ऐसा वातावरण 
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खड़ा कर देने की घृणित चेश चलती रही हे जिसमें प्रजातन्त्र का विकास-सर्वया: 
असम्मब हो जाय । ' मत देने का ' अधिकार पढ़े-लिखे लोगों में से. लगभग २५४७ 
फ़ीसदी को मिलः गया: है, ओर * प्रान्तीय शासन-में बहुत काफ़ी अधिकार 
मिल गए हैं| परन्तु प्रजातन्त्र की भावना को जो चीज़ें दृढ़ बनाती हैं उनकीः 
ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया 'है.। शिक्षा ओर समाज सुधार के क्तेत्रः 
में विकास सर्व था असंतोषजनक- रहा है । हमारी सरकार ने शिक्षा में। कभी 
दिलचस्पी नहीं ली, ओर समाज-सुधार उसके बाहर की बात रही है। पिछले 
१७० वर्ष के अंग्रेज़ी शासन में १० फ़ीसदी जनता भी शिक्षित नहीं बन पाई 
है। शिक्षा का कहीं अधिक प्रचार तो अंग्रेजी शासन की स्थापना के पहले 
था। अंग्रेज़ी शासन में शिक्षा का. विकास जिस गति से हुआ है उसे: देखते 
हुए. समस्त जनता के शिक्षित होने में कम से कम ६-७ सो वर्ष लगेंगे। गति 
के इस धीमेपन से एक और मी खतरा है.। राजनैतिक अधिकारों के; साथ ही 
साथ यदि शिक्षा का प्रचार नहीं होता रहा तो स्वार्थी नेताओं के लिए अशिक्तित 
जनता की भावनाओं का उभाड़ना, और उसे स्वार्थ के लिए. ग़लत दिशा में 
प्रव्नत्त कर देना बढ़ा आसान हो जाता है । जैसा लेनर्ड ने लिखा है--““जनता 
द्वारा शासन” एक ऐसा आदर्श है जो हमें इस सिद्धान्त के परे ले जाता है. कि 
अल्पसंख्यक दलों की बात सुन ली जायगी और हर एक नागरिक को अपने 
विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होगा। अधिकार, बिना उनका 
उपयोग करने की क्षमता के, अर्थहीन होते हैं ।” यह क्षमता शिक्षा द्वारा ही 
आती है, परन्तु एक ऐसी शिक्षा के द्वारा जिसका जीवन से सीधा सम्बन्ध हो, 
और, जो व्यक्ति में समाज-सेवा की ऐसी आकांक्चा सुलगा दे कि वह उसे 
चैन से त्रैठने नदे | जबतक समाज में विषमताएं हैं, व्यक्ति के लिए सामूहिक रूप 
से सोचना दुःसाध्य ही रहेगा । एक विदेशी सरकार कभी समाज-सुधार के काम 
को अपने हाथ में नहीं ले सकती । ऐसी दशा में यदि हमारी धारासभाएं, जो 
अंग्रेज़ी शासन के बोझ से दबी हुई हैं, अभी तक समाज-सुघार के क्षेत्र में 
कुछ नहीं कर सकी हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? सच तो यह है--और यह 
एक कड़वा और तीखा सत्य हे--कि हमारे देश की सरकार प्रगतिशील शक्तियों 
की तुलना में प्रतिक्रिगव[दी शक्तियों के सहारे पर अधिक निर्भर है। तभी तो 
वह क्रायम है । 

हमारे देश में एक दल ऐसा है जो वस्तुस्थिति के इस विश्लेषण का आधार 
लेकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि हमारे देश में प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए 
उचित वातावरण नहीं दे | वह यद्द मानने के लिए तैयार हे कि इसका उत्तर- 
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दायित्व हमारी राष्ट्रीय मनोदृत्ति नहीं, विंदेशी- सरकार के अनवस्त प्रयत्नों और 
-अपरिवर्तनशील नीति पर है, पर वह यह भी मानता है कि कारण चाहे कुछ भी क्यों 
न रहे हों, वस्तुस्थिति आज ऐसी द्वे कि हम प्रजातन्त्र शासन के योग्य अब रह 
नहीं गए हैं। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ--न मैं अपने देश में पूर्ण 
प्रजातन्त्र शासन की सफलता के सम्बस्ध में अविश्वासी हूँ। मैं यह जानता हूँ 
कि हमारे देशः में एक ओर यह प्रयतन चलता रहा हे, और चलता जा रहा हे, 
कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिए जिस वातावरण कीं आवश्यकता होती है वह 
न बन सके, परन्तु, दूसरी ओर,पिछले डेढ़ सौ वर्षों में, धीमे,पर निश्चय के साथ, 
एक उस्फुल्न, सप्राण, प्रगतिशील नागरिक-जीवन का विकास होरहा है, जो हमें 
पूर्ण प्रजातन्त्र के लिए तैयार कर रहा है। इन वर्षों में हमारे देश में अभूतपूर्व 
प्रतिमा वाले मह्दान्‌ व्यक्तियों के नेतृत्व में सशक्त धार्मिक और सामाजिक और 
गाज॑नैतिक श्रांदोलन, ज्वार की फेनिल लहरों के समान,एक तूफ़ानी वेग से आगे 
बढ़ते रहे हैं --जिन्होंने एक ओर हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीनव में साहस, 
कष्ट सहन और शुद्धता के अमर खरोतों को जन्म दिया है,ओ्ोर दूसरी ओर उन प्रति- 
क्रियावादी शक्तियों पर लगातार आक्रमण किया है जिनका श्राधार लेकर अंग्रेज़ी 
साम्राज्य का ऊपर से भव्य दीखने वाला, पर भीतर से खोखला,भवन खड़ा दे | 
राष्ट्रीयवा हमारे आज के समस्त व्यापक जीवन का मूल-मन्त्र है, वह देश के 
सर्बोगीण जीवन,धर्म और कला,साहित्य और संस्कृति, को अपने णद्ध जैसे सशक्त 
और व्यापक पंखों के नीचे लिये हे । धार्मिक प्रेरणा में, इस राष्ट्रीय जीवन का 
मूल आधार है । सामाजिक सुधार की विभिन्‍न प्रबृत्तियां उसके स्तम्भ हैं 
ऐसी नींव श्रौर ऐसे स्तम्भों का आधार लेकर ही तो हमारी 'राष्ट्रीयता एक अपरि- 
गद्दी, सत्य और श्रहिंसात्मक राजनैतिक आंदोलन में फलीभूत हो सकी दे । 
गांधी , जो भारतीय राष्ट्रीयता के छ्घसे बड़े प्रतीक हैं, राममोहन राय, केशवच-द्र 
सेन, रानाडे श्रौर गोखले के व्यक्रित्वों का द्वी विकास हैं--जैसे एक ही आत्मा 
जन्म-जन्मांतरों में विकास पाती चली जा रद्दी हो--त्रोधिसत्त्वों की योनियों में द्वोती 
हुई बुद्धत्व की पूर्णता तक | गांधी का द्वदय समाज-सुधार की भावना से द्रवित 
है--दरिजनों की सेवा उन्हें प्रांतीय मन्त्रिमण्डलों के निर्माण से अधिक प्रिय हे । 
उनके व्यक्तित्व की गहराई में हम औ्रौर भी नीचे जाये तो उन्हें मूलतः एक 
धार्मिक व्यक्ति के रूप में पायंगे । गांधी, जिस राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, वह श्राज 
हमारे जीवन के सभी अंगों में व्याप्त होगई है। कला और साहित्य में दम 
उसी का स्वंदन पाते हैं । वह ग्राज की भारतीय जनता को प्रेरित करने वाले 
विचारों में सब से प्रमुख है | वह भारतवर्प के विभिन्‍न वर्गों और समुदायों में 
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समन्वय की भावना उत्पन्न कर सका है। राष्ट्रीयता की इस प्रवल विचार-धारा 
का ही यह फल है कि अली-यबंधु वर्षों तक महात्मा गांधी के साथ काम करते रहे, 
आर आज भी सीमा-प्रांत के गांधी, मौलाना श्राज़ाद और दूसरे नेता देश के 
लिए  बड़े.से बड़ा त्याग करने के लिए तत्यर हैं। 

मैं यद्द जानता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन: निर्दोष नहीं है । मैं यद्द भी 
जानता हूँ कि वह सदा ही समाज-सुधार की प्रवृत्ति के साथ अपने को संबद्ध 
नहीं रख सका है। कई बार उसने अपने को प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथ 
का खिलौना बन जाने दिया है । प्रगतिशील शक्तियों को इससे द्वानि. पहुँची 
है । मध्ययुग की प्रेरणाओं से भी वह सर्वथा मुक्त नहीं है। सांप्रदायिक दृष्टि- 
कोण भी कभी-कभी उसकी दृष्टि को धुधला बना देता है, पर इन सब 
कमियों के होते हुए भी हमारी राष्ट्रीय आज के विश्व की एक स्वस्थ और 
सशक्र विचार-धाराओं में से एक हे । उसकी यह शक्ति लगातार बढ़ती जा 
रही है । देश के सभी बगों, हिंदू और मुसलमान, ग़रीब और अमीर, किसान 
और मज़दूर, श्रमजीवी और पूजीपति, का सहयोग उसे प्राप्त है, और इस 
संहयोग की व्यापकता, और गहराई, और उस सहयोग के पीछे त्याग का भाव 
ओर कष्ट-सहन की ज्ञुमता,दिन-प्रति-दिन बढ़ते जारदे हैं। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन 
को मध्यकालीन प्रेरणाओं और सामाजिक विषमताओं से मुक्त कर देने का 
आंतरिक प्रयत्न भी अपने पूरे वेग पर है--हमारी राष्ट्रीया दमन की लपों में 
पड़कर कुन्दन की तरह निखरंती रही है । ऐसी दशा में मैं निश्चय के साथ यह 
कह सकता हूँ कि अपनी सब कमियों के बावजूद भी, और उनसे अपना संघर्ष 
क्रायम रखते हुए. आ्राज भारतीय राष्ट्रीया। ने इतनी शक्ति और इतनी 
क्षमता अवश्य संग्रहीत करली है कि यदि देश के शासन का उत्तरदायित्व उसे 
सोंप दिया जाय तो वह पुर्ण प्रजातनत्र के .सिद्धांतों पर सफलता पूर्वक उसका 
संचालन कर सकेगी । 


$६ ३४ 
भारतीय राजनीति के प्रम्मुख तत्व 

पिछले कुछ व्णों से विभिन्‍न राजनैतिक क्षेत्रों में यह विश्वास फैलता जा 
रहा था कि देश की राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रजातंत्र शासन को 
ही हमारे राजनैतिक विकास का एकमात्र रास्ता मान लेना शायद ठीक नहों। 
हमारे वैधानिक विकास की निरर्थकता और वैधानिक प्रगति के साथ-साथ आपसी 
मतमभेदों के लगातार बढ़ते जाने से इस धारणा को अधिक बल मिल गया है । 
बहुत कम व्यक्ति उन विरोधी शक्तियों से, जो हमारे वैधानिक विकास के पीछे 
काम करती रही हैं, परिचित थे, ओर बहुत कम लोगों ने यद्द सोचा कि यदि हम 
किसी प्रकार के प्रजातन्त्र शासन की स्थापना अपने देश में नहीं करना चाहते, 
आर यदि प्रजाबाद हमारे लिए द्वितकर नहीं है, तो तानाशाही थ्रथवा इसी प्रकार 
का अन्य कोई शासन-तन्त्र हमारी विभिन्‍न राजनैतिक समस्याओं को किस प्रकार 
एक सफल समाधान की दिशा में ले जा सकेगा । इसी बीच, वर्तमान महायुद्ध 
के आरम्भ होने के बाद से, और विशेषकर जब से हमारी राष्ट्रीयता की वास्तविक 
शक्ति का कुछ अन्शज़ा हमारे साम्राज्यवादी शासक लगा सके, इंग्लैंड में एक 
संगठित आ्ान्दोलन द्वी इस 'सिद्धान्त' को लेकर उठ खड़ा हुआ कि भारतवर्ष में 
प्रजातन्त्र की स्थापना करना उसकी प्राचीन संस्कृति,वत्तमान राजनीति और समस्त 
राष्ट्रीय मनोवृत्ति के विरुद्ध जाना है | इस सम्बन्ध में 'भारतवर्ष और प्रजातन्त्र' 
के लेखकद्दय सर जॉर्ज शूस्टर व गाई बिंट, और “भारतवर्ष की वैधानिक समस्या 
पर रिपोर्ट” के लेखक प्रो सर रेजीनल्ड कूपलेंड का नाम सहज ही स्मरण हो 
श्ाता है। 


इस विचार-धारा को कूटनीति का जामा पहिनाने में हमारे भूतपूर्व भारत- 
मन्त्री मि० एमेरी ने तो कमाल ही हासिल कर लिया था। उन्होंने किस प्रकार 
उसे भारतवर्ष के वैधानिक विकास के मार्ग में एक स्थायी चद्यान के रूप में ला 
खड़ा किया, इसका कुछ अनुमान उनके अ्रसंख्य भाषणों में से एक अवतरण से 
किया जा सकेगा । १६ नवम्बर १६४१ को मैंचेस्टर में “भारतीय वैधानिक 
समस्या” पर बोलते हुए मि० एमेरी ने कह्ा--““एक बात जो दहम--ओर पहिले 
के अधिकांश भारतीय नेता भूल जाते हैं, वह यह है कि हमारे ढंग का शासन- 
विधान एक ऐसे संयुक्त-समन्वित समाज में ही सफल हो सकता है जहां राज- 


दर हमारी राजनैतिक समस्याएं. 


नैतिक दल निश्चित सार्वजनिक समस्याश्रों को लेकर अपने मतमेदों को व्यक्त 
करते हों, और उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन-समाज अपनी धारगणाओं 
को बनाता और बदलता रहता हो, परनन्‍्त जीवन के मूल-सिद्धांतों अथवा मूल- 
विश्वासों के संबंध में कोई स्थायी वैषम्य न हो | दुर्भाग्यवश, ऐसी परिस्थितियां 
भारतवर्ष में, कम से कम आज के मारतवर्ष में, मौजूद नहीं हैं |?" इन प्रमुख 
लेखकों और कूटनोतिज्ञों के अतिरिक्त कुछ अन्य लेखक व अनुदार पत्रों के 
सम्बाददाता भी इसी आशय के विचारों का प्रचार करने में लगे हैं, और क्योंकि 
बड़ी आकर्षक और वैज्ञानिक भाषा में थे विचार पाठक के सामने आते हैं, 
इनका प्रभाव और भी भयंकर रूप में उसके मन पर पड़ता है । 

प्रजातन्त्र शासन भारतवर्ष के लिए उपयुक्त नहीं है, इस विचार के फैलने में 
कुछ हमारी आंतरिक परिस्थिति, और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय घ्टना-चक्र, से सहायता 
मिली | पिछले कुछ वर्षों, और विशेष कर १६३७ के बाद से, हमारी सांप्रदा- 
यिक समस्या ने एक गम्मीर रूप ले लिया है। कांग्रेस द्वारा पदग्रहण किए जाने 
के कुछ ही महीनों के बाद मि० जिन्ना ने, लीग के लखनऊ अधिवेशन में इस 
बात की घोषणा की कि मुसलमान कांग्रेस से न तो ईमानदारी की आशा कर 
सकते थे और न भलमनसाहत की । मुस्लिम-लीग की शक्ति, और विरोध, 
लगातार बढ़ते जा रहे थे | कांग्रेस के शासन के पहिले ६ महीनों में लीग की 
१७० नई शाखाएं खुल चुकी थीं, जिनमें ६० संयुक्त प्रांत में व ४० पंजाब में 
थीं, और केवल संयुक्त-प्रांत में ही एक लाख से अधिक सदस्य बन चुके थे ।* 
कांग्रेस के पदत्याग करने पर लीग ने देश भर में एक 'मुक्ति-दिवस' मनाने का 
आयोजन किया, और उसके कुछ हो महीने बाद उसने देश के बंटवारे की मांग 
सामने रखी। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए जो हिंदू-मुस्लिम संबंधों की 
ऐतिद्दासिक प्रृष्ठभूमि से परिचित न थे, यह धारणा बना लेना कि हमारे यहां 
प्रजातन्त्र के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है, सहज-स्वाभाविक था | 
उधर, श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भी प्रजातन्त्र के प्राचीर और दुर्ग एक-एक करके ढह 
रहे थे | दो मह्ययुद्धों के बीच प्रज:तन्त्र के जिस विशेष ने जर्मनी में एक सशक्त 
क्रियात्मक रूप ले लिया था, सितम्बर १६३६ में उसका प्रताड़न-चक्र अपने 
पूरे वेग में चल पड़ा था | पोलैण्ड, नॉवें, डेनमार्क, बेल्जियम, होलैण्ड, योरुप 
के छोटे-छोटे देश जिन्होंने प्रजातन्त्र की थाती को अपने प्रा्णों से सिमय कर 
पोषित किया था, तानाशाही के थेड़ों में चकनाचूर द्ोते जारदहे थे। फ्रांस का 
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भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्त्व धरे 


गौरबशाली साम्राज्य दो हफ्तों में घल चाटने लगा था । इंग्लैए्ड पर विनाश 
के वादल मंडरा रहे थे । ऐसी परिस्थिति में प्रजातन्त्र में लोगों का विश्वास यदि 
डिग उठा था तो उसमें आश्चर्य ही क्या था ? महायुद्ध की प्राथमिक घटनाओं 
से प्रत्येक देश में प्रजातन्त्र की श्रेष्ठता में जनता का जो विश्वास दृढ़तर द्ोता जा 
रहा था, उसमें एक गदरी ठेंस लगी | भारतीय परिस्थितियों का प्रभाव जैसे 
विदेशी चिन्तन की एक धारा-विशेष पर पड़ा वैसे ही. अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का 
प्रभाव भारतीय विचार-घाराओं पर पड़ना भी अनिवार्य था। 
हमारे राजनेतिक दल : कांग्रेत 
सबसे प्रमुख दलील जो प्रायः इस धारणा का समर्थन करने के लिए दी 

जाती है कि प्रजातन्त्र भारतवर्ष के लिए अनुपयुक्त है, वह यह है कि हमारे राज- 
नैतिक दल अपने संगठन व आादशों में पश्चिम के राजनैतिक दलों से बिल्कुल 
भिन्‍न हैं। इस सम्बंध में सबसे बड़ी आलोचना जिस दल की की जाती है वह 
है हमारे देश की सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था-कांग्रेस | कांग्रेस के सम्बंध में 
प्रायः यह कहा जाता है कि वह विभिन्‍न समूहों व समुदायों का संग्रह-मात्र है | 
उसके सामने कोई निश्चित आर्थिक अथवा राजनेतिक आदर्श नहीं हैं। 
भारतवर्ष और प्रज़ातंत्र' के लेखक-द्वव शूस्टर और विट के शब्दों में, उसमे 
“करोड़पति और मज़दूर, ज़मींदार और किसान, संत और ठग, शिक्षक और 
अशिक्षित, गंबार और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशारद, उदार विचारों वाले 

क्रांतिकारी, समाजवादी, सन्‍्यासी, कट्ठर मुसलमान और रूढ़िवादी हिंदू” समी 
शामिल हैं, और “अंग्रेज़ी शासन के प्रति घृणा ही इन सब परस्पर-विरो थी 
तत्वों को एक दूसरे के साथ संयोजित किए हुए है ।” 

इन लेखकों के मतानुसार पार्लमेंटरी संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास दिखावा 
मात्र है । जब तक पालमेंटरी संस्थाओं में उसका बहुमत सुरक्षित है, तभी तक 
कांग्रेस उनका समर्थन करेंगी । यदि परिस्थितियां बदल गई तो वह उन्हें ठुकरा 
देगी । इसके समर्थन में कहा जाता है कि अपने आंतरिक मामलों में कांग्रेस एक 
छोटे समुह के संपृण्ण नियंत्रण में हैं, जा उस पर स्वेच्छाचारिता से शासन 
करता है। इस संबंध में १६३६ की श्री० सुभाष बोस के चुनाव का घटना हा 
बार-बार दोहराई जाती है। यह भी कांग्रेस की फ़ासिस्ट मनोद्ृत्ति का ही परि- 
चायक माना जाता है कि उसने आपने प्रांतीय शासन के दिनों में एक ओर तो 
देशी राज्यों में राजनैतिक असंतोप की उक्साया, और दूसरी ओर मुस्लिम 
जनता से सीधा संवर्क स्थापित करके मुध्लिम-लीग को खत्म करना चाहा। यह 
१--थशुस्टर और विंट ; [7943 गाते [2स70ट३८५, 2० १६६ 


च््ड हमारी राजनेतिक समस्याएं, 


भी कहा जाता है कि पद-ग्रहण के दिनों में काग्रेस-मंत्रिमएडल अपने क्षेत्र के 
डिक्टेटर के प्रति अधिक उत्तरदायी थे, प्रांतीय. धारासभा के प्रति 
कम । इन लोगों ने तो यह कहने में भी कसर नहीं रखी कि अपने शासन-काल 
में कांग्रेस एक ऐसे पड्यन्त्र में लगी हुई थी जिसका उद्देश्य राज्य को पार्टी के 
आधीन ले आना था । ये सब दलीलें कुछ इस ढंग से पेश की जाती हैं कि वे 
इस परिणाम पर जैसे अषने आप ही पहुंच रहो हों कि जब तक कांग्रेस है हिन्दु- 
स्तान में प्रजातन्त्र-शासन कभी सफल नहीं हों सकता । 
कांग्रेस का विधान : एक दृष्टि में 

सबसे पहिले कांग्रेस के विधान के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना 
ज़रूरी है। कांग्रेस के विधान का मूल-भूत सिद्धान्त 'प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीकरण” 
( ॥2070८टगांट (श९7८००59007 ) कहा जा सकता है। स्थानीय सदस्य 
ज़िला-कमैटी का चुनाव करते हैं; ज़िला-कमैटियां प्रान्तीय कांग्रेस-कमैटी के 
सदस्यों को चुनती हैं; प्रान्तीय कांग्रेस-कमैटियां अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमैटी 
का निर्माण करती हैं । सभापति का चुनाव साधारण सदस्यों द्वारा होता है। 
प्रो० कूपलैएड ने कार्य-समिति की नियुक्ति के तरीक़े को कांग्रेस की श्र-प्रजातन्त्रीय 
प्रब्नत्ति का एक उदाहरण बताया है १६३६ तक कार्य-समिति अखिल-भारतीय 
कांग्रेस-कमैटी द्वारा चुनी जाती थी । तत्र से उसे नियुक्त करने का भार सभापति 
पर है| इस परिवर्त्तन को हम किसी प्रकार भी अ-प्रजातन्त्रीय नहीं कह सकते । 
प्रायः सभी प्रजातन्त्र-देशों में मन्त्रिमएडल की नियुक्ति का अधिकार प्रधान को 
ही रहता है | अमरीका में प्रेज़ीडेंट अपने सब मन्त्रियों को नियुक्त करता है । 
इंग्लैंड में इस काम की ज़िम्मेदारी प्रधान-मन्त्री पर है | इस सम्बन्ध में हमारे 
यहां कुछ स्वस्थ परम्पराएं ( (१07ए९॥ ४०४७ ) भी बन गई हैं । कार्य-समिति 
में देश के चुने हुए नेता रहते हैं, और साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा 
जाता है कि सब प्रान्तों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके । 

कांग्रेस और गांधीजी 

एक दूसरा आज्ञेप कांग्रेस में गांधीजी की अ-वैधानिक, अथवा विधान से 
ऊपर की, स्थिति के सम्बन्ध में किया जाता है | जैसा कि सब जानते हैं, गांधीजी 
कांग्रेस के चार-आना सदस्य भी नहीं हैं, कांग्रेस में वर्षों से उन्होंने कोई पद- 
ग्रहण नहीं किया, पर कांग्रेस शायद ही कभी उनके समर्थन के बिना किसी महत्त्व- 
पूर्ण निर्णय पर पहुंची हो । क्या यह कांग्रेस की तानाशाही प्रश्ृत्ति का एक 
अच्छा उदाहरण नहीं है ? यदि हम वस्तुस्थिति का विश्लेषण करें तो हम देख 
सकेंगे कि कांग्रेस पर गांधीजी का प्रभाव किसी ऐसे शक्तिशाली दल के द्वारा नहीं 
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है जिसकी सृष्टि और जिसका सह्गठन उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही भीतर कर 
लिया हो | कांग्रेस पर उनके शासन का मुख्य कारण है भारतीय जनता के 
दृदयों पर उनका शासन--और यदि कांग्रेस उनकी सलाह को मान्यता देती है 
तो इसलिए कि घह उसमें जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति पाती है। गांधी 
ने कांग्रेस को आरामतलत्र राजनीतिशों की सभा से एक लड़ाकू संस्था के रूप में 
परिणत किया । गांधी ने हमारी प्रसुप्त जनता में राष्ट्रीयता की चेतना का प्रसार 
किया । गांधी ने ही हमें एक नई आशा और एक नया दृष्टिकोण दिया | 
कांग्रेस यदि एक ऐसे व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करती है तो इसमें 
आश्चर्य नहीं होना चाहिये : बैसे तो ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं जब कांग्रेस 
ने गांधी जी के आदेश पर चलने में अपने को असमर्थ पाया । 

साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभाव 
दो प्रकार का है। साधारणतः तो वह कांग्रेस के कायों के संचालन से अपने 
को दूर ही रखते हैं। १६३४ में जब गांधी जी ने देखा कि उनका प्रभाव 
कांग्रेस में ग्रन्य विच्वार-धाराओं के विकास में वाधक है उन्होंने कांग्रेस से 
इस्तीफ़ा दे दिया | १६४४ में जेल से छूटने के बाद कांग्रेस के कार्य-संचालन 
में वह उस समय तक मार्ग-निर्देश करते रह जब तक कि राष्ट्रपति व कार्यसमिति 
के सदस्य जेल में थे। उनके बाहर आते ही गांधी जी ने राजनैतिक कायों से 
तटस्थता धारण करली । शिमला-कांफ्रेंस में भी वह एक तटस्थ की हैसियत से 
ही मौजूद थे । पर, विशेष मौकों पर, जब किसी राजनेतिक आन्दोलन का 
संचालन करना होता हैं, गांधी जी कांग्रेस की संपूर्ण -सत्ता अपने हाथ में ले लेते 
हैं। युद्ध में स्वभावतः ही प्रजातन्त्र का रूप बदल जाता है | सियाहियों को तो 
सेनानायक के इशारे पर ही चलना पड़ता है। उसका शब्द ही उनके लिए. 
क़ानून है। इस कारण कांग्रेस यदि ग्रांदोलनों का संचालन गांधी जी के 
एकाकी नेतृत्व में सॉपकर अपने को उनके आदेशों के आधीन बना लेती है ता 
इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो प्रजातन्त्र की भावना के विरुद्ध जाती हो | 

शक्ति का केन्द्रीकरण 

कांग्रेस पर जो दो अन्य बढ़े आक्षेप लगाए जाते हैं, वह हैं--शक्ति का 
केन्द्रीकण और सर्वर प्रवृत्ति ((५८७|८४ा)भग57) | पहिले आक्षेप का 
मुख्य आधार कांग्रेस के 'हाई कमाण्ड' द्वारा शासन के सब अधिकारों का अपने 
हाथ में केन्द्रित रखना है | कांग्रेस के आलोचकों को इस बात का दुःख है कि 
एक ऐसे समय जब कि संघ्र-शासन का प्रयोग इस देश में किया जारहा था, 
और प्रांतों को पहिली बार स्वायत्त-शासन प्राप्त हुआ था, कांग्रेस ने सब्र प्रांतों 
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की शासन-सत्ता एक पार्लमेंटरी सब-कमेटी के हाथ में केन्द्रित करके उसके समु- 
चित विकास में वराधा डाली | इस सम्बन्ध में हम यह न भूलें कि पार्लमेण्टरी 
सब-कमेटी की नियुक्ति कुछ असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए. की 
गई थी । साधारणतः यह विश्वास किया जाता था--ओऔर अंग्रेज़ी शासन के 
पिछले इतिहास को देखते हुए. यह विश्वास न किया जाता तो आश्चर्य होता-कि 
१६३५ की योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को भज्ञ करना और 
प्रांतीयता को प्रोत्साहन देना था। देश की ञ्राज़ादी के लिए सतत, प्रयल्नशील 
कांग्रेस जैसी संस्था के लिए इस प्रवृत्ति से संघर्ष करना ज़रूरी था | वह प्रांतीयता 
के विपैले प्रभाव को अबाधगति से कैसे बढ़ने दे सकती थी ? साथ ही यह भय भी 
था कि प्रांतीय मंत्रि-मण्डलों को मुक्त, निर्नन्ध, रखा गया तो वे कहीं पार्लमेस्टरी 
शासन की गुत्यियों में एक बड़े आदर्श को अपनी दृष्टि से ओकल न कर बैठे । 

यह कट्दा जा सकता है कि इस केन्द्रीकरण के मुख्य कारण चाहे कुछ भी 
क्यों न हो उसका प्रभाव यह पड़ा कि मन्त्रियों में घारा-सभाओ्रों के प्रति उत्तर- 
दायित्व की भावना का, जो प्रजातन्त्र-शासन का मुख्य आधार है, समुचित 
विकास नहीं हो सका । मन्त्रिमएडल अपने श्रापकों धारा-सभाओं व उनके चुनने 
वाले मत-दाताओं के प्रति उतना उत्तरदायी नहीं मानते थे जितना कांग्रेस के 
“हाई कमाण्ड” के प्रति। इससे प्रान्तीय शासन में एक परोक्ष और अ्र-वैधानिक 
सत्ता का प्राधान्य होगया । पर, इस सम्बन्ध में भी कांग्रेस के आलोचक यह 
भूल जाते हैं कि प्रांतीय व केन्द्रीय राजनीति पर इस प्रकार का 'राष्ट्रीय' नियन्त्रण 
प्रायः प्रत्येक देश में पाया जाता है । प्रांतीय ज्षेत्रों में भी उम्मीदवार साधारणतः 
अखिल राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा ही खड़े किये जाते हैं, और जो लोग उनके 
पक्ष में अपना मत देते हैं, वे प्रधानतः राजनैतिक दल को ही अपना मत देते हैं और 
केबल गोण-रूप से चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति को । यद्द बात संसार के सभी 
प्रजातन्त्र-देशों में पाई जाती है । हमारे देश में तो इस प्रद्गत्ति के विकास के लिए. 
और भी गुजाइश थी। यहां प्रांतों द्वारा शासन-अधिकार प्राप्त -किये जाने से 
बहुत पहले ही अखिल-भारतीय राजनैतिक दल स्थापित होचुके थे। एक 
या दो शुद्ध प्रांतीय राजनैतिक दलों को छोड़कर हमारे सव राजनैतिक दलों 
का कार्यक्षेत्र देश-व्यापी है। कांग्रेस के सम्बन्ध में तो संसार के किसी भी 
राजनेतिक दल की तुलना में यह बात और भी अधिक सच है कि जनता ने 
किसी व्यक्ति को नहीं, पर कांग्रेस और उसके कार्यक्रम के लिए अपना मत 
दिया था । इस कारण कांग्रेस ही देश की समस्त प्रजा के प्रति ज़िम्मेदार थी | 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल सीधे मतदाताओं के प्रति ज़िम्मेदार नहीं थे । 
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सवेदर प्रवृत्ति ([0:गॉ४ए०79ागं57) 

कांग्रेस पर स्वहर ((०८४॥४79797)) होने का जो आक्षेप लगाया जाता 
है, वह सचमुच बड़ा मनोस्क्षक है | इस सम्बन्ध में जो सबसे बड़ा प्रमाण दिया 
जाता है वह है कांग्रेसी प्रांतों और ग़ैर-कांग्रेसी प्रांतों में मन्त्रि-मएडलों के निर्माण 
की नीति का अ्रन्तर । कांग्रेस ने मिश्रित मन्त्रि-मण्डल बनाने से इन्कार कर 
दिया था, और क्योंकि कांग्रेस के बहुमत खो देने की सम्भावना नहीं थी, उसके 
मन्त्रिमन्डल स्थायी थे। दूसरी ओर, पंजाब को छोड़कर, सभी ग़ैर-कां ग्रेसी 
प्रांतों में मिश्रित मन्त्रिमए्डल थे, और सत्ता का आधार रोज़-रोज़ बदलता 
रहता था। यह है कांग्रेस के स्वदर होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण ! 
कूपलैण्ड की राय में ग़ैर-कांग्रेसी प्रांतों के शासन में ( जहां मन्त्रिमएडल प्रायः 
गवर्नर के द्वाथों में कठपुतली के समान नाचते थे ) प्रजातन्त्र की भावना की 
अधिक रक्षा हो सकी । इस विचार के पीछे यह शराग्त भरा सुकाव भीहे 
कि कांग्रेस ने अल्प-संख्यक दलों के प्रति उपेक्षा की भावना रखी, जबकि दूसरे 
मन्त्रिमण्डलों ने अल्प-संख्यक दलों को अपने साथ लेकर उनके प्रति अपनी 
शुमेच्छा का प्रदर्शन किया । 

कांग्रेस के सर्वहर होने के पक्त में और भी बहुत से प्रमाण दिये जाते हैं। 
प्रो” कूपलैण्ड का कहना है कि सरकारी व म्युनिसिपता इमारतों पर राष्ट्रीय मंडे 
लगाने में भी कांग्रेस का उद्देश्य यद्दी था कि वह दूसरी जातियों की भावना को 
ठेस पहुंचाये । इसी प्रकार, कहा जाता है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के नाम पर 
एक ऐसे गीत को सरकारी प्रश्नय दिया जो संस्कृत शब्दों और हिन्दू धार्मिक 
भावनाओं से भरा हुआ था । संस्कृतमयी हिन्दी का प्रचार भी कांग्रेस के सर्वहर 
होने का एक प्रमाण है। प्रो० कूपलेण्ड का विश्वास है कि कांग्रेस ने विद्या- 
मन्दिर-योजना को अपना समर्थन देकर साम्प्रदायिकता की इस नीति को अपनी 
पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया | सच तो यह दै कि कांग्रेस के खिलाफ़ बुरे से बुरे 
इलज़ाम लगाने में प्रो० कृपलेण्ड तनिक भी नहीं भिभके हैं । उन्होंने तो यहां 
तक कह्दा है कि ग्राम-सुधार की योजना के पीछे भी कांग्रेस का उद्देश्य यही था 
कि वह गांवों में अपनी शक्ति की जड़ों को मज़बूती से जमा ले। कांग्रेस के 
प्रति प्रो० कूपलैणड का विद्वेप औचित्य और मनुष्यता की सभी सीमाओं को १२ 
कर जाता है जब वह अपने अंग्रेज़ पाठकों के सामने बड़े निश्चय के साथ यह 
बात रखते हैं कि कांग्रेस अपने शासन-काल में चुपचाप अपनी एक अलद्वदा 
फ़ौज खड़ी करने के काम में लगी हुई थी, और इसके साथ द्वी साथ ऑक्स- 
फ़ोर्ड के यह विद्वान प्रोफ़ेसर अपने सहमे हुए पाठक-वर्ग के सामने जर्मनी और 
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। 

इटली की उस भयंकर स्थिति का विषद चित्र भी खींच हैं, जो वहां पर इस 
प्रकार की अधकचरी सेनाओं के संगठित किये जाने से उपस्थित हो गई थी । 

इनमें से बहुत से इलज़ाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा करना भी समय नष्ट करना 
है। यहां कुछ थोड़ी-सी बातों को लिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि 
कांग्रेस विभिन्‍न जातियों की भावनाओं को कुचलने के स्थान पर उन्हें अधिक 
से अधिक सन्त॒ष्ट करने के प्रयत्न में लगी रही । कांग्रेस का भंडा कांग्रेस-द्वारा 
पद-ग्रहण करने के वर्षों पहले से--यह कहना चाहिए कि राष्ट्रीय आन्दोलन के 
क्रियात्मकरूप लेने के समय से ही--मौजूद था । परन्तु जब कांग्रेस ने देखा कि 
कुछ वर्गों की ओर से उसका विरोध किया जा रहा है तो उसने अन्य राजनैतिक 
दलों को भी कांग्रेस के झंडे के साथ अपना भंडा लगाने की इजाज़त दे दी, 
आर उन दिनों कभी-कभी तो एक ही इमारत पर एक साथ चार या पांच मंडे 
लद्राते नज़र आते थे । जर्मनी, इटली, या स्वयं इंग्लैएड या अमरीका में भी, 
क्या ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है १ इसी प्रकार, जहां तक राष्ट्रीय- 
गीत का. सम्बन्ध है, कांग्रेस को आरम्म में तो ध्यान भी नहीं था कि'वन्देमातरम' 
का विरोध होगा । वर्षों से बड़े से बड़े मुसलमान नेता उसके प्रते अपना आदर 
व्यक्त करते रहे थे । परन्तु जब कांग्रेस ने ठेखा कि उसका विरोध किया जा रहा 
है तो उसने पहले तो यह निश्चय किया कि उसके केवल पहले दो पद--जिनमें 
किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना का स्पर्श भी नहीं था-गाये जाय॑ और 
बाद में उसे बिल्कुल ही बन्द कर दिया | इसी प्रकार जहां तक कांग्रेस की 
भाषा-सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, यह तो भारतीय राजनीति से जो व्यक्ति 
थोड़ा भी परिचित है वद्द जानता है कि कांग्रेस ने कभी संस्कृत-प्रधान भाषा के 
प्रचार का प्रयत्न नहीं किया | कांग्रेत का उद्देश्य हिन्दुस्तानी अथवा एक ऐसी 
भाषा का प्रचार था जिसमें हिंदी और उदू' के सरल और सर्वसाधारण में बोले 
जाने वाले शब्दों का प्रयोग होता हो। यहां हमें यह भी भूल नहीं जाना 
चाहिए कि कांग्रेस ने हिंदी या हिन्दुस्तानी के प्रचार की दिशा में ठोस काम 
केवल मद्रास में किया, जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, और वहां पर मी 
हिंदी के प्रचार का विरोध मुसलमानों की ओर से नहीं वल्कि अ-ब्राह्मण जस्टिस 
पार्टी की ओर से हुआ, और उस विरोध के कारण विशुद्ध राजनैतिक थे | 

कांग्रेस के विरुद्ध प्रायः यह दोष लगाया जाता है कि उसने उन प्रांतों में, 
जिनमें उसका बहुमत था, अपने मन्त्रिमण्डलों में कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य 
संस्था के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया । इस सम्बन्ध में हमें कुछ बातें 
अपने ध्यान में रखनी हैं । पहली बात तो यह है कि उन॑ सब देशों में, जहां 
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प्रजातन्त्र-शासन है, अधिकांश में वही राजनैतिक दल अपना मन्त्रिमएडल 
बनाता है जिसका चुनाव में बहुमत रहा हो, और इस मन्त्रिमएडल में उसी दल 
के प्रमुख व्यक्ति रहते हैं। उदाहरण के लिए, इग्लेंड में यदि 'लेबर' पार्टी को 
बहुमत प्राप्त हो, या श्रमरीका में प्रेज़ीडेन्ट 'रिपब्लिकन' पार्टी में से चुना जाय, 
तो वे मन्त्रिमएडल में केवल अपने ही दल के व्यक्रियों को स्थान देंगे, 'कंजवेटिव' 
या 'डेमाक्रोटेक या किसी अन्य दल के व्यक्तियों को निमन्त्रित नहीं करेंगे | जेनिंग्स 
ने अपनी “अंग्रेज़ी शासन-विधान' नाम की पुस्तक में इस पद्धति का समर्थन करते 
हुए लिखा है कि “इससे एक स्थायी सरकार का निर्माण होता है। सरकार 
“हाउस श्रॉफ़ कामन्स' के बहुमत के प्रति उत्तरदायी होती है, और उसका नेतृत्व 
भी करती है | सरकार अपने प्रस्तावों के स्वीकृत किये जाने की आशा रखती है। 
-««- खद्द अपने दल के बहुमत पर उस समय तक निर्भर रह सकती है, जब तक 
कि वह उसके सिद्धांतों के बिल्कुल ही खिलाफ़ कुछ न कर रही हो । ( इसका 
परिणाम यह होता है कि) वह कम समय में और विश्वास के साथ काम कर 
सकती है, क्योंकि वह जानती है कि उसे आवश्यक समर्थन प्राप्त है। ये बहुत बड़े 
लाभ हैं. .... अ्ल्प-संख्यक दलों की सरकार सदा कमज़ोर होती है, क्योंकि वद 
शासन कर ही नहीं सकती | मिश्रित सरकारें साधारणतः कमज़ोर होती हैं, 
क्योंकि उनमें आपसी मतभेद बहुत श्रधिक रहता है ।”* 

प्रजातन्त्र-देशों में मिश्रित मन्त्रिमएडल किसी अ्भृतपूर्व परिस्थिति का मुक़ा- 
ब्रिला करने के लिए ही बनाये जाते हैं, और उस विशेष परिस्थिति का अन्त 
होने के साथ ही वह समाप्त कर दिये जाते हैं --इ ग्लैएड में महायुद्ध को सफलता 
से चलाने की दृष्टि से एक सर्व दल सरकार का निर्माण हुआ था, पर जर्मनी के 
हथियार डालते द्वी दुबारा चुनाव हुए और एक दल की सरकार बन गई। 
१६३७ भें हमारे देश के सामने कोई ऐसी असाधारण राजनैतिक १रिस्थिति नहीं 
थी, जिसके कारण मिश्रित-मन्त्रिमणडलों का निर्माण आवश्यक माना जाता। 
प्रयुत, उस समय तो परिस्थितियों का तक़ाज़ा यही था कि एक दल वाले सशक्त 
मन्त्रिमएडल बनाये जायं। कांग्रेस का ध्येय अंग्रेज गवर्नर शोर नोकरशाही 
के अनिच्छुक द्वाथों से सता छीनना था | ऐसी स्थिति में संयुक्त मोर्च की ज़रू- 
रत थी, और वह्द मिश्रित मन्त्रिमण्डलों द्वारा संगटित नहीं किया जा सकता था | 
कांग्रेंस द्वारा मिश्रित मन्त्रिमणडल बनाने की नीति के विरोध का यही मुख्य 
कारण था । कांग्रेस के मन में अल्प-संख्यक वर्गों के प्रति उपेज्ञषा का भाव 
तनिक भी नहों था। कांग्रेस का तो सभो वर्गों की प्रतिनिधि-संस्था होने का सदा 
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से दावा रहा है। कांग्रेस के शांसन-काल में प्रायः प्रत्येक प्रांत के मन्त्रिमए्डल 
में मुंसल्मांन लिये गए थे । उसकी पार्लमेंटरी कमेटी के सभापति व संयोजक 
मौ० आज़ाद थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने यदि अ्रपने मन्त्रिमणडल बनाने में 
अन्य पार्लमेण्टरी देशों की पद्धत को अपनाया, और अन्य दलों के प्रतिनिधियों 
को अपने मन्त्रिमए्डलों में शामिल नहीं किया, तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के 
प्रति उपेक्षा की मावना ढ्ढ़ निकालना बहुत ही हल्के ढंग का आक्षेप है । 
आज तो मैं चारों ओर वैधानिक परिढतों को यह कहते हुए सुनता हूं कि 
१६३७ में कांग्रेस ने मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों को मन्त्रिमए्डलों में न लेकर 
एक बहुत बड़ी ग़लती की | मैं जानता हूँ कि आज परिस्थिति बदल गई दै। 
आज मुस्लिम-लीग इतनी शक्तिशाली बन गई है, और मुस्लिम हितों का इतना 
अधिक प्रतिनिधित्व उसमें आगया है, कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस के लिए 
केन्द्रीय व प्रातीय दोनों शासनों में मुस्लिम-लीग के साथ किसी प्रकार का सम- 
भौता कर लेना वांछित हो सकता दे, वशतें कि मुंस्लिम'लीग इस सद्योग के 
लिए तैयार हो ।' १६३७ में तो हमारे देश के राजनैतिक जीवन में मुस्लिम-लीग 
की कोई स्थिति थी ही नहीं | मुस्लिम-लीग द्वार खड़े किये गए उम्मीदवारों में 
. से जो सफल हुए. उनकी संख्या प्रांतीय धारा-सभाओं के कुल सदस्यों की केवल 
४॥ फ़ीसदी और मुसलमान सदस्यों की ११ फ़ीसदी थी। किसी भी प्रांत में 
मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों का काम-चलाऊ बहुमत भी नहीं था। यदि 
पंजाब और बंगाल में मुसलमान मन्त्रिमएण्डल बनाये जा सके तो इसका कारण 
यूनियनिस्ट और कृपक-प्रजा-पार्टी का बहुमत था । सर सिकन्दर हयात खां और 
कज़लुल-हक़ दोनों लीग के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, और उनके 
विरोध में ही जीते । सिंध में मिश्रितमएडल बना । उत्तर-पश्चिमी-सीमा-प्रांत 
में, जहां की प्रायः सारी आबादी मुसलमान है, शुद्ध कांग्रेसी मन्त्रिमएडल बना । 
१६३७ में कांग्रेस मिश्रित मन्त्रिमण्डल बनाने की स्थिति में थी या उसे ऐसा 
करना चाहिए था, यद कहना उस समय की राजनैतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में 
अपना अ्ज्ञान प्रगट करना है । 
देशी-राज्यों के प्रति कांग्रेस की नीति 
कांग्रेस के विरुद, उस समय की नीति के सम्बंध में ही जो उसने पद-प्रहण 
के दिनों में वरती, दो और बड़े इल्ज़ाम लगाये जाते हैं । उनमें से एक यह हे 
कि कांग्रेस ने अपने दल की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से देशी राज्यों की प्रजा को 
१-मुस्लिम-लीग के शिमला-कान्फ्रंस के रवेये से यह स्पष्ट हो गया है कि 
वह कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 
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उकसाया । देशी राज्यों के प्रति कां ग्रेस द्वारा बरती जाने वाली नीति को देखते 
हुए. इस दोषारोपण में अतिशयोक्ति दिखाई देती है | कांग्रेस तो देशी राज्यों के 
आंतरिक प्रश्नों में हस्तक्षेप करने से सदा बचती रही है। १६३४ में जब 
कांग्रेस के एक पक्त ने देशी राज्यों की राजनीति में कांग्रेस द्वारा अधिक हस्तक्षेप 
करने का प्रश्न उठाया था तो उस समय के सभाषति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इस्तीफ़े 
की धमकी दी थी। १६३७ तक कांग्रेस तेटस्थता की अपनी इसी नीति पर 
जमी रही । परन्तु ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त-शासन की स्थापना का 
प्रभाव देशी राज्यों पर पड़ना स्वाभाविक था | देशी राज्य और ब्रिटिश भारत 
भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टियों से इतने संबद्ध हैं कि उन्हें एक-दूसरे 
के प्रभाव से मुक्त रखा ही नहीं जा सकता । ब्रिटिश-भारत में प्रजातन्त्र-शासन की 
स्थापना के साथ-साथ देशी राज्यों में भी राजनैतिक स्वच्यों की मांग का प्रभाव- 
शाली वन जाना अनिवार्य था। इसी कारण १६३७ के बाद से ही हम देशी 
राज्यों में एक नवीन चेतना के चिह्न पाते हैं । कुछ में तो राजनैतिक अधिकारों 
के लिए छोटे-मोटे सत्याग्रह आंदोलन भी उठ खड़े हुए थे। कांग्रेस ने इन 
राजनैतिक-आंदोलनों में कभी कोई सीधा माग नहीं लिया | वास्तविक कार्य 
इन्हीं राज्यों के प्रजा-मएडल आदि अपनी स्थानीय संस्थाओं द्वारा हुआ | 

यदि ब्रिटिश भारत के राजनीतिज्ञों ने देशी राज्यों की समस्याओ्रों में कभी 
हस्तक्षेत किया भी तो उन्हीं देशी राज्योंके अधिकारियों के निमंत्रण पर | राजकोट 
का ही उदाहरण लें । राजकोट के मामले में गांधी जी, अथवा वल्लम भाई पटेल, 
स्वयं नहीं पड़े, परन्तु राज्य के श्रधिकारियों, स्वयं राजकोट के दीवान द्वारा, बन्लभ 
भाई पटेल से यह प्रार्थना की गई थी कि वह उनके आंतरिक मामलों 
के सुलभाने में सद्दायता दें । इसी प्रकार लिम्बढ़ी-राज्य में भी राज्य के अ्रधि- 
करारियों ने श्री मुर्शी को निमन्त्रित किया था। दोनों स्थानों पर समभौता न हों 
सकने का कारण यह था कि भारत-सरकार का राजनैतिक-विभाग यह नहीं 
चाहता था कि ब्रिटिश भारत के राजनीतिज्ञ देशी राज्यों के मामलों में दखल दें । 
लाई लिनलिथगो ने भी जब गांधीजी के उपवास के अवसर पर हस्तक्षेप किया 
तो अपने राजनैतिक विभाग की सलाइ के ख़िलाफ़ । दूसरी बात जो इसमें ध्यान 
में रखना हे वह यह है कि इन दिनों स्वयं भारत-सरकार मी इस बात के लिए 
उत्सुक थी कि किसी प्रकार देशी राज्य अ्रपनी मध्य-कालीन तानाशाही. से बाहर 
निकल सके, और अपने यहां कुछ वैधानिक सुधारों का प्रारम्भ करें । जहां तक 
इस नीति का सम्बंध था, कांग्रेस व भारत सरकार दोनों का ध्येय एक ही था। कांग्रेस 
ने देशी नरेशों के सावंभौम अधिकारों का अतिक्रमण करने की कभी चेश नहीं की । 


हर हमारी राजनैतिक समस्या 


मुस्लिम-लीग पर प्रह्मर 

दूसरा बड़ा गम्भीर इल्ज़ाम जो कांग्रेस के इन दिनों के र्ैगे के बारे में लगाया 
जाता है, वह यह है कि कांग्रेस मुस्लिम-जनसाधारण से सीधा संपर्क स्थापित 
करके मुस्लिम-लीग की जड़ों को द्वी उखाड़ फेंकना चाहती थी | यह सच है कि 
कांग्रेस ने पद-ग्रहण करने के बाद ही मुस्लिम-जन-संपर्क आंदोलन का आरम्म 
कर दिया, परन्तु इसमें कांग्रेस कोई नई बात नहीं करने जा रही थी । कांग्रेस तो 
पिछले पचास वर्षों से संपूर्ण भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व पा लेने के 
प्रयत्न में लगी हुई थी और मुघ्लिम-जनता का अधिक-से-अधिक सहयोग पा लेना 
उसी प्रयत्न का एक भाग था । हमें यह बात स्पष्ट रूम के समझ लेनी चाहिए कि 
कांग्रेस अपने जीवन-काल के आरम्भ से ही एक दोहरे कार्यक्रम में लगी हुई है । 
एक ओर तो वह अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद को ख़त्म कर देने के प्रयत्न में जी-जान से 
जुटी है, ओर दूसरी ओर वह राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक से अधिक व्यापक 
बना देना चाहती है । अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद से प्रायः प्रत्येक बड़ी टक्कर के बाद 
उसने अपने थ्आांतरिक सज्गञठन को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया है | मुस्लिम- 
जन-संपर्क आंदोलन के वास्तविक उद्देश्यों को जानने के लिए हमें कांग्रेस-कार्य- 
क्रम के इस पक्ष को भी ध्यान में रखना है । 

लीग की शक्ति के तेज्ञी से बढ़ने से कांग्रेस अपने मुस्लिम-जन- 
संपर्क ग्रांदोलन की सफलता के सम्बन्ध में तो निराश होगई, पर इसका यह अर्थ 
नहों है कि वह अपने कर्त्तव्य के सीधे मार्ग से हट गई। अक्दूबर १६३७ में 
कांग्रेस की वर्किज्ञ कमेटी ने अपने कलकत्ता-अधिवेशन में यह बिल्कुल स्पष्ट कर 
दिया था कि वह अल्पसंख्यक वगों के स्तक्ततों की रक्षा करना व उन्हें विकास के 
अधिक से अधिक अवसर, व सांस्कृतिक जीवन में अधिक से अधिक भाग ले सकने 
की सुविधायें, देना अपना प्रमुख कठंव्य मानेगी । फ़र्वरी १६३८ में, हरिपुरा में 
कांग्रेस ने अल्व-संख्यक स्पत्वों के सम्बंध में वर्किज्न-कमेटी के कलकत्ते के प्रस्ताव 
को स्वीकार किया, और साथ ही यह घोषणा भी की कि वह अल्प-संख्यक 
जातियों के धार्मिक, भाषा-संबंधी, सांस्कृतिक और अन्य स्वच्ततों की सुरक्षा को 
अपना प्रधान कर्तव्य और प्रमुख नीति मानती है, और किसी भी ऐसी भावी 
शासन-योजना में, जिसके निर्माण में उसका हाथ होगा, उनके विकास,और देश 
के राजनेतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में उनके पूर्ण सहयोग, के लिए 
अधिक से अधिक सुविधायें होंगी । कांग्रेस ने लीग के साथ समभौते की बात- 
चीत भी की | पं० जवाहरलाल नेहरू ने लीग के क्रायदे-थ्राज़म को कई पत्र 


लिखे । गांधी जी ने कई दिन तक घण्णों उनसे बातचीत की। सुभाषचन्द्र 
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बोस ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजिल चढ़ाई । परन्तु वातचीत इस कारण सफल 
न हो सकी कि लीग के नेता ने यह आश्वासन चाहा कि कांग्रेस लीग को 
भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था मानले। इन सब बातों से 
यह तो स्पष्ट होजाता है कि कांग्रेस लीग को ख़त्म कर देने के प्रयत्नों में लगी 
रहने के स्थान पर उससे समझौता करने की लगातार कोशिश करती रही-- 
बल्कि सांप्रदायिक मनोवृत्ति वाले हिंदुओं का सहयोग उससे दिन-ब-दिन इस 
कारण खिंचता गया कि उनका विश्वास था कि वह लीग से समभौता करने की 
कोशिश में हिंदुओं के स्वस्वों व अधिकारों की हत्या कर रही है। कांग्रेस 
निःसन्देह मुसलमानों को एक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय विचार-धारा में ले आने के 
लिए  व्यग्न थी, पर इसमें उसका उद्देश्य यही था कि वह जनता तक स्वतन्त्रता का 
सन्देश पहुँचा दे, ओर इस प्रयत्न के पीछे उसका यह विश्वास था कि वह हिंदू 
ओर मुसलमान के भेद-भाव से ऊपर उठकर जनता के लिए ही सब्र कुछ कर रही 
है। कांग्रेस का दृष्टिकोण शुद्ध राजनैतिक था । सांप्रदायिकता उसमें लेश-मात्र 
भी नहीं थी । 
कांग्रेस के उद्देश्य व आदशे 

सच तो यह दे कि कांग्रेस के प्रति इस प्रकार के ग़लत प्रचार की थोड़ी-सी 
भी सफलता का मुख्य कारण यह हे कि जन-साधारण में कांग्रेस के उद्देश्यों 
के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है, और कांग्रेस के विरोधियों ने जान-बूक कर 
उसके आदशों को तोढ़ा-मरोड़ा है । हम यह बात भूल नहीं सकते कि कांग्रेस 
देश में प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं की स्थापना के बहुत पहले से मौजूद थी, और 
यदि उसने धारा-सभाओं में एक राजनैतिक दल की हैसियत से प्रवेश करने का 
निश्चय किया तो केवल इसलिए कि वह अपने उस आदशी की ओर एक क्दम 
और बढ़ा सके, जिसकी प्राप्ति के लिए. उसकी स्थापना हुई थी। दूसरे शब्दों 
में, कांग्रेस पहले हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए. लड़ने वाली संस्था है, और 
घारा-सभाओं में एक राजनैतिक दल की द्देसियत से क्रिया हुआ उसका कार्य 
उसकी स्थिति का केवल एक गौण पक्ष हे | इस कारण पश्चिम के राजनैतिक 
दलों से हम उसकी सर्वथा तुलना नहीं कर सकते | पश्चिम के राजनेतिक दल 
का उद्दे श्य रहता है, बहुमत द्वारा राजतन्त्र को अपने अधिकार में लेना और 
अपने सिद्धांतों व आदशों के अनुसार उसका सा्बालन करना। कांग्रेस का 
देश के वर्तमान राज-तन्त्र की उपयुक्तता में तनिक भी विश्वास नहीं है। वह 
तो उसे उस्वाड़ फेंकना चाइती है --इस थ्र्थ में वह एक क्रांतिकारी संस्था है-- 
और देश में प्रजातन्त्र-शासन की स्थापना करना चाद्दती है | कांग्रेस प्रजातन्त्र 


ह्ड हमारी राजनैतिक समस्याएं: 


के अन्तर्गत सज्अठित किया गया एक दल नहीं हे । वह तो प्रजातन्त्र-की स्पापता 
के लिए प्रतिशाबद्ध, कटिबद्ध और जीवनोत्सर्ग के लिए सतत्‌ ,तत्पर, एक जीवित 
संस्था है | उसके अन्तर्गत कई राजनैतिक विचार-घारायें हैं, सोशलिस्द-पार्ी:है, 
फा्र्ड ब्लाक है, कम्यूनिस्ट हैं, जो देश में प्रजातन्त्र की स्थापना हो जाने पर 
विभिन्न राजनैतिक दलों का रूप ले लेंगी । फिर भी राजनैतिक दल की -हैसियत 
से कांग्रेस जब कभी थारा-सभाओं में क्राम करती है, वह प्रजातन्त्रशासन के 
सिद्धांतों का सदा ही अक्षरशः पालन करती है। कांग्रेस के पद-अहरण करने का 
अर्थ यह कभी नहीं होता कि वह सत्ता को हड़पना या अल्प-संख्यक वर्गों को 
कुचलना चाहती है | वढ यदि शक्ति प्राप्त करना चाहती है तो भारतीय जनता 
के लिए--और अल्पसंख्यक वर्गों के स्वत्वों की रक्ताके लिए वह उतनी ही. प्रयत्न- 
शोल है जितनी बहुसंख्यक वग्गों के । देश से एक विदेशी शासन को हटाकर 
प्रजातन्त्र की स्थापना करना ही जिस संस्था का धर्म हो वह अपनी कार्य-प्रणाली 
में किसी अन्य मार्ग का अवलंबन कर ही कैसे सकती हे ? 
राजनैतिक दल : आन्तरिक प्रवृत्तियां 

हमारे देश में प्रजातन्त्र की स्थापना के मार्ग में जो सब से बड़ी वाधा-मानी 
जाती है वह यह है कि हमारे राजनैतिक दलों के संगठन का आधार धर्म में हे । 
कांग्रेस के सम्बन्ध में तो यह बांत नहीं कही जा सकती | वह एक शुद्ध राजनै- 
तिक संस्था है | परन्तु कांग्रेस के अलावा जो अन्य राजनैतेक दल हैं--जैसे 
लिबरल फ़ेडरेशन, इश्डियन बोल्शेंविक पार्टी, श्रांदि--उनका जनता पर बिल्कुल 
भी प्रभाव नहीं है। कांग्रेस के बाहर केवल एक राजनैतिक दल ऐसा है जिसका 
संगठन और प्रचार बढ़ी ततरता के साथ किया जा रहा है । वह है कम्यूनिस्ट 
पार्टी । परन्तु, १६४२ के आन्दोलन में कम्यूनिस्ट पार्टी का जो रवैया रहा उस 
से वह बहुत बदनाम हो गई है, ओर उसको प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंची हे। 
व्यापकता, शक्ति व संगठन की दृष्टि से देखा जाय तो कांग्रेस के बाद जिस संस्था 
का नाम लिया जा सकता है, वह है मुस्लिम लीग | और उसके बाद यदि कोई 
राजनैतिक दल ऐसा है जिसका संगठन ओर प्रचार देश-व्यावरी है तो वह. हिन्दू 
महासभा है । मुस्लिम-लीग और हिन्दू-महासभा दोनों कट्टर साम्प्रदायिक संस्थाएं 
हैं, ओर दोनों का आधार धर्म में है । मुस्लिम लीग मुसलमानों तक ही सीमित 
है, ओर हिन्दू-मद्दासभा का प्रधान उद्देश्य हिन्दू-हितों और स्वार्थों की रक्षा 
करना है । 

यह सच है कि मुस्लिम-लीग का कार्य-क्षेत्र मुसलमानों तक ही सीमित है 
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श्र हिन्दु-मह्दासभा हमारी राजनैतिक समस्याश्रों को हिन्दू दृष्टिकोण से ही देखना 
आर समभना चाहती है। परन्तु हमें यह बात भूल नहीं जाना चाहिए कि उनके 
संगठन का आधार चाहे कुछ हो उनका कार्य शुद्ध राजनैतिक है, धार्मिक नहीं | 
म॒ुस्लिम-लीग और हिन्दू-मद्ासभा दोनों का संगठन राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर 
किया गया है, और समय-समय पर उन्होंने राजनैतिक आदशों पर ही ज्ञोर 
दिया है । 

मुह्लिम-लीग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों में जहां मुसलमानों में राजभक्ति 
की भावना को विकसित करना व उनके और सरकार के बीच सद्भावना को 
स्थापित करना था, वहां भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक व अन्प अधिकारों की 
रक्षा करना व उनकी आ्रावश्यकताओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने 
रखना भी था। मुस्लिम-लीग ने सदा ही मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों 
पर ही विशेष ज़ोर दिया है। १६१३ में मुस्लिम-लीग के उद्देश्यों में भारतवर्ष 
में उत्तदायी शासन की स्थापना को शामिल किया गया। उसके बार कई 
वर्षों तक कांग्रेस और लीग के वार्षिक अधिवेशन एक ही स्थान पर होते 
रहे । १६२०-२१ के असहयोग के आन्दोलन को लीग का समर्थन प्राप्त था। 
१६२७ में, मि० जिन्‍ना के नेतृत्व में, लीग का बहुमत साइमन कमीशन के 
यहिष्कार मँसैंट्रीय तत्वों के साथ था। १६३६ में चुनाव के अवसर पर लीग 
ने जिस नीति की घोषणा की वह प्रगतिशीलता की द्योतक थी | अक्दूबर १६३७ 
में मुस्लिम-लीग ने अपने को आज्ञादी के पक्त में ष्रोषित किया, संघ शासन 
की भत्संना की, और थआार्थिक कार्य-क्रम की रूप-रेखा ब्रनाई। १६४० के मुस्लिम 
लीग के पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव के पीछे भी राजनैतिक उद्देश्य ही प्रधान 
रहे हैं। इसी प्रकार हिन्दू-मद्दासभा भी हिन्दुओं के राजनैतिक स्वच्चों की रक्षा के 
लिए सामने आ्राई और ज्यों-ज्यों हिन्दुओं का यह भय बढ़ता गया कि कांग्रेस 
कहीं मुसलमानों को सन्व॒ष्ट करने के प्रयत्न में हिन्दू-हितों को ब्रलि न दे. डले, 
उसका ब्रल बढ़ता गया है। पाकिस्ताग की मांग के साथ अखरड-हिंदुस्तान 
का शआन्दोलन भी अधिक प्रबल हो गया है । 

हमारे इन साम्प्रदायिक दिखाई देने वाले दलों के पीछे राजनैतिक विचार- 
चाराओं का आंतरिक संघर्ष भी तीत्र होता जा रद्दा है। सबसे पहले मुस्लिम- 
लीग को दी लें, जो हमारे देश की सबसे कट्टर साम्प्रदायिक संस्था मानी जाती 
है। १६३७ के बाद से, जब से मुस्लिम लीग की शक्ति का बढ़ना आरम्भ हुआ, 
उसमें एक ओर तो प्रतिक्रियाबादी तत्वों का समावेश हुआ, ओर दूसरी ओर 
प्रगतिशीलता की घाराए सशक्त द्वो चलीं। १६३६ के चुनाव के घोषणा-पत्र 
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में प्रगतिशीलता की प्रधानता स्पष्ट है। १६३७ में मि० जिन्ना ने लख- 
नऊ में कहा--“श्राप लोगों का प्रधान कर्त्ततव्य जनता के लाभ के लिए एक 
रचनात्मक और सुधारबादी कार्य क्रम की योजना करना है |” कांग्रेस के विरोध 
में लीग का प्रतिक्रियावादी पक्त सामने आया, परन्तु आंतरिक संघर्ष बराबर चल 
रहा था । मई १६३८ की कानपुर की हड़ताल में इस संप्र्ष की श्रच्छी अ्भि- 
व्यक्ति मिलती है। लीग के प्रतिक्रिया वादी पक्ष ने पहले तो हड़ताल बन्द करने 
की चेश की पर जब उसे सफलता नहीं मिली तो लीग का प्रगतिशील वर्ग सामने 
आया और उसने हड़तलयों का साथ दिया--उनकी सफलता पर बधाई दी 
ओर साथ ही एक बड़े बहुमत से यह प्रस्ताव भी पास किया कि लीग का कोई 
पदाधिकारी ज़र्मीदारों की किसी संस्था का सदस्य न बने | यों तो मई १६४३ 
में दिल्‍ली अधिवेशन में ही लीग के सामने यह प्रस्ताव लाया गया था कि 
पाकिस्तान का शासन-विधान प्रजातन्त्र और साम्यवाद के इस्लामी सिद्धान्तों पर 
स्थापित होना चाहिए, परन्तु दिसम्बर १६४३ के करांची अधिवेशन में इस 
आन्दोलन ने एक स्पष्ट रूप ले लिया । जिन्ना साहब को लीग के जन-सम्पर्क के 
सम्बन्ध में अधिक ज़ोर देना पड़ा । सिन्ध प्रांतीय लीग के अध्यक्ष जी ०एम० सैयद 
ने कहा कि लीग को जनता के स्वार्थों को ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसे 
प्रस्ताव पास किये गए जिनमें जनता की आर्थिक समस्याओं को “ सुलभाने व 
लीग के मन्त्रिमण्डलों द्वारा एक निश्चित सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कार्य- 
क्रम को अ्रमल रे लाने पर, ज़ोर दिया गया था | 

प्रायः सभी प्रान्तों में राजनैतिक विचारधाराश्ों को लेकर इस प्रकार का 
आन्‍्तरिक संघर्ष जारी है। सिन्ध, आसाम ओर सीमाप्रान्त में तो वहां की 
श्रनुदार सरकारों को लीग की सभाश्रों पर भी प्रतिबन्ध लगाना पड़ा, पर जनता 
के आन्दोलन के सामने उन्हें क्ुकना पड़ा । पंजाब में लीग ने इस बात की मांग 
की किया तो कांग्रेस के क्रिदियों को छोड़ दिया जायया उन पर खुली 
अदालत में मुक़दमा चलाया जाय | पंजाब में लीग का नेतृत्व मुमताज़ दौल- 
ताना और उनके प्रगतिशील साथियों के हाथ में आरा गया है। संयुक्रप्रांत 
में लीग के नेता नवाब इस्मराईल खाँ व चोघरी खलीक़॒ु॒जज्ञमा स्वयं प्रगतिशील 
हैं, पर रिज़वानुल्‍ला दल के नेतृत्व में और भी प्रगतिशील तत्व आगे आ रहे हैं । 
बंगाल में लीग के प्रग तेशील मन्त्री अब्दुल दाशिम ने लीग को एक क्रिया- 
शील संस्था में १रिणत कर दिया है। सिन्ध में एक प्रग तशील नेता, जी० 
एम» सैयद, लीग के अध्यक्ष हैं। वम्बर्ट में डा> अब्दुल हमीद क्राज़ी के 
नेतृत्व सें प्रगतिशील दल ने अपने को खूब संगठित कर लिया है। इन प्रगति- 
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शील तत्तों को प्रधानता मिलने के साथ हीं दूसरे राजनैतिक दलों से सहयोग की 
मांग भी बढ़ती जा रही है। सितम्बर १६४४ के गांधी-जिन्ना वार्तालाप के 
पीछे इस मांग का बल था--यद्यपि कुछ ऐतिहासिक कारणों से यह बातचीत 
सफल न हो सकी | केन्द्रीय धारा सभा में कांग्रेस और लीग ने भूलाभाई 
देसाई और नवाबज़ादा लियाक़त अली खां के नेतृत्व में एक संयुक्त मोची बना 
लिया था । आसाम और पंजाब की धारा सभाओं में भी कांग्रेस और लीग 
ने मिल-जुल कर काम किया । लीग के नेता इस समय एक विषम परिस्थिति 
में हैं। उन्हें एक ओर तो लीग की प्रगतिशील विचार-घारा का समर्थन करना 
पड़ रहा है, परन्तु दूसरी ओर वह रूढ़िवादी तस्वों को छोड़ना भी नहीं चाहते, 
अन्यथा लीग में फूट पड़ जाने का -भय है, परन्त ज्यों-ज्यों यह संघर्ष बढ़ता 
जजायगा उन्हें एक स्पष्ट निर्णय कर लेने पर विवश हो जाना पड़ेगा । 
इस प्रकार, दम देखते हैं कि, मुस्लिम-लीग, हिंदू महासभा और दूसरे 
सांप्रदायिक दलों के अन्तर्गत विभिन्‍न राजनैतिक विचार-घाराओ्ों का विकास हो 
रहा है। हमारे राजनैतिक दलों क्री स्थापना का उद्देश्य प्रांतीय श्रथरव्रा केन्द्रीय 
शासन में कुछ राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर लेने तक ही सीमित नहीं रहा । कांग्रेस 
का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनताके युद्ध को जारी रखना दै | मुस्लिम-लीग की स्थापना 
इस उद्देश्य से हुई कि भारतीय प्रजातन्त्र में मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित रह 
सकें, और वह अउने इस काम में जुटी हुई है। हिंदू महासभा मुसलमानों के 
अतिक्रमण से हिंदू स्वा्थों की रक्षा करना चाहती है,क्योंकि उसे डर है कि राष्ट्रीय 
आंदोलन के साथ मुसलमानों का यद्द अतिक्रमण बढ़ता जाएगा। इन सब 
राजनैतिक दलों की रूप-रेखा में बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन होता जा रहा दे | 
बिमाजन की सामाजिक और श्रार्थिक रेखाएँ अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं । सच 
तो यह है कि हमारे इन राजनैतिक दलों में कोई दल ऐसा नहीं है जो शुद्ध 
सांप्रदायिक कहा जा-सके । वास्तव में ये सब राजनैतिक दल द्वी हैं। और 
यदि देश में एक सच्चा प्रजातन्त्रीय शासन स्थापित किया जा सके तो मुझे पूरा 
* विश्वास है कि ये राजनैतिक दल, नई परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए, 
अपने आपको परिवर्तित कर सकेंगे, और, पलक मारते, पश्चिम के राजनैतिक 
दलों का रूप ले लेंगे | कांग्रेस तो वार-बरार इस बात की घोषणा करती रही दे 
कि वह शक्ति अथने लिए नहीं परन्तु भारतीय जनता के लिए प्राप्त करना चाहती 
है। इस कारण यद्द सोचना कि देश में स्व॒राज्य की स्थापना हो जाने के ऋद 
कांग्रेस तानाशाहदी के रूप में उस पर शासन करेगी, एक व्यर्थ की कल्पना को 
प्रभय देना है । इसी प्रकार एक स्थायी शासन विधान में एक उचित सम- 
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भौते के आधार पर भारतीय मुसलमानों को न्याय संगत अधिकार आर संरक्षण 
मिल जाने के बाद मुस्लिम-लीग भी अपने वर्तमान रूप को कायम नहीं रख 
सकेगी --संभव है उसकी विभिन्न विचार-धाराएं कांग्रेस के अन्तगंव जो विचार- 
धाराएं स्पष्ट होती जारही हैं उनसे एक रूप हो सकें । . हिंदू महासभा की स्थिति 
तो और भी नाजुक है--देश में एक स्वतन्त्र शासन की स्थापना हो जाने के बाद 
उसका कोई स्थान ही नहीं रह जाता । इस प्रकार यह कद्दना कि हमारे राजनैतिक 
दल प्रजातन्त्र के विकास में वाधक हैं, वस्त॒स्थिति को एक ग़लत दृष्टिकोण से 
देखना है । सच तो यह्द है कि हमारे राजनैतिक दलों में जो कमियां हैं. उसका 
मुख्य कारण देश में प्रजातन्त्र का अभाव है। प्रजातंत्र की किरणों के फूट 
निकलते ही हमारे राजनैतिक दल अपने _उचित, वांछित और अ्रभीप्सित 
मार्ग पर चल पड़ेंगे, और उनके आधार पर एक प्रबल प्रजातंत्र का सन्नठन 
हो सकेगा । 


$ ७9:5६ 
वर्त्तमान स्थिति : राजनैतिक गस्यावरोध 


भारतीय इतिहास में बहुत कम अवसर ऐसे आए. हैं जब भारतवर्ष और 
श्रंग्रेज़ों के सम्बन्ध इतने अच्छे रहे हों जितने १६३४ से १६३६ तक । १६३४ 
तक दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन छिन्न-भिन्‍न होचुका था। श्८ अक्दूबर 
१६३४ को कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा का परित्याग करके पाल॑मेण्टरी कार्यक्रम 
को अ्रपना लिया । उसके बाद से कांग्रेस के प्रमुख नेता, भूलाभाई देसाई, 
सत्यमूरत्ति, गोविन्दवल्लभ पन्‍त आदि केन्द्रीय धारा-सभा में धारासभा के अंग्रेज़ 
सदस्यों व सरकारी श्रफ़्सरों के साथ दिखाई देने लगे। १६३७ में कांग्रेस ने 
प्रांतीय चुनाव लड़ने का निश्चय किया, और चुनाव में अधिकांश प्रांतों में उसे 
एक अ्रभूतपूर्व बहुमत भी प्राप्त हुआ । कांग्रेस की इस विजय से इज्जलैएड का 
अनुदार दल चाहे विक्षुब्ध हुआ हो, पर जन-साधारण पर अच्छा असर पड़ा। 
चुनाव जीतकर भी जब कांग्रेस ने पद-ग्रहण करने से इन्कार कर दिया, तब 

इच्नलैएड में निराशा की एक लहर दौड़ गई । लेकिन प्रांतों में अस्थायी मन्त्र 

मण्डल बना देने के बाद भी सरकार कांग्रेस को मना लेने के प्रयत्न में ईमानदारी 
से लगी हुई थी । कांग्रेस भी सहयोग के लिए उत्सुक थी। जब कांग्रेस ने 
आश्वासन चाहा कि गवर्नर साधारणतः अपने विशेष अधिकारों का उपयोग 
नहीं करेंगे, यद्यपि उतने स्पष्ट शब्दों में वह आश्वासन नहीं दिया गया, पर 
वायपतराय व भारत-मन्त्री दोनों ने कांग्रेस की शक्काओं को दूर करने का भरसक 
प्रयत्न किया । परिणाम यह हुआ कि अस्थायी मन्त्रिमए्डल तोड़ दिए गए, 
और कांग्रेस के 'ग़द्दार' नेताओं ने अधिकांश प्रांतों में शासन के सूत्र अपने 
द्वार्थों में लिए । 

कांग्रेस और सरकार के बीच सहयोग की यह भावना उसके शासन-काल 
के २७ महीनों में दृढ़ से दृढ़तर होती चली । गवर्नरों ने अपने आश्वासन पर 
अमल किया । - मन्त्रिमण्डलों के निर्माण में उन्होंने तनिक भी हस्तक्षेव नहीं 
किया । कांग्रेस ने उड़ीसा को छोड़ कर शेष सब प्रांतों में अपने मन्त्रिमण्डलों 
में मुसलमान सदस्य भी शामिल किए, थे । उड़ीसा में जब कई मुस्लिम संस्थाओं 
के प्रतिनिधियों ने गवनुंर से-मेंट करके इस बात पर ज्ञोर दिया कि मन्त्रिमएडल 
-में मुसलमान सद्॒स्य अवश्य द्वोने चाहिएं, गवर्नर ने स्पष्ट शब्दों में उनसे कह्द 
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दिया कि वह इसे आवश्यक नहीं मानते थे, और साथ ही उन्होंने अपना यह 
विश्वास भी प्रगठ किया कि कांग्रेसी मन्त्रिमएडल द्वारा मुस्लिम-हितों को तनिक 
भी हानि पहुँचने की संभावना नहों थी। मंत्रिमण्डलों के निर्माण के बाद कांग्रेस 
को संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के विकास का पूरा अवसर मिला। गवर्नरों 
आर मन्त्रिमएणडलों के आपसी सम्बन्ध बड़े अच्छे रहे । दो बार--संयुक्त प्रांत 
व बिहार में राजनैतिक क्रैदियों को छोड़ने, और उड़ीसा में चीफ़ सेक्रेटरी के 
गवर्नर नियुक्त किये जाने के सम्बंध में-जब प्रांतीय-शासन पर सझ्कुट के बादल 
मंडराते दिखाई दिये, कांग्रेस व सरकार दोनों ने ही समभौते की बृत्ति से काम 
लिया, और वे दोनों सकुट टल गए | संयुक्त-प्रांव के गवर्नर ने अपने प्रांतीय 
धारा-सभा के भाषण में कहा, “जब हर चीज़ बदल गई है, गवर्नर की स्थिति 
भी वह नहीं रह गई है जो पिछुले शासन-विधान में थी |” मद्रास के एक 
कांग्रेस मंत्री डॉ० राजन ने गवर्नर के रवैये के सम्बंध में कहा कि वह एक 
“दोस्त, सलाहकार और तत््ववेत्ता” का काम करते रहे। अंग्रेज़ गबरनरों व 
सरकारी अफ़सरों की कांग्रेस के प्रति जो भावना रही उसे देखते हुए यदि यह 
धारणा प्रबल होती गई कि हिंदुस्तान और इज़लैण्ड के संबंधों में एक नवीन युग 
का सूत्रपात होरहा है तो इसमें ्ाश्वर्य क्या था ? 
महायुद्ध की प्रतिक्रिया 

पारस्थरिक विश्वास और सहयोग की इस पृष्ठभूमि पर, सितम्बर १६३६ में 
अचानक महायुद्ध के काले बादल घिर आए | यह घटना बिल्कुल ही अप्रत्या- 
शित तो नहीं थी, परन्तु जीवन और मरण की समस्या संसार के प्रत्येक देश के 
सामने यों श्रा खड़ी होगी, इसकी स्पष्ट कल्पना किसी ने नहीं की थी | लड़ाई 
जब अपने पूरे वेग में चल पड़ी, तब भी किसी को यह विश्वास नहीं था कि 
उसे लेकर, कांग्रेस और सरकार के बीच जिस सहयोग की जड़ें गहरी द्ोती जारहीं 
थीं, उसमें क्रिसी प्रकार का व्यवधान आ उपस्थित होगा । सच तो यह. है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इज्ञ लैएड और हिंदुस्तान के दृष्टिकोणों में किसी प्रकार का 
वैपम्य था ही नहीं | दोनों फ़ासिज़्म के ख़िलाफ़ और प्रजातन्त्र के समर्थक ये | 
हिंदुस्तान में तो फासिस्ट विरोधी मनोवृत्ति, विशेष कर जवाहरलाल जी के व्यक्ति- 
गत प्रभाव के कारण, अपने शिखर पर थी । हम लोग तो इड्जलैण्ड की विदेशी 
नीति के भी उस हद तक कड़े आलोचक थे, जहां वह फ़ासिज़्म का 
समर्थन-सा करती दिखाई देती थी, परन्तु इंग्लैग्ड के प्रति हम 
कभी असहिष्यणपु नहीं बने, क्योंकि हम जानते थे कि वह एक ओर 
तो परिस्थितियों का, व दूसरी ओर एक ग़लत नेतृत्व का, दास बना हुआ 
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था| मंचूरिया पर जापान का आक्रमण, अबीसीनिया में इटली के साम्राज्य- 
वाद का नग्न तांडव, स्पेन के रह-युद्ध में फ़ासिस्ट देशों का खुला सहयोग, 
हिटलर द्वारा आस्ट्रिया व ज़ेकोस्लोवाकिया का खात्मा, इन घटनाओं ने हमें बहुत 
अधिक विचलित किया था, इसलिए मार्च १६३६ में जब इंग्लेण्ड ने हिटलर 
की बढ़ती हुई मांगों के सामने पोलेए्ड को यह आश्वासन दे दिया कि वह जर्मनी 
द्वारा आक्रमण किए जाने पर उसकी सहायता की आशा कर सकताहै, उसके प्रति 
हमारा आ्रादर-भाव बढ़ गयां, और सितम्बर १६३९६ में जर्मनी द्वारा पोलैण्ड 
पर आक्रमण किये जाते ही जब उसने जर्मनी के प्रति युद्ध की घोषणा की, तब 
तो हमारा वह आदर श्रद्धा में परिणत होगया | हमारे गण्य-मान्य नेताओं ने 
खुले दिल से और बिना किसी शर्त के फ़ासिस्ट-देशों के विरोध में इ ग्लैण्ड 
और अ्रन्य प्रजातंत्र-देशों के साथ अपनी सहानुभूति प्रगट की | गांधी जी ने 
वायसराय से मिलने के ब्राद ही अपने एक वक्तब्य में कहा, “मैं इस समय 
हिंदुस्तान की श्राज़ादी की बात नहीं सोच रहा हूँ। बह तो आयेगी ही, पर 
यदि इंग्लैण्ड या फ़ांस का पतन होगया तो उसकी क्या क़रीमत रह जायगी १” 
कांग्रेस की कार्य-समिति ने अपने एक प्रस्ताव में कहा, ्रांग्रेस ने बार-न्वार 
फ़ासिस्ट्वाद व नात्सी-बाद की विचार-धाराओं व कार्य-प्रणाली, उनके युद्ध व 
हिंसा के सिद्धांतों और उनके द्वारा किये जाने वाले मानवी आत्मा के कुचलने के 
प्रयत्नों के संबंध में अपनी गहरी असहमति प्रकट की है | वह जर्मनी की नात्सी- 
सरकार द्वारा पोलैण्ड के ख़िलाफ़ जो ताज़ा आक्रमण किया गया है उसकी 
ज़ोरदार शब्दों में भर्संना करती है, और उन देशों के साथ अपनी सहानु- 
भूति प्रगट करती है जो इस आक्रमण का विरोध कर रहे हैं ।!” इंग्लैएट और 
भारतवर्ष के आपसी संयंधों के इतिद्वास में यह वह सोनहला अवसर था, जब 
सहानुभूति के एक हल्के से इशारे से इंग्लैण्ड हिंदुस्तान के सहयोग को सदा के 
लिए प्राप्त कर सकता था । 
गत्यावरोध का सूत्रपात 

परन्तु, इंग्लैएड की ओर से सहयोग की अभिव्यक्ति की सूचना देने वाला 
कोई क़दम नहीं उठाया गया | इसके विपरीत, इंगलैण्ड ने एक के बाद एक 
कई ऐसे काम किए. जिनसे उसने हिंदुस्तान की सहानुभूति को बिल्कुल ही खो 
दिया । उसके नेताओं व घारासभा से भी पूछे बिना हिंदुस्तान के लड़ाई में 
शामिल होने की ध्रोपणा करदी गई, देश में आर्डिनेंस राज्य क़ायम होगया 
आर शासन-विधान में भी कुछ युद्ध-कालीन परिवत्तन कर दिये गये । कांग्रेस ने 
सहानुभूति और सहयोग का जो हाथ बढ़ाया था, यह उसे बुरी तरह से मिटक 
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देनाथा। कांग्रेस भी १६३६ में ऐसी स्थिति में नहीं रह गई थी कि सरकार 
द्वारा की गई अवज्ञा को चुपचाप सह लेती । वह इंग्लेस्ड व प्रजातन्त्र-देशों का 
समर्थन अवश्य करना चाहती थी, पर कुछ शर्तों पर। इस सम्बंध में कांग्रेस 
का प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट था। “यदि इंग्लैण्ड प्रजातन्त्र के बचाव व विस्तार के 
लिए लड़ रहा है, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने आधीन देशों 
में साम्राज्यवाद का अन्त करदे और भारतीय जनता को आत्म-निर्णय का अधि- 
कार दे दे--स्वतन्त्र भारत अत्याचार के विरुद्ध, सामान्य-रक्षा की दृष्टि से, बढ़ी 
प्रसन्‍नता से दूसरे स्वाधीन राष्ट्रों का साथ देगा ।” कांग्रेस की कार्य-समिति ने 
इंग्लैणड की सरकार से इस बात की मांग की कि वह अपनी युद्ध-नीति को स्पष्ट 
शब्दों में घोषित करदे, और साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि वह अपनी उस नीति 
का भारतवर्ष में किस प्रकार पालन करना चाहती है। 

' इंग्लैणड की सरकार इस प्रश्न को यों साफ़-साफ़ सुलभा लेना नहीं चाहती 
थी । कुछ दिनों तक उसे यह ख्याल रहा कि कांग्रेस शायद अपनी स्थिति पर 
इतनी दृढ़ न रहे, और सरकार के साथ असहयोग के गम्मीर क़दम कोन 
उठाए। उधर, कांग्रेस लगातार इस आशा में रही कि युद्ध की विषम परि- 
स्थितियां सरकार को उसके साथ समभौता करने पर मजबूर कर देंगी। कांग्रेस 
अपनी निम्न-मांग से हटने के लिए तैयार नहीं थी--यदि कांग्रेस ऐसा करती तो 
न केबल अपने स्वाभिमान को ही खो बैठती, देश का भी बड़ा अहित करती | 
सितम्बर १६३६ में गांधीजी ने इस बातकों स्पष्ट कर दिया था कि वह अंग्रेज़ी 
सरकार को उसके युद्ध प्रयत्नों में बिना किसी शर्त के सहायता देने के लिए 
तैयार हैं, वह केन्द्रीय शासन में कांग्रेस के लिए केवल इतना अधिकार चाहते 
थे कि जितने से प्रांतों का उत्तरदायी शासन अपने उत्तरदायित्व को निभा सके । 
इस थोड़े से अधिकार की प्राप्ति पर भी गांधी जी ने ज़ोर इसलिए दिया कि वह 
देख रहे थे कि युद्ध के नाम पर प्रांतीय मन्त्रिमण्डलों को एक गैर-ज़िम्मेदार 
केन्द्रीय शासन के हाथ का स्थिलोना-मात्र बनने पर मजबूर होना पड़ रहा था । 
जहां तक कि कांग्रेसके अ्तिम लक्ष्य का संबंध था, सितम्बर १६३६ में गांधीजी 
इस बात से संतुष्ट होने के लिए भी तैयार थे कि सरकार इस बात की घोषणा भर 
कर दे कि हिंदुस्तान लड़ाई के बाद एक स्व्राधीन और प्रजातन्त्रात्मक देश 
हो जायेगा । परन्तु, जब सरकार ने गांधीजी के इस विनम्र प्रस्ताव को भी 
ठुकरा दिया तो यह स्पष्ट होगया कि वह हिंदुस्तान पर अपने साम्राज्यवाद के 
शिकंजे को ज़रा भी ढीला करने के लिए तैयार नहीं थी । 






बत्तमान स्थिति : राजनैतिक गत्याबरोध श्०रे 


मनोवैज्ञानिक पक्ष 

इस राजनैतिक गत्यावरोध के मनोवैज्ञानिक पक्त पर मी थोड़ा गौर करलें। 
कांग्रेसी मन्त्रिमेण्डलों के पद-त्याग से अंग्रेज़ों को पहले तो आश्चर्य हुआ और 
धीरे-धीरे बह आश्चर्य विक्षोभ में परिणत हो चला | शंग्रेज्ञ तो भला इस बात 
की कल्पना ही कैसे कर सकते थे कि जिन भारतीयों पर वह पिछले डेढ़-सौ वर्षो 
से उपकार पर उपकार लादते जा रहे थे वह उनके ऐसे सझ्कूट के अवसर पर 
राजनैतिक सौदे की बात करेंगे ! उनके लिए तो यद्द विश्वास-घात से कम न 
था। दूसरी ओर कांग्रेस हर चीज़ को हिंदुस्तान की आज़ादी की कसौटी 
पर कस और परख रही थी | उसके लिए यह विश्वास करना कठिन हो रहा था 
कि बिना हिंदुस्तान को आत्म-निर्णय का अधिकार दिए इंग्लैएएक और उसके 
साथी संसार में प्रजातन्त्र की स्थापना कर सकेंगे। कांग्रेस तो यह जानना 
चाहती थी कि क्या इंग्लैणड सचमुच फ़ासिज््म के खिलाफ़ लड़ रहा था; आर 
यदि ऐसा था तो वह स्वयं अपने फ़ासिज़्म को ख़त्म कर देने की दिशा में क्या 
क़दम उठाना चाहता था । क्रांग्रेस ने इस संबंध में जितना अधिक सोचा, 
उसका यह विश्वास दृढ़ होता गया कि भारतीय समस्या विश्व की समस्‍या की 
कुजी है और संसार में प्रजातन्त्र की स्थापना, अथवा युद्ध का अंत, उस समय 
तक अ्सम्भव दै जब तक दिंदुस्तान थआ्राज़ाद नहीं हो जाता | उसे हिंदुस्तान की 
आज़ादी केवल हिंदुस्तान की दृष्टि से ही नहीं, विश्व की दृष्टि से भी आवश्यक 
दिखाई दे रही थी | 

ग़लतफ़दमी को फैलाने में कुछ और बातों का हाथ भी रहा । कांग्रेस ने 
अंग्रेज़ी सरकार की ईमानदारी में बहुत दूर तक विश्वास रखा | पद त्याग क 
बाद भी उसे आशा थी कि सस्कार समभौते की दिशा में कोई न कोई प्रयल 
अवश्य करेगी, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंग्रेज़ी सरकार का 
विज्ञोभ कितना गदरा चला गया था। कांग्रेस ने ईमानदारी के साथ युद्ध - 
प्रयत्नों में बाधा न डालने की नीति बरती | अंग्रेज़ी सरकार ने उसे कांग्रेस की 
कमज़ोरी का द्योतक माना। कांग्रेस उन दिनों कठिन परिस्थिति में थी भी | 
उसके २७ महीनों के पद-प्रहण ने उसके विरोधी-तत्वों को बढ़ा सशक्त बना 
दिया था। देशी नरेश नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें ख्याल था कि वह उनकी प्रजा 
को उनके ख़िलाफ़ भड़का रही है | मुसलमानों का विरोध दिन प्रति-दिन तीम् 
होता जा रहा था। हिंदू भी कांग्रेस का साथ छोड़ रद्दे थे, और मुस्लिम-लीग 
के सांप्रदायिक प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू सांप्रदायिक संस्थाओं में 
शामिल हो रहे थे। कांग्रेस का वाम-पक्त, किसानों और मज़दूरों के द्वितों के 


श्ण्ड हमारी राजनैतिक समस्याएं: 


नाम पर, उसके दक्षिण-पक्त के प्रति विद्रोह की घोषणा कर चुका था। कांग्रेस 
में एक दल ऐसा भी थाजो अंग्रेज़ी संस्कार से सहयोग करने के लिए. बेचेन 
था, और ट्टी-फूटी सत्ता को भी अपने द्वाथ से खोना नहीं चाइतां था। उधर, 
जनता कांग्रेस की अन्तर्राष्ट्रीय नीति को समभने में सर्वथा असमर्थ थी । वह 
- तो अंग्रेज़ी नीति के कारण जितना अधिक विज्ष॒ब्ध होती जा रही थी, शत्रु 
राष्ट्रों के प्रति उसका ममत्व बढ़ता जा रहा था, ओर अंग्रेजों की हार और अप- 
मान से वह एक अस्वस्थ संतोष का अनुभव कर रही थी | ऐसी परिस्थितियों में 
यदि सरकार ने कांग्रेस के विरोध को अधिक महत्व नहीं दिया तो यह 
स्वराभाविक ही था | 
देश में एक ऐसा दल प्रबल होता जा रहा था जो युद्ध की परिस्थितियों से 
लाभ उठा कर सरकार पर दबाव डालने के ५क्ष में था--कम्यूनिस्ट तो इस दल 
के श्रग्रगणय थे । जनता में ज्यों-ज्यों बेचेनी बढ़ती जा रही थी, यह दल अधिक 
मज़बूत बनता जा रहा था। पर कांग्रेस का नेतृत्व सरकार पर इस प्रकार का 
नाजायज़ दवाब नहीं डालना चाहता था | बहुत संभत्र है कि, युद्ध को लेकर, 
कांग्रेस में एक बार फिर आस्तरिक विस्फोट होता, और उसके वाम और दक्तिण 
पक्ष एक दूसरे से अलह्ददा हो जाते। परन्तु, गांधी जी ने देश को इस संकट 
से बचा लिया। वह फ़ौरन ही देश के समस्त तत्तों को, परस्पर-बिरोधी दत्तों 
को भी, एक साथ ले आए | सुभाष बोस अवश्य भाग निकले और शरत्रुपत्त 
के रेडियो से गांधी जी के काम को असफल बनाने का भरसक प्रयत्न करते 
रहे । मि० जिन्ना ने भी श्रपनी नई शक्तिशाली स्थिति को छोड़ने से इन्कार 
कर दिया--अंग्रेज्ञी सरकार की नीति के कारण उनका बल व शक्ति बहुत बढ़ 
गए थे। इन्हें छोड़ कर देश की अन्य सभी विचार-घाराओं ने गांधी जी का 
साथ दिया | गांधी जी एक ओर तो देश की बढ़ती हुई शक्ति को बिखरने 
देना नहीं चाहते थे, दूसरी ओर वह सरकार के युद्ध-प्रयत्नों में बाधा पहुँचाना 
भी नहीं चाहते थे । ह 
अगस्त १६४० में सरकार ने देश के सामने जो प्रस्ताव रखे, वह हमारी 
राष्ट्रीयवा के लिए एक खुली चुनौती के रूप में थे | वायसराय ने बड़ी उदारता- 
पूर्वक इस बात की घोषणा की कि वह अपनी कार्यकारिणी-सभा में कुछ अन्य - 
सदस्यों को ले सकते हैं, व एक भारतीय रक्ता-समिति की स्थापना भी कर सकते 
हैं। युद्ध के समाप्त होते ही भारतीयों को अपना शासन-विधान स्वयं बनाने का 
अधिकार दिए जाने का आश्वासन भी था। कांग्रेस ने इस चुनौती का जवाब 
“व्यक्तिगत सत्याग्रह! के आन्दोलन द्वारा दिया, परन्तु गांधी जी और कांग्रेस 





वर्तमान स्थिति : राजनैतिक गत्यावरोध क्म्प 


जितना अधिक संयम से काम लेते रहे; सरकार ने उनकी स्थिति-को उतना ही 
ग़लत समभा। कांग्रेस के संयम में उसे कमज़ोरी की भावना दिखाई दी, 
कांग्रेस के प्रति उसका अ्रविश्वास और भी प्रगाढ़ हो चला, और उसने एक 
ओर तो भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस के ख़िलाफ़ उभाड़ा, और दूसरी ओर 
अत्तर्राष्ट्रीय जनमत को श्रपने पक्त में करने का भ्रथक प्रयत्न किया । 

कांग्रेस की युद्ध-सम्बन्धी नीति को लेकर किस प्रकार अंग्रेज़ी संरकार और 
लीग में एक निंकटतम संपर्क स्थापित हो चुका था, इसकी विस्तृत चर्चा एक 
पिछुले श्रघ्याय में श्रा चुकी है । हमारी सांप्रदायिक कठिनाइयों को लेकर 
संसार कौ. यह बताने की कोशिश की गई कि हमारी राजनैतिक समस्याएं. इतनी 
“जटिल हैं कि युद्ध के बीच उन्हें छूना भी एक बारूद के ढेर में चिनगारी लगाने 
के समान है। भारत-मन्त्री मिं० एमेरी ने १४ अगस्त १६४० को हाउस श्रॉफ़ 
कॉमन्स में बोलते हुए. कद्दा, “आल्प्स पर्वत की ऊंची चोटियों में छुरी की 
धार जैसे संकीर्ण बर्फ़ पर संभल कर चल लेना श्रधिक आसान है, वत्तमान 
भारतीय राजनीति के पेचीदा, और गढ़ों से भरे हुए, दलदल में से बिना ठोकर 
खाए, या किसी कों नायज़ किए, निकल जाने की तुलना में |?" “यदि कांग्रेस 
सचमुच भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व कर पाती, जैसा कि 
वह्द दावा करती है, तब तो उसकी मांग चाद्दे कितनी बढ़ी हुई क्यों न द्वोती, 
हमारी समस्या बिल्कुल भिन्‍न, और श्राज के मुक़ाबिले में कहीं अधिक सरल, 
होती | यह सत्य है कि वह संख्या की दृष्टि से त्रिटिश-भारत में सबसे बड़ी 
राजनैतिक संस्था है, परन्तु देश का प्रतिनिधित्व करने का उसका दावा भारतवर्ष 
के जटिल राष्ट्रीय जीवन के बड़े आवश्यक तत्वों द्वारा अस्वीकार किया जां रहा 
है ।* इनमें पहला स्थान स्वभावतः “मह्दान्‌ मुस्लिम-समाज को, जिसकी संख्या 
६ करोड़ है, और जो उत्तर-पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी भारत में बहुमत, आर देश- 
भर में अल्प-मत, के रूप में फैला हुआ है,'' दिया जा रद्दा था। “धार्मिक और 
सामाजिक दृष्टिकोण में, ऐतिहासिक €्सृतियों व संस्कृति में, उनमें और उनके 
हिंदू देश-वासियों में श्रन्तर यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतना गद्दरा तोद्दे 
जितना यूरोप के दो राष्ट्रों में ।** इसके बाद देशी नरेशों का स्थान श्राता 
था--“जिनका राज्य हिंदुस्तान के एक-तिद्वाई भाग में फैला हुआ है, और 
जिसके श्रंतर्गंत देश की एक-चौथाई आबादी रहती है ।” मि० एमेरी का मत 
था कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस की मांग एक व्यवद्ारिक मांग नहीं है।" * 

१--79938 ०70 एः2९००७), १० ६६। २--बढी, २० ६५,। 

३-वही, प० ७१ । 


१०६ हसारी राजनैतिक समस्याएं 


१६ नवंबर १६४१ को अपने एक दूसरे भाषण में मि० एमेरी ने कद्दा, हम 
प्रजातन्त्र के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए, हिंदुस्तान में उसकी स्थापना क्‍यों न-कर 
दी जाय, यह दलील देखने में तो तर्कपूर्ण और अकाय्य दे, परन्तु कोई ऐसी 
राजनैतिक संस्था न तो मौजूद है, और न किसी ऐसी संस्था के निकट-भविष्य में 
बन जाने की आशा है, जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर सके या हिंदुस्तान के 
नाम पर कोई संयुक्त मांग पेश कर सके | प्रजातन्त्र का ऐसा कौनसा रूप है 
जिसके अ्रन्तर्गत भारतवर्ष की जनताएं साथ-साथ रहने के लिए. तैयार हो सकें १? 
इस प्रकार के वक्तव्यों से हमारे मन में विक्ञोभ का बढ़ना स्वाभाविक था । गांधी 
जी ने लिखा, “सह्ूट में प्रायः लोगों के दिल नरम पढ़ जाते हैं, और उनमें 
वस्तु-स्थिति को समभने की तत्यरता आजाती है, परन्तु ब्रिटेन के सझ्ुठ का, जान 
पढ़ता है, मि० एमेरी पर रत्ती भर प्रभाव भी नहीं पड़ा दे ।” 
क्रिप्स प्रस्ताव 
७ दिसंबर १६४२ को जब जापान ने अचानक पर्ल बन्दरगाह पर हमला 
कर दिया, और हांग-कांग, सिंगापुर, फ़िलिपाइंस, मलाया, बरमा आदि अमरी- 
कन व अंग्रेज़ी साम्राज्य के गढ़ एक के बाद एक, और तेज़ी से, धराशायी 
होने ज्गे--और जापान की सेनाएं भारतवर्ष की श्ररक्षित उत्तर-पूर्वी सीमा तक 
आ पहुँचीं--तब फिर, श्रचानक, अंग्रेज़ी सरकार की ओर से सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स 
हिंदुस्तान आये, और देश के नेताओं से राजनैतिक गत्यावरोध को दूर करने की 
द्विशा में बातचीत आरम्भ की । भारतीय दूदयों में एक बार फिर आशा की 
प्ोति चमकी | हमने यह अनुभव करके संतोष की सांस ली कि, देर से सही, 
ऋशग्रेज़्ी सरकार जागी तो ! क्रिप्स ने इस देश में अप्रने पहले भाषण में ही 
कछ्ठा कि नई योजना में हिंदुस्तान को इतनी आज़ादी होगी कि वह यदि चाहेगा तो 
युद्ध के फ़ौरन बाद ही अपने की पूर्ण स्वाधीन घोषित कर सकेगा | परन्तु राष्ट्र 
की उत्सुक वाणी ने पूछा, “आज के लिए आपकी योजना क्या कहती है! 
आज जो हमारे राजनैतिक विकास की गति ब्रिल्कुल रुद्ध होरही है, इससे इर्मे 
मुक्ति कैसे मिलेगी १” क्रिप्स के पास इसका जवाब नहीं था | क्रिप्स ने राष्ट्र- 
पति मौ० आज़ाद से ग्रपनी पहली बातचीत में कद्दा था कि भारतवर्ष में शीघ्र 
ही एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो सकेगी, और वायसराय की स्थिति वही 
रह जायगी जो इंग्लैणड के सम्राट की अपने देश में है। परन्तु, बाद में जब 
मौलाना श्राज्ञाद ने भविष्य के सभी प्रश्नों को एक ओर उठाकर रख देने की 
अपनी तत्यरता बताई, और कहा कि “यदि सच्ची राष्ट्रीय सरकार बनती है तो 
१>-बही, श० ४१। 


वर्त्तमान स्थिति: : राजनैतिक गत्यावरोध १०७ 


कांग्रेस अब भी उत्तरदायित्त्य लेने के लिए तैयार है”, तो क्रिप्स अचानक सारी 
यातचीत के असफल होजाने की घोषणा के साथ इंग्लैए्ड के लिए रवाना 
हो'गए ! 

इसके लिए देश सचमुच तैयार नहीं था | तो क्या क्रिप्स प्रस्ताव भी णक 
धोखें की टट्टी था, दुनियां की आंखों में धूल कोंकने का एक प्रयत्न १ क्‍या 
चर्चिल ने सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान इसलिए भेजा था कि वह हमारे 
आपसी मत-मभेदों का ढिंढोश संसार के सामने पीट सकें १ क्रिप्स-मिशन की 
असफलता के कारणों के विशेष विश्लेषण की यहां आवश्यकता नहीं है । 
२६ अक्टूबर १६३६ को स्वयं क्रिप्स ने कहा था, “धवर्त्तमान गत्यावरोध शंग्रेज़ी 
सरकार के समझौता न करने के निश्चय के कारण है, कांग्रे8 पर उसक़ा उत्तर- 
दायित्व नहीं है। कांग्रेस भारतीय जनता के न्यायपूर्णँ अधिकारों की मांग 
सामने ला रही है। वायसराय का यह प्रस्ताव कि स्वयं उनके द्वारा एक 
सलाहकार-समिति का निर्माण कर लिया जाय, भारतीय जनता को, जो आत्म- 
निर्णय का अधिकार मांग रही है, अ्रपमानित करना है । यह दलील क्रि सांप्र- 
दायिक कठिनाइयों के कारण, हिंदुस्तान में एक ख्तंत्र-शासन की स्थापना 
नहीं की जा सकती, निरर्थक है ।” क्रिप्स द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर ही यदि 
उनकी योजना को कसा जाय तो उसकी सारहीनता स्पष्ट प्रगठ होजाती है। उसमें 
मारतीय जनता की उन *न्यायपूर्ण मांगों' को, जिनका कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर 
रही थी, पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं था । युद्ध के दिनों में एक सलाहकार- 
समिति के अतिरिक्त कुछ भी देने के लिए. वह तैयार नहीं ये। मारतीय जनता 
के आत्म-निर्णय के अधिकार को बिना किसी शर्त्त और बहाने के मानने का 
कोई संकेत क्रिप्स-प्रस्तावों में नहीं था । सांप्रदायिक कठिनाइयों को बढ़ा-चढ़ा 
कर बताने और, मुस्लिम-हितों के नाम पर, देश की एकता और शक्ति को छिन्न- 
मिन्न कर देने का उसमें स्पष्ट आयोजन था । ऐसी दशा में यदि देश ने उन 
प्रस्तावों के संत्रंध में विशेष उत्साह प्रगट नहीं किया तो यह स्वाभाविक ही था| 
क्रिप्स प्रस्तावों के सम्बंध में हमारे राजनैतिक दलों ने बाद में कुछ भी निरंय 
बनाये हों, उनके सम्बंध में नेताओं से जो बातचीत चल रही थी उसे बीच में 
दी खयं क्रिप्स ने ख़त्म कर दिया था। प्रायः यह कहा जाता है कि हमें 
क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार कर लेने चाहिए थे, पर, सच तो यद्द है कि हमारे 
अस्वीकृत करने के पहले ही स्वयं क्रिप्स ने, उन्हें एक जछते हुए अज्ञारे के समान, 
दूर फेंक दिया था । 


९०्ध हमारी राजनैतिक समस्याएं: 


निराशा की सध्यरांत्रि 

क्रिप्स प्रस्ताव के असफल हो जाने की प्रतिक्रिया बड़ी भीषण हुई, क्योंकि 
बह अंग्रेज़ी सरकार की ओर से सहयोग का अंतिम प्रस्ताव था जिसके: संबंध, में 
बड़ी ऊची-ऊची आशाएं. बांध ली गई थीं। उसकी असफलता पर देश में 
निराशा, असंतोष और विज्ञोभ की एक ञआरंंधी-सी उठ खड़ी हुई । कुछ प्रखर- 
बुद्धि राजनीतिजशञों ने उलभन से निकलने की वैधानिक चेष्टाएं कीं। श्री राज- 
गोपालाचार्य ने अपनी पाकिस्तान संब्रंधी योजना के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम- 
लीग को निकट लाने का प्रयत्न किया | परन्तु, क्रिप्स प्रस्तावों के खोखलेपन 
ने गांधीजी के चैर्य को डिगा दिया था, और वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
अब सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रह गया था कि अंग्रेज़ों से साफ़ शब्दों में 
हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाय | गांधी जी को यह विश्वास हो गया 
था कि इसमें न केवल हिंदुस्तान का ही फ़ायदा है, परन्तु इंग्लैण्ड की रक्षा का 
भी इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गांधी जी देश के वर्त्तमान शासन पर 
अराजकता को तरजीह देते थे । अब वह हिंदू-मुस्लिम एकता की स्थापना के 
लिए भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे--उनका यह विश्वास भी दृढ़ द्वोगया था 
कि जब तक अंंग्रेज़ हैं, हिंदू और मुसलमानों में एका होना असंभव है | गांधीजी 
की विचार-धारा को, जो देश के असंतोष का सच्चा प्रतिनिधित्व कर रही थी, 
कांग्रेस के “अ्रगस्त-प्रस्ताव”” में अभिव्यक्ति मिली । 

यह सब जानते हैं कि अगस्त १६४२ में गांधीजी या कांग्रेस फ़ौरन ही 
कोई बड़ा आंदोलन चलाना नहीं चाहते थे। समभौते और बातचीत की नीति 
को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ नहीं दिया था। परन्तु, सरकार द्वारा “अ्रगस्त- 
प्रस्ताव” का जो उत्तर दिया गया, वह भारतीय राष्ट्रीयवा पर सब से बड़ा और 
सशक्त प्रहार था । गांधी जी व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सब सदस्य, 
व देश के सभी प्रमुख कांग्रेसी, एक साथ, ब्रिना किसी जांच-पड़ताल के, जेलों 
में डाल दिये ग़ए । इसके परिणाम-स्वरूप जब देश भर में जनता ने अपना 
असंतोष प्रगट किया, तब मशीनगनों, लाठियों और घोड़ों की ठापों के द्वारा उस 
असंतोष को कुचलने का प्रयत्न किया गया | कई स्थानों पर तो दृवाई जहाज़ से 
बस भी गिराये गए । “अ्रगस्त आंदोलन” और उसमें बरती जानेवालीं सरकारी 
नीति ने राजनैतिक गत्यावरोध को अपनी चरम सीमा तक पहुँचा दिया। उन 
दिनों अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा हो चली थी कि यह भारत और इंग्लैण्ड 
के आपसी संबंधों पर ऐसा आघात था, जिसकी ज्षति-पूत्ति भविष्य में हो पाना 
असंभव होगया था | उसके बाद घटनाएं भी कुछ ऐसा रूप लेती गई जिससे इस 


वत्तेमान स्थिति : राजनेतिक गत्यावरोध श्ग्ह 


शारणा को पुष्टि मिली। १४ अगस्त '४२ को जेल में महादेव देसाई की अचानक 
मृत्यु के संवाद से तो मानवता में हमारा विश्वास ही डिग उठा था। फ़ब॑री १६४३ 
में गांधी जी ने २९ दिन का उपवास किया | उसमें उनकी हालत ख़तरनाक 
हो जानें व.संसार भर से उनके छोड़ दिये जाने के आग्रह के सामने भी सरकार 
ने अपनी नीति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया । कस्तूरबा गांधी का अस्वास्थ्य 
आर देहावसान भी जिन परिस्थितियों में हुआ वे सरकार की द्ृदय-हीनता की 
ओतक थीं। बाहर, हिंदू महासभा, नरम दल आदि सभी राजनैतिक संस्थाओं के 
अथक और अनवरत प्रयत्न भी गत्यावरोध में तनिक भी कम्पन उसन्न करने में 
असमर्थ रहे | 
सममौते की अनिवायता 

फिर भी राजनीति की गहराई तक जाने वाले व्यक्ति के लिए यह परिणाम 
निकाल लेना ठीक नहीं होता कि भारत और इंग्लैण्ड में अब किसी प्रकार का 
संमभौता होने की आशा रह ही नहीं गई थी, क्योंकि राजनीति तो समभौते का 
आधार लेकर ही आगे बढ़ती है । राजनैतिक गत्यावरोध भारत और हंग्लैए्ड के 
आपसी संबंधों के इतिहास में कोई नई चीज़ नहीं है । जब कभी भारतवर्ष की 
स्वाघीनता की मांग ने एक प्रवल रूप ले लिया,तभी राजनैतिक गत्यावरोध उठ 
खड़ा हुआ--और जब कभी इस मांग में कुछ शिथिलता आई, अथवा दूसरी 
ओर से समभौते के लिए कोई क़दम बढ़ाया गया, तभी वह सुलभ गया । सच 
वो यह है कि भारतीय राजनीति के क्रियात्मक वर्षों के इतिहास को देखा जाय तो 
उसमें हमें एक वैज्ञानिक क्रम दिखाई दे सकता है। राष्ट्रीय भावनाओं की प्रायः 
एक बाढ़-सी आजाती है, जिसकी अभिव्यक्ति हम संस्कृति और कला, साहित्य 
अथवा समाज-सुधार की नवीन प्रबृत्तियों में पाते हैं | इसके बाद सरकार की 
ओर से भारतीय राष्ट्रीयवा के आधार-तत्त्वों में फूट डालने का प्रयत्न किया जाता 
है + कुछ नई समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं । १६०६ में सांप्रदायिक चुनाव, 
१६३० में देशी नरेशों की सार्वभौमता का सिद्धान्त, १६४२ में मुस्लिम-लोग की 
-पाकिस्तान:की मांग का अप्रत्यक्ष समर्थन--इसी प्रकार की समस्याएं थीं । 
भारतीय राष्ट्रीयता उसका उत्तर देश में एकता की स्थापना के लिए एक विशद 
प्रयत्न के रूप में देती दै-और इस प्रयत्न का अंत प्रायः एक बड़े राजनैतिक 
आंदोलन में होता है । इस राजनैतिक आंदोलन में भारत और इंग्लैए्ड के 
/आपसी सम्बंधों को जो ठेस पहुँचती दे उसे पूरा करने की दिशा में एक ओर 
.ज़ो-बड़े-बढ़े विधान-शास्त्री लग जाते हैं--१६२४ में मोतीलाल नेहरू और 
,चितरक्षनदास, १६३४ में कांग्रेस का समग्र दक्षिण-पक्त, १६४४ में राजाजी 


११० हमारी राजनैतिक समस्याएं. 


और सप्रू-कमेटी--और दूसरी ओर गांधीजी अपने रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारान 
क्रेवल उस ज्ञ॒ति की पूर्ति में ही कणिवद्ध होजाते हैं, परन्तु राष्ट्रीय जीवन: कों और 
भी सशक्त बना लेते हैं, जिससे वह अगले संघर्षमें व्रिजयी होने का प्रग्नत्न कर सक्रे। 

राजनीति में निराशा का कोई स्थायी स्थान नहीं है। यह मान लेना कि 
अंग्रेज्ञ सत्ता छोड़ने: के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, एक असंभव कल्पना को 
प्रश्रय देना है। अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता पहले भी हृटी है, आज ,मी हट 
सकती है, भविष्य में हटेगी भी । सच तो यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों ने 
सत्ता को उनके हाथों में सॉपा, और उन्हीं परिस्थितियों का उल्ठा चक्र उन्हें 
सत्ता को छोड़ देने पर वाध्य भी कर सकता है। भारत में अंग्रेज़ी-साम्राज्यःको 
अन्षुएण बनाये रखने का निश्चय उस समय संभव हो सका जब अंग्रेज़ी सरकार 
ने देखा कि कांग्रेस कमज़ोर है, और शक्ति के प्रदर्शन से, व चालाकी से उसे 
अहिंसा की पटरी से उतार देने से, वह कुचली जा सकती है। उसने यह भी 
देखा कि मुस्लिम-लीग अपने स्वार्थ के कारण, उसक्री सहायता करनेके 
लिए तैयार है। उसे यह भी आशा थी कि अपने अपरिमित प्रचार- 
साधनों द्वारा वह संसार को धोखे में रख सकेगी । बह यह भी जानती थी कि 
स्त्रयं उसके देश की जनता, युद्ध के नाम पर, खामोश रखी जा सकती थी । 

राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति 

अगस्त १६४२ और उसके बाद के महीनों में सरकार ने राष्ट्रीय-आंदोलन 
को कुचलने के लिए जो भी किया जा सकता था किया | देश भर में दमन- 
चक्र अपने पूरे वेग से चला | स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों पर ।लाठियों की 
मार पड़ी, और कॉलेज के विद्यार्थियों पर मशीनगनें चलाई गई । ऐसे लोग 
भी, जिनका राजनीति से दूर का संबंध भी नहीं था, जेल में डाल'दिये गए। 
राष्ट्र एक बार तो बौखला उठा । जनता आत्म-नियंत्रण खो बैठी, और कुछ 
स्थानों पर उसने हिंसा का मार्ग भी अपनाया। उससे सरकार को आंदोलन 
के दबाने में सहायता मिली, पर अपने समग्र बल के समूचे प्रयोग से भी 
सरकार देश की राष्ट्रीयभावनाओं को कुचल नहीं सकी। यह सच हैं कि 
मुस्लिम-जनता आंदोलन से सहानुभूति रखते हुए भी, मि० जिन्‍ना व श्रल्लामा 
मशरिक्री के आदेश के सामने, उसमें पूरा भाग न ले सकी, परन्तु उसने, मि० 
जिन्‍ना की इस घोषणा के बावजुद भी कि अगस्त-अस्ताव सरकार के प्रति विद्रोह 
का ऐलान ही नहीं, गह-युद्ध के लिए खुली चुनौती भी था, कहीं राष्ट्रीय आन्दोलन 
का खुला विरोध नहीं किया। सरकार द्वारा युद्ध के आधुनिक हथियारों के 
प्रयोग के सामने आंदोलन का रूप बदल जाना तो स्वाभाविक हीं था। महीनों 
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तक, देश के कोने-कोने से गुप्त संवाद-पत्र प्रकाशित होते रहे, दज़ारों-लाखों 
व्यक्तियों ने स्वाधीनता की वेदी कों अपने त्याग और बलिदान से सुलगते रखा, 
आर नई-नई घटनाएं घटती रहीं । यह सच द्वे कि दिन ब॒ दिन निराशा भी 
ब्रढ़ती जा रही थी। पर, मई १६४४ में गांधीजी के छूटने के एक महीने के 
भीतर देश ने अपने खोये आत्म-विश्वास को फिर से पा लिया । उसके बाद एक 
वर्ष बीता भी नहीं था कि पूर्ण-स्वतन्त्रता की मांग को एक बार फिर हम न सिर्फ़ 
मकान की चोटियों से दोहराने ही लगे थे, आसपास के वातावरण में उसकी 
पूर्ति का आभास भी पानें लगे थे । 

आज यह बात स्पष्ट होगई है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसी शक्ति 
है, जिसे कुचला नहीं जा सकता | आ्राज तो कट्टर अंग्रेज भी इस तथ्य को 
ससभ गए. हैं। प्रबल दमन के बाद वातावरण में कुछ सनन्‍नाठान्सा रहता है, 
परन्तु उसका चक्र थमता भी नहीं कि अ्रसंतोष की चिनगारियां फिर फूट निक- 
लती हैं। पुराने देश-भक्त जेलों में ठस दिये जाते हैं । नये देशभक्तों की एक 
अनवरत श्टद्लला उनका स्थान लेने के लिए सामने था जाती है। विरोधी पक्त 
की ओरे से प्रत्येक 'चैलेज' के बाद राष्ट्रीय ग्रांदोलन श्रधिक सशक्त हो उठता 
है। जब सरकार ने मध्यम श्रेणी के राजनैतिक आन्‍्दोलन-कर्त्ताओं के विरुद्ध 
कृषकों के द्वित के सम्बंध में अपनी चिता प्रगट की, कांग्रेस ने फ़ौरन किसानों 
को अपने व्यापक आंदोलन में समेट लिया । जब अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों 
को राष्ट्रीय-श्रांदोलन के विरुद्ध खड़ा करना चाद्दा, कांग्रेस उनमें से सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्तियों को अपने साथ ले सकी । यद्द कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही 
था कि कांग्रेस ग्रगरत १६४२ की उत्कांति में मुसलमानों का पूरा सहयोग प्राप्त 
नहीं कर सकी | सरकार द्वारा अस्पृश्य जातियों को मिला लेने के लिए जितने 
भी प्रयत्न हुए हैं, वे सब राष्ट्रीयवा की चद्मान पर चकनाचूर होते रहे हैं । कांग्रेस 
तो देशी नरेशों के परम्परागत प्रभुत्व को पार करके उनकी प्रजा की श्रविभाज्य 
भक्ति को भी प्राप्त कर सकी है | पिछले कुछ वर्षो में शायद द्वी कोई हिंदुस्तानी 
ऐसा रह गया हो, चादे वदद ऊंची सरकारी नौकरी में हो चादे फ़ोज में, जो 
हिंदुस्तान की पूर्ण आराज़ादी में विश्वास न रखता हो । 

साम्प्रदायिक समभौते की सम्भावनाएं. 

परन्तु, यह कहा जा सकता हे कि जब तक हमारी सांप्रदायिक समस्या सुलभ 
नहीं जाती, जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आज़ादी के लिए प्रयत्न- 
शील नहीं होते, तब्॒ तक इमारा स्वतन्त्र होना असम्भव द्वे। क्‍या भारतीय 
राष्ट्रीा अपने समस्त बल को लगा कर भी सांप्रदायिक समस्या को सुलभा 
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सकेगी १ इस संबंध में भी मैं निराश नहीं हूँ, यद्यपि शिमला कान्फ्रेंस ( जून- 
जुलाई, १६४५ ) में मुस्लिम-लीग का जो-रवैया रहा उससे यह स्पष्ट होगया 
है कि समस्या जितनी कठिन दिखाई देती थी, उससे कहीं अ्रधिक- कठिन है | 
सरकार ने मुसलमानों को राष्ट्रीय जीवन से अ्रलहदा करने के जितने भी प्रयत्न 
किये, कांग्रेस उन सबको काठती आई है । १६४२ में जब सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स ने 
पाकिस्तान की अस्पष्ट मांग को व्यवह्यारिक राजनीति के स्तर तक उठा दिया, तब 
फ़ौरन राजाजी ने अपनी योजना के द्वारा कांग्रेस और लीग के बीच की खाई 
को पाटने की कोशिश की | कांग्रेस उन दिनों अंग्रेज़ी-साम्राज्य से संघर्ष .में 
लगी हुई थी, इस कारण इस योजना पर अधिक ध्यान न दे सकी, परन्तु १६४४ 
में जेल से आते ही गांधी जी ने उसके आ्रधार पर लीग के नेता से ब्रातचीत 
आरम्भ कर दी | सितम्बर १६४४ में तीन सप्ताह तक गांधी जी और मि०जित्ना 
सांप्रदायिक प्रश्नों पर विचार-विनिमय करते रहे | इस विचार-विनिमय में 
गांधी जा, भारतीय हितों को दृष्टि से ओकल न करते हुए, मुसलमानों को संत॒ष्ट 
करने की दिशा में जितना आ्रागे जा सकते थे, गये | हिंदू और मुसलमान दो 
अलग राष्ट्र हैं, इस सिद्धांत को मानने के लिए तो वह तैयार नहीं थे, पर इसके 
अतिरिक्त वह मुसलमानों को सब कुछ देने के लिए तैयार थे। लाहौर-प्रस्ताव 
के सम्बंध में उन्होंने कह्दा कि वह बिल्कुल उचित है, “जहां मुसलमानों का 
ब्रहुमत है वहां उन्हें ग्रपना एक स्व॒तन्त्र-राज्य क्ायम करने की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए, और यह बात राजाजी की व मेरी दोनों योजनाओं में मान ली 
गई है । यह अधिकार मुसलमानों को, बिना किसी हिचकिचाहट के, दे दिया 
गया है। परन्तु जहां तक एक ऐसी पूर्ण स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता का प्रश्न हे 
जिसके अनुसार दोनों देशों में कोई सामान्य तत्त्व रहे ही नहीं, उसे मैं असम्भव 
मानता हूं।” पिछले दिनों राष्ट्रपति मौ० आज़ाद ने अपने वक्तव्यों द्वारा और 
कांग्रेस-कार्य-समिति ने अपने प्रस्तावों द्वारा प्रांतीय आत्म-निर्णय के सम्बन्ध में 
अपनी स्थिति को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया हैे-- और मैं मानता हूं कि सितम्बर 
१६४४ में क़ायदे-आ्राज़म के साथ अपनी बातचीत में गांधीजी ने जो दृष्टिकोण 
लिया था, उसमें और कांग्रेस की वर्त्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं है । 
मुस्लिम-लीग के पिछले रवैये, और मुस्लिम जनता में लीग की लोकप्रियता, 
को देखते हुए. यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों के सामने आज धर्मान्धता 
और राष्ट्रीयवा के बीच एक को चुन लेने का सवाल है। मुस्लिम-लीग अ्रपने 
उस उद्देश्य पर ही, जिसकी पूर्त्ति के लिए उसकी स्थापना हुई थी, आ्राज दृढ़ 
नहीं है । उसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य तो यह था कि मुसलमानों के हितों व 
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स्वार्थों की रक्षा की जाए, परन्‍्ठु आज बह एक ऐसे आदर्श को लेकर चल र्द्दी 
है जो मुस्लिम द्वितों व स्वा्थों के बिल्कुल ही विरुद्ध जाता है। आज वह शक्ति 
की राजनीति ( 7०फ०-००ाधं८७ ) में विश्वास करने लगी है--और 
मुस्लिम-जनता में अपनी शक्ति को बढ़ाने के अच्छे-बुरे किसी भी साधन को 
छोड़ने के लिए तैयार नहीं है । इसी कारण, पिछले कई वर्षों में कांग्रेस द्वारा 
किए. गए समभौते के सभी प्रस्तावों को वहं ठुकरा चुकी है। वह नतो पाकिस्तान 
की अ्रपनी मांग से हटने के लिए तैयार है और न अपने इस दावे को छोड़ने 
के लिए ही उद्यत है कि वह मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि-संस्था है। 
ऐसी दशा में, मुस्लिम-लीग का राष्ट्रीय संग्राम में कांग्रेस के कंचे से कंधा भिड़ा 
कर खड़ा होना एक असंभव कल्पना है | यह संभव हो सकता है कि मुस्लिम- 
लीग का प्रगतिशील अ्रंग उसे अपना वर्त्तमान प्रतिक्रियाबादी दृष्टिकोण बदलने 
पर मजबूर कर दे--पर इसमें मेरा अ्रधिक विश्वास नहीं है। मैं समता हूँ 
कि ज्यो-ज्यों मुस्लिम-लीग एक कट्टर सांप्रदायिक दृष्टिकोण लेती जाएगी, राष्ट्रवादी 
मुसलमान अपनी शक्ति और संगठन को बढ़ाते जाएंगे । घर्माघता और राष्ट्री- 
यता के बीच किसी एक चीज़ को चुन लेने की मुसलमानों की जो ज़िम्मेदारी 
है, उसकी पुरी अनुभूति उन्हें करा देने का दायित्व राष्ट्रवादी मुसलमानों को दी 
है--और, जान पड़ता दे, शिमला-कान्फ्रेंस के बाद से वे लोग अपनी इस 
ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समभने लगे हैं । मेरा तो पूरा विश्वास है 
कि आने वाले चुनावों का परिणाम चादे कुछ भी हो--कांग्रेस द्वारा उठाई गई 
आज़ादी की पुकार का देश के अधिकांश मुसलमानों द्वारा समर्थन किया जाना 
अनिवार्य है--ऐतिहासिक परिस्थितियों और जनमत की अपरिमित शक्तियों के 
प्रवाह को रोका नहीं जा सकता । हिंदुस्तान को आज़ाद होना है; हमें अपने 
देश के लिए प्रजातंत्र-शासन का एक नया प्रयोग करना हे, मुसलमान आत्म- 
निर्णय का अधिकार लेकर रहेंगे । ये ऐतिहासिक सत्य हैं जिनकी ओर से दम 
आँख मुँद नहीं सकते । 
अन्तरीष्ट्रीय जनमत 

हमारे देश में एक दल ऐसा रहा--जिसके प्रतिनिधि सुभाष बोस थे-जों 
अंग्रेज़ों के शत्रु-राष्ट्रों की सहायता से हिन्दुस्तान को आजाद कर लेना चाहता 
था। हममें से अधिकांश ने कभी इसमें विश्वास नहीं किया, परन्तु आज तो 
इस आशा का खोत दी नष्ट हो गया है। एक दूसरा बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो 
इंग्लैंड पर मित्र-राष्ट्री के दबाव की आशा रखता था। मेरा तो कुछ ऐसा 
विश्वास दे कि उस नैराश्य और खीभ से भरी घड़ी में, जब कांग्रेस ने अपना 


श्श्र इमारी राजनैतिक समस्याएं, 


अगस्त-प्रस्ताव पास किया था, तब मी उसके श्रमुख नेताओं के मन से यद्द 
आशा बिल्कुल द्वी लुप्त नहीं द्वो गई थी कि अन्य मित्र-राष्ट्र इंग्लैणड को भार- 
तीय राष्ट्रीयवा के विरुद्ध कोई बढ़ा क़दम नहीं उठाने देंगे। गांधी जी के 
फ़र्वरी १६४३ के उपवास के दिनों में, व बाद में जब ड्यू पीयर्सन ने रूज़वेल्ट के 
नाम फ़िलिप्स का पत्र छापा, और विजयलक्मी पण्डित की अमरीकान्यात्रा के 
अवसर पर भी, लोगों की यद्द धारणा बनी रही कि इंग्लैणएड पर शायद 
अन्तर्रोष््रीयः जममत का कुछ दबाव पड़े । यह अच्छा द्दी 
है कि हम अ्रव इस बात को समभने लगे हैं कि अपनी आज़ादी 
के लिए दम केवल अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र पर द्वी निर्भर नहीं रद 
सकते। यदि हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें एक ओर तो हिन्वू-मुस्लिम समस्या 
का दल हू ढ़ निकालना है, और दूसरी ओर भारतवर्ष और इंग्लेण्ड के आपसी 
संबंधों को निश्चित करना है। हम यह भी जानते हैं कि ये दोनों समस्याएँ एक 
दूसरे के साथ गुथी हुई है, परन्तु हम यदि इन्हें सुलभा लें और अपना राष्ट्रीय 
बल बढ़ा लेंतो इंग्लैणड की इच्छा-शक्ति हमें ग़ुलाम रखने के पक्त में चादे 
कितनी ही सशक्त क्‍यों न हो, हम उसे क्कुका सकेंगे । 

हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई में विदेशों से चाहे किसी प्रकार की सीधी 
सहायता न मिली हो, पर उसे अन्य देशों के लोकमत का समर्थन प्राप्त है, यह 
भी कुछ कम बात नहीं है | संसार के लोकमत का प्रभाव इंग्लैणड की भारतीय 
नीति पर पड़ना अनिवार्य है। इंग्लैण्ड संसार से अलहृदा नहीं है--आज तो 
कोई भी देश अपने को दुनियां से अलहदा नहीं मान सकता। अमरीका या 
रूस या चीन हिंदुस्तान की ग्राज़ादी के लिए क्या सोचते हैं, उसके प्रभाव से 
वह अपने को मुक्त नहीं रख सकता । इंग्लेएड जानता है कि पिछले पाँच वर्षों 
में संसार का लोकमत कितना अधिक भारतीय स्वतंत्रता के पक्त में बन गया है | 
कुछ प्रमुख ग्रमरीकन राजनीतिज्ञों--विल्करी, वैलेस और सम्नर वेल्स--ने हिंन्दु- 
स्तान की आज़ादी का खुले शब्दों में समर्थन किया है। रूस ने स्पष्ट शब्दों में 
अधिक नहीं कहा, परन्तु उसके विदेश-मंत्री मो» मोलोटोव ने सैनफ्रांसिस्क्ो में 
हिन्दुस्तान के संबंध में रूस के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर 
दिया है । मार्शल और मैडम च्यांग-काई शेक ने तो सदा ही हिन्दुस्तान की 
आज़ादी का पक्ष लिया है। मध्य-पृवं के सभी देशों में हिन्दुस्तान को आज़ाद 
देखने की उत्सुकता है | इंग्लेण्ड में भी जनमत तेज़ी से भारतीय स्वतन्त्रता का 
समर्थक बनता जा रहा है । प्रतिदिन सशक्त बनने बाजे विश्व के इस संगठित 
लोकमत के सामने इंग्लैण्ट की सरकार को भकुकना ही पड़ेगा । 
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समाधान की दिशा 

फिर भी वास्तविक संघर्ष भारतीय राष्ट्रीया--श्राज्ाद होने की लगन-- 
और अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद--भौतिक सुविधाओं के मोह--के बीच है। भार- 
तीय राष्ट्रीयाया जितनी सशक्त बनेगी, हमारी आज़ादी की लगन जितनी तीकत्र 
होगी, उतना ही हम अंग्रेज़ी सरकार को समभौता करने के लिए अधिक विवश 
कर सकेंगे । हमारे सामने सबसे बड़ा कार्य उन शक्तियों का खजन करना है जो 
इंग्लैश्ड में समझौते की भावना जाग्रत कर सकें । केवल अपनी आन्‍्तरिक-- 
सांप्रदायक--समस्या का समाधान दृढ़ लेने से ही काम नहीं चलेगा--यद्यपि 
उससे काम के चल निकलने में सुभीता बहुत अधिक हो जाएगा । इसी प्रकार 
केवल अ्न्तर्र्रीय जनमत को अपने पक्त में कर लेना ही काफ़ी नहीं है--वह तो 
आज भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पक्त में है ही। हमारी राजनैतिक समस्या सुल- 
भैगी हमारे और इंलैणड के बीच एक सीधे समभौते,या संघर्ष, के परिणाम स्वरूप। 
इंग्लैंड को वह समझौता करने के लिए जिन साधनों के द्वारा मजबूर किया जाए वे 
हिंसात्मक हों अथवा अ्रहिंसात्मक, यह भी एक प्रश्न है। मैं मानता हूं कि 
केवल भारतीय परिस्थितियों में ही नही, संसार के किसी भी देश में आज संगठित 
सरकार का हिंसा-द्वारा विरोध संभव नहीं रह गया है। परन्ठ, यदि हिंसा 
व्यवहार्य नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं हे कि हम अपनी श्राशा के दीपक को 
बुझा दें, और भाग्य के सामने घुटने टेक दें । सौभाग्य से, आज हमारे बीच 
अमर आशा का श्रुव-तारा, गांधी, मौजूद हे । वह हमारा मार्ग-प्रदर्शंक है । 
उसके बताए हुए अहिंसा के मार्ग पर चल कर ही आज हमारी राष्ट्रीयता ने 
इतनी शक्ति संणहीत की है । सविनय अवज्ञा का प्रयोग अपने सामूहिक रूप में 
विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है--आ्राज वे परिस्थितियां देश में 
मौजुद नहीं हँ--परन्तु, गांधी जी का बताया हुआ स्चनात्मक कार्यक्रम हमारे 
सामने है। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने/का इससे अच्छा और प्रभावपुर्ण दूसरा 
मार्ग नहीं है। रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा यदि हम अपनी राष्ट्रीय शक्ति को 
बढ़ाते चलें तो हमारे देश के प्रति अंग्रेज़ों की न्याय बइत्ति अपने आप ही सजग 
और दीपित हो उठेगी | तब हमें आज़ादी माँगनी नद्वीं पड़ेगी, वद दौड़ कर 
हमारे पास आएगी । 








भाग हे ४ समाधान की दिशा : विभाजन 





पाकिस्तान : व्यवहारिक कठिनाइयां 
सीमाओं का निधोरण 

पाकिस्तान-संबंधी आंदोलन किस प्रकार देश के मुस्लिम-समाज में व्यापक 
होता गया, किन परिस्थितियों में मुस्लिम-लीग ने उसे अपनाया, और किन 
कारणों से उसने आज इतना बल संगण्हीत कर लिया है, इसकी विस्तृत चर्चा 
पहले आ्राचुकी है । इस अध्याय में हम यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि यदि यह 
मान भी लिया जाय कि पाकिस्तान की मांग सर्वथा न्याय-संगत है, और हमारी- 
सांप्रदायिक समस्या के सुलभाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग हे ही नहीं, 
तो भी कहां तक उसकी पूत्ति सम्भव ओर व्यवहार्य है । इस संबंध में सबसे 
पहले तो हमें यह देखना है कि मुस्लिम-लीग की वास्तविक मांग है क्‍या! 
लाहौर प्रस्ताव के अनुसार, “भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरी के समीप-स्थित इकाइयों 
की ऐसी हृदबन्दी होनी चाहिए कि, आवश्यक प्रादेशिक हेर-फेर के बाद, जहां 
मुसलमान बहुसंख्या में हों, जैसा कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी भागों में 
है, वहां उन्हें मिलाकर स्वाधीन राज्यों की स्थापना की जा सके |” यह मांग 
निःसंदेह अस्पष्ट है, और मुस्लिम-लीग व उसके नेताओं से स्वभावतः ही यद्द 
आशा की जाती थी कि वे इसकी विशद व्याख्या देश के सामने रखेंगे, पर 
आज तक लाहौर.प्रस्ताव के स्पष्टीकरण की दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया 
गया | प्रत्युत, अप्रैल १६४३ में जब मि० जिन्‍ना से पूछा गया कि पाकिस्तान 
की हृदबन्दी के सम्बन्ध में उनकी क्‍या कल्पना है, तो उन्होंने उसका उत्तर यह 
दिया कि मुस्लिम-लीग ने पाकिस्तान का कोई नक्शा तैयार नहीं कराया है । 

इस सम्बन्ध में पिछले वर्षों में जो वाद-विवाद, विचार-विनिमय, भाषण- 
संभाषण, अख़बारी बयान व चर्चा, होते रहे हैं उनसे यद्द निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम बहु-संख्यक प्रांतों में--उत्तर-पश्चिम,में सीमाप्रांत, 
पन्मनाव व सिंध, और उत्तर-पूर्व में बंगाल व आसाम,कों मिलाकर बनाया जाएगा। 
परन्तु, जान पड़ता है, मुस्लिम-लीग ने आरम्भ से ही इस बात को समभ लिया 
था कि यदि ये प्रान्त अपने वत्तमान रूप में ही पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिए 
गए तो उससे पज्ञाब व बज्ञाल के उन भागों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ 
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बड़ा अन्याय होगा, जिनमें गैर-मुसल्मानों की संख्या मुसलमानों के मुक्ाबिले में 
बहुत ज़्यादा है | सम्भवतः इसी कारण “प्रादेशिक हेर-फेर' की बात कही गई दे। 
प्रादेशिक हेर-फेर के सम्बंध में यह अनुमान किया जाता है कि पञ्ञाव से अंबाला- 
डिवीज़न व बज्ञाल से वर्दवान-डिवीज़न को पाकिस्तान से बाहर जाने की 
इजाज्ञत मिल सकेगी | यदि ऐसा हुआ तो पजञ्ञाब व बच्नाल में मुसलमानों की 
स्थिति अधिक दृढ़ हो सकेगी--क्योंकि उनका बहुमत क्रमशः ४७, १ से ६२.७ 
प्रतिशत और '५४.७ से ६४ प्रतिशत बढ़ जायगा । 

प्रस्ताव में कहीं यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि पाकिस्तान की सीमाओं 
के निर्धारण का आधार क्या रहेगा, परन्तु साधारणतः माना यह जाता है कि 
आत्म-निर्णय के अधिकार की दृष्टि से प्रत्येक प्रान्त को एक इकाई माना जायगा 
ओर उसकी धारासभा को, प्रान्त के लिए, निर्णय करने का अ्रधिकार होगा। 
परन्तु इसमें कठिनाई यह आती है कि इतना बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय प्रान्तीय 
धारासभा के बहुमत के हाथ में छोड़ देना कहां तक न्यायसज्ञत होगा। इस 
कठिनाई से बचने के लिए. सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स ने यह सुझाव उपस्थित किया था 
कि यदि अखिल-भारतीय संघ्र-शासन में शामिल होने के पक्त में प्रान्तीय धारा- 
सभा के ६० प्रतिशत से कम सदस्यों का मत हो तो इस प्रश्न का निर्णय प्रांत 
के वयस्क पुरुषों के हाथ में छोड़ देना चाहिए, पर मुस्लिम-लीग ने इस सुकाव 
को अ्रस्वीकृत कर दिया। लीग का कहना था कि जब कि पाकिस्तान का 
आधार इस सिद्धान्त में है कि मुसलमान एक अलहदा राष्ट्र हैं, स्वभावतः उसके 
निर्माण में केबल मुसलमानों का मत ही लिया जाना चाहिए । मुस्लिम-लीग 
का यह आग्रह स्पष्टठः ही अनुचित हे, क्योंकि यदि किसी प्रान्त के मुसलमानों 
को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि उस 
प्रान्त के द्विन्दू क्यों उस अधिकार से वंचित रखे जाएं। इस कठिनाई से बचने 
के लिए डा० अम्बेडकर ने यह सुझाव पेश किया था कि मुसलमानों व हिन्दुओं 
को अलहृदा-अलद्ददा अपनी सम्मति व्यक्त करने का अधिकार दिया जाए। यह 
प्रस्ताव भी व्यवह्यारिक दृष्टि से बड़ा दोप पूर्ण है | 

सिखों की समस्या 

परन्तु, पंजाब के इस प्रकार के विभाजन के संबंध में सबसे बड़ा प्रश्न जो 
हमारे सामने आता है वह सिर्खों का प्रश्न हे । अम्बाला-प्रदेश को पंजाब 
से अलहदा कर दिए जाने का अर्थ होगा, सिखों की मातृ-भूमि को दो भागों में 
बांट देना । सिख क॒दापि इस बात के लिए तैयार न द्वोंगे। सिखों की संख्या 
बहुत कम दै--पंजाब में भो उनकी आबादी १५ फ़ीसदी से अधिक नहीं दै-- 
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परन्तु वह एक योद्धा क्रौम हैं, और उनकी इच्छा की श्रासानी से अवज्ञा नहीं 
की जा सकती | पंजाब की राजनीति में सदा ही सिखों का प्रमुख भाग रहा है । 
यों तो देश की रक्षा में सिखों ने अपनी संख्या के अनुपात से बहुत अधिक भाग 
लिया है, पर आज का पंजाब, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणों 
से, सिखों का बड़ा ऋणी है। पंजाब में सिखों के ७०० से अधिक गुरुद्वारे हैं, 
जिनकी अपनी बड़ी संपत्ति है, व जिनके साथ उनके गुरुओं, सन्तों व शहीदों की 
स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। ४०० से अधिक शिक्षा-संस्थाएं, जिनमें कॉलेज, स्कूल, 
कन्या-पाठशालाएं और ओऔद्योगिक-शिक्षा संबंधी संस्थाएं शामिल हैं, उनके 
तत्वावधान में चल रही हैं | प्रान्त की सब से उपजाऊ ज़मीन उनके पास है, 
और प्रान्त की आय का ४० प्रतिशत से अधिक सिखों द्वारा दिया जाता है । 
१६१६ के सुधारों में, गवर्नर की कार्यकारिणी के ३ सदस्यों में से १ सिख होता 
था, और १६२६ से १६३७ तक, जब कार्यकारिणी में एक मुसलमान सदस्य की 
बुद्धि हो गई थी, तब भी सिखों का प्रतिनिधित् २५ अ्रतिशत रहा। 
यूनियनिस्ट मंत्रि मंडल के बनने के बाद भी उसे उस समय तक स्थायित्व नहीं 
मिल सका था, जब तक कि उसने सिखों के एक दल-विशेष के साथ समभौता 
नहीं कर लिया, और अश्रकाली-दल के नेता सरदार बल्देवसिंह को मंत्रिमंडल में 
नहीं ले लिया । 

यह सत्र जानते हैं कि सिख अपने समस्त बल से पाकिस्तान का विरोध 
करेंगे । सिख इस बात को मान लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि पंजाब 
मुसलमानों का प्रान्त है । उनका कहना है कि जब्र पंजाब की शहरी सम्पत्ति का 
८० फ़ीसदी से ज्यादा हिस्सा ग़ेर-मुसल्मानों के पास है, जब प्रान्त के आय-कर 
व सम्पत्ति-कर आ्रादि का ८० फ़ीसदी से अधिक भाग ग़ैर-मुसल्मानों द्वारा दिया 
जाता है, जब प्रांत के उद्योग-घंघे, कल-कारखाने, इंश्योरेंस व फ़िल्म कम्बनियां, 
व्यापार और वाणिज्य, प्रधानतः ग़ैर-मुसल्मानों के हाथ में हैं, और जब प्रान्त 
के सांस्कृतिक जीवन के निर्माण और निर्देशन के स्रोत भी ग़ेर-मुसल्मान ही हैं, 
तब पंजाब को मुस्लिम-प्रांत मान लेना वस्तु-स्थिति का उपहास करना है । सिखों 
ने आरम्भ से ही पाकिस्तान का विरोध किया | उनके क्रिप्स-प्रस्तावों को ठुकरा 
देने का मुख्य आधार यही था कि उनसे प्रांतो के बहुमत को अखिल-मारतीय 
संत्र से अपने प्रांत को अलहदा कर लेने की इजाज़त मिल जाती थी। साथ ही 
उन्होंने यह भी घोषणा की, “अखिल-भारतीय-संघर से पंजाब को अलहदा 
करने के प्रयत्न का मुक़ाबिला हम प्रत्येक संभव-साधन के द्वारा करेंगे |? 

सिखों द्वारा पाकिस्तान का जो विरोध किया जा रहा है, उसे हम उपेक्षा की 
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दृष्टि से नहीं देख सकते। यदि, सिखों के विरोध के बावजूद भी, पाकिस्तान 
अमल में आता है तो यह निश्चित मानना चाहिए कि पंजाब के अन्तर्गत एक 
सिख-पाकिस्तान का निर्माण होकर रहेगा | राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक 
क्षेत्रों में सिखों को जो असुविधाएं रही हैं, उनके संबंध में मुसलमानों से कम कड़- 
वाहट उनके मन में नहीं है। उनका कहना है कि यों तो १६३५ के शासन- 
विधान में ही, उन्हें पंजाब की धारासभा में १७४ में से केवल ३३, सीमाप्रांत में 
५० में से ३ व केन्द्रीय धारासभा में २४० में से ६ स्थान देकर उनके राजनैतिक 
जीवन पर एक मर्माघात किया गया है, परन्तु स्वयं उनके अपने प्रांत, पंजाब, में 
भी उनके साथ श्रन्याय हुआ है। युक्त-प्रान्त में मुसलमानों की ग्राबादी केवल 
१३ प्रतिशत है, पर उन्हें ३० प्रतिशत स्थान प्राप्त हैं, परन्तु सिखों को पंजाब में 
केवल १६ प्रतिशत स्थान दिए गए हैं | पंजाब के मुस्लिम-मंत्रिमंडल की नीति 
के संबंध में भी उनकी शिकायतें कांग्रेसी-प्रांतों में मुसलमानों की शिकायतों की 
तुलना में कम गंभीर नहीं हैं । उनका कहना है कि-- 

१--प्रांतीय शासन के कार्य-कारी-मंडल में सिखों का अनुवात कम कर दिया 
गया, व शासन के उच्च पद ज्यों ज्यों ख़ाली होते रद्दे, मुसलमानों को दिए जाते 
रहे, सिखों को उनमें कोई स्थान नहीं मिला । 

२-सिखों की शिक्षा-संस्थाओं को निरुत्साहित करने की दिशा में यूनि- 
यनिस्ट-मंत्रिमंडल. ने भरसक प्रयत्न किया, उन्हें जो सरकारी सहायता मिलती 
थी उसमें कमी की गई, व कई संस्थाओं को सहायता देने से इनकार 
कर दिया गया | 

३--प्रांत के हिन्दू, मुसलमान व सिख सभी की मातृ-भाषा पंजाबी होते हुए 
भी सारा सरकारी काम-काज उदृ-भाषा व फ़ारसी लिपि में किया जाता है और 
प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी उदू' को ही माध्यम माना गया है | 

४--सिखों के धार्मिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया गया | सरकारी व श्रर्द्ध- 
सरकारी संस्थाओं में “के” पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । 

सिखों का तो यहां तक कद्दना हे कि पतञ्ञाब का समस्त शासन-तन्‍्त्र 
मुसलमानों का पक्ष॒ुपात, व ग़ैर-मुसल्मानों के साथ अन्याय, करता रद्दा है। इस 
विश्वास के द्वोते हुए यदि वे किसी भी मुस्लिम बहुमत वाले शासन में अपने को 
पूर्ण सुरक्षित न मानें तो हम इस सम्बन्ध में उनसे कोई शिकायत केसे कर 
सकते ई १ 

इसके साथ द्टी सिर्खो का एक अलग राष्ट्र होने का दावा भी कम से कम 
मुसलमानों के दावे से कम बल नहीं रखता । पज्ञाव उनकी अपनी मातृभूमि 
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है। मास्टर तारासिंह के शब्दों में, “पज्ञाव मुस्लिम प्रांत नहीं है। मैं तो यह 
भी नहीं मानता कि पशञ्चाबव की आबादी में मुसलमानों का बहुमत है ।. . .पञ्ञाव का 
इतिहास सिखों का इतिहास है । पज्ञाव सिख-धर्म व सिख गुरुओं का जन्म- 
स्थान है | पंजाब के अधिकांश शहीद सिख शहीद हैं | सिख ही ऐसे लोग हैं 
जो उसकी संस्कृति और भाषा में गौरव का अनुभव करते हैं....मुस्लिम-कवि 
मक्का और मदीना के स्प्रप्त देखता है, हिंदू-कवि गंगा और बनारस के गीत गाता 
है, परन्तु सिख कवि रावी और चिनाब का प्रेम अपनी कविता में श्रमिव्यक्त 
करता है। सिख ही सच्चे पंजाबी हैं ।”” अ्खिल-भारतीय सिख-विद्यार्थी-संघ ने 
अपनी भावनाओं को और भी ज़ोरदार शब्दों में व्यक्त किया है। उनका कहना 
है कि “हिंदुस्तान में यदि कोई जाति एक अलहदा राष्ट्र होने का दावा कर 
सकती है तो वह्द सिख जाति द्वी है । सिखों की हर॑ बात निराली है। दुनियां में 
केवल बही एक ऐसी जाति है जिसमें सब व्यक्तियों के नाम का अ्रंतिम शब्द एक 
ही है--यह उनकी आंतरिक एकता और अन्य लोगों से विभिन्‍नता का अच्छा 
उदाहरण है।. . .उनकी लिपि भी अ्रन्य लिपियों से ब्रिल्कुल भिन्‍न है | कपड़े व 
शक्क सूरत में भी उनमें आ्रापस में बहुत अधिक समानता है। आंतरिक दृष्टि से 
हम एक बहुत ही सुसज्जठित जाति हैं। हमारे अपने रस्मो-रिवाज हैं ।”” विचार 
कभी-कभी आंधी के वेग से बढ़ते हैं। यदि कुछ गैर-ज़िम्मेदार विद्यार्थियों के 
दिमाग़ से पैदा होकर पाकिस्तान की कल्पना अपना वर्त्तमान व्यापक रूप ले 
सकी, तो कौन कद सकता है कि ख़ालिस्तान की कल्पना कुछ लोगों के दिमाग़ 
में घुट कर ही दम तोड़ देगी 
पंजाब का विभाजन : अन्य कठिनाइयां 

सिखों के विरोध की बात यदि हम छोड़ भी दें तो भी पज्ञाब के विभाजन में 
अन्य व्यवह्दारिक कठिनाइयां आती हैं | पञ्ञाब के विभाजन का विचार नया 
नहीं है । सर जॉर्ज कॉर््रेंट ने गोलमेज़-परिपद के अवसर पर उसे उठाया था। 
अक्टूबर १६४२ में कुछ हिंदू व सिख नेताओं ने दिल्ली में उस पर विचार- 
विनिमय किया था । यह कहा जाता है कि यदि उत्तर से दक्षिण तक, लाहौर- 
डिबीज़न को ब्रीच से चीरती हुई, रेखा खोंची जाए तो उसके पश्चिम में रावल- 
पिण्डी और मुल्तान के मुस्लिम बहुमत वाले, व पूर्व में अम्बाला और जालंघर 
के ग़ेर-मुस्लिम बहुमत वाले, प्रदेश होंगे, ओर लाहोर का प्रदेश ऐसे दो हिस्सों 
में बंट जायगा जिनमें से एक में मुस्लिम-बहुमत वाले व दूसरे में गेर-मुस्लिम 
बहुमत वाले ज़िले होंगे । परन्तु, नक्शे पर पेंसिल से रेखाएं खींच देना एक बात 
है, और राज्यों की भीगोलिक सीमाएं निर्धारित करना दूसरी | यदि विभाजन के 


पाकिस्तान ःव्यूवंहारिक' कठिनाइयां श्२१ 


इसी सिद्धांत को मान लिया जाय तो यद्द सवाल उठेगा कि स्वयं लाहौर नगर को 
पञ्ञाब के किस भाग में रखा जाय १ यदि हमारी विभाजन-रेखा लांहौर से पूर्व 
की ओर है, तो इसका यह अर्थ होगा कि लाहौर और अश्रम्गबतसर दो विभिन्न 
देशों में रखे जायंगे । इन दोनों स्थानों के आर्थिक और सांस्कृतिक सामान्य- 
तत्वों को भी यदि दृष्टि से ओभल कर दें तो भी प्रश्न यह उठता है कि 
देश के बचाव के दृष्टिकोण से क्‍या यह तनिक भी सम्भव है कि लाहौर और 
अम्गृतसर के बीच कहीं भी विभाजन की यह रेखा खींची जा सके १ यदि हम 
पञ्ञाव के मौगोलिक मान-चित्र को देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस प्रदेश में 
कहीं भी इस प्रकार की हृदबन्दी की गई तो वह पज्ञाब की नहरों के जाल को, 
व उस पर निर्भर थ्रार्थिक जीवन की एकता को, न्ट-श्र/. कर देगी। और इन 
सब बातों के साथ-साथ हम यद्द भी न भूले कि हमें यद सीमा-निर्धारण एक देश 
के दो प्रांतों के बीच नहीं, परन्तु दो विभिन्न देशों के बीच करना है, जिनके 
एक-दूसरे से बिल्कुल स्वतन्त्र बनाये जाने की कल्पना की जा रही है, और जो, 
यह भी सम्भव है, इस स्वतन्त्रता का आधार लेकर एक-दूसरे से युद्ध में प्रद्नत्त 
हो सकते हैं । 
उत्तर-पूर्वे की समस्या 

उत्तर-पूर्व के प्रांतों में मी विभाजन की यह समस्या कुछ कम गम्मीर नहीं 
है। मुस्लिम-लीग सम्मवतः यह कल्पना कर रही है कि उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान 
में, बर्दवान-डिवीज़न निकाल कर, बज्ञाल व सारा ग्रासाम शामिल होंगे । परन्तु 
समस्त आसाम “को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का विचार क्‍यों किया 
जा रद्द है?! आसाम की आबादी ६६१ गैर्मुसल्मानों की हे। 
केवल सिलद्ट के ज़िले में मुसलमान ६१९१ हैं । परन्तु आ्आसाम को 
पाकिस्तान में शामिल न करने का प्रस्ताव भी उतना ही अ्व्यवहारिक है, 
जितना शामिल करने का । यदि आसाम को हिंदुस्तान में रखा जाय, तो 
उसकी स्थिति दूर-पार के एक आश्रित देश जैसी होगी,क्योंकि उसके और हिंदुस्तान 
के बीच पाकिस्तान की ज्ञमीन होगी | यद्द देखते हुए. कि श्रासाम के द्वारा 
हिंदुस्तान पर आसानी से आ्राक़रमण किया जा सकता है, यह स्थिति और भी 
गम्भीर हो जाती है। परन्त, पश्चिमी बच्धाल को शेप-बन्नाल से अलद्ददा करने 
का प्रश्न तो इससे भी अधिक जटिल द्वे। उसे किस सिद्धान्त के आधार पर 
बंगाल से जुदा किया जा सकेगा १ क्‍या इस संबंध में उसके निवासियों की 
सम्मति ली. जायगी, और यदि ऐसा किया गया तो, क्‍या उनके निर्णय को 
मान्यता मिलेगी १ क्या पश्चिमी बंगाल की जनता के मन में मुस्लिम-संस्कृति 


श्सर इमारी याज़नैतिक समस्याएं 


और उसके आधार पर बनने वाले उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान के प्रति भूणा और 
आक्रोश के भाव इतने श्रवल हो उठंगे कि वह उस बंगाल से, जिसकी भक्ति के 
आवेश में श्राज वह “आमार जननी, आमार बंग भूमि? के गीत गा दे हैं, 
सदा के लिए अपना संबंध-विच्छेद करने के लिए तेयार हो जायंगे ! क्या हम 
इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि जिन बंगालियों ने कर्ज़न द्वारा बंग- 
भंग किये जाने पर आकाश को अपनी लपटों से चूमने वाला एक इन्क़िलाबी 
आन्दोलन खड़ा कर दिया था, वे आज उसकी पुनरावृत्ति को चुपचाप 
स्वीकार कर लेंगे? 

यदि यह मान लिया जाय कि पाकिस्तान के पक्त में जो तर्क है वह अपनी 
तेज किरणों से बंगाल-प्रेम की इस भावना को काटने में समर्थ हो सकेगा, तो 
भी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां रद्द ही जाती हैं। एक बड़ी कठिनाई कलकत्ते 
के सम्बन्ध में है । कलकत्ते को किस देश में शामिल किया जायगा ! कलकत्ता 
बंगाल का व्यापार-केन्द्र तो है ही, उसकी संस्कृति का भी हृदय है। व्यापार 
आर संस्कृति दोनों की दृष्टि से उस पर हिन्दुओं का प्रभुत्व है। उसके आस-पास 
जो ज़िले हैं उनमें हिन्दुओं की आबादी ही ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या 
इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि कलकत्ता पश्चिमी बंगाल से 
हटाया जाकर पाकिस्तान में शामिल किया जा सकेगा ! परन्तु,यदि कलकत्ता पूर्वी- 
पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया--और कोई कारण दिखाई नहीं देता कि 
बह क्‍यों शामिल किया जाय--तो पूर्वी पाकिस्तान का क्‍या महत्त्व रद्द जायगा १ 
उसकी स्थिति निष्प्राण शरीर जैसी रह जायगी, और उसे प्रेरणा और नेतृत्त्व के 
लिए, एक चौथे दर्जे के राष्ट्र के समान, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान पर सर्वथा 
निर्भर रहना पड़ेगा । क्या यह स्थिति बड़ी बरांछनीय और स्पृह्रणीय होगी १ 

आवादियों की अदल-बदल 

पंजाब व बंगाल के विभाजन की इन कठिनाइयों के सामने यही मार्ग रद्द 
जाता है कि पाकिस्तान के प्रांतों में जो हिन्दू आबादी हे, उसे हिन्दुस्तान,व हिंदु- 
स्तान में जो मुस्लिम-श्रावादी रह जाय उसे पाकिस्तान,भेज दिया जाय। आबादियों 
की अदल-बदल का यह विचार प्रथम-महायुद्ध के बाद यूरोप में बहुत लोक-ग्रिय 
हो गया था,परन्तु यूनानी और त॒र्की आबादी की अदल-बदल में जो अ्रमानुषिक, 
लोमदर्पफ, और भयंकर दृश्य देखने में आये, उन्होंने इस विचार की अब्यवहा- 
रिकता को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया । भारतीय परिस्थितियों में तो ऐसा होना 
बिल्कुल ही असम्भव है । क्या हम इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं 
कि एक मुसलमान किसान जो सैकड़ों वर्षों से, हिन्दू किसानों के बीच रह कर, 


पाकिस्तान : व्यवहारिक कठिनाइयां श्ररे 


उनसे माईचारे और मुहव्बत का बर्ताव रखता हुआ, अपनी ज़मीन को जोतता 
रहा है, और धूप और बारिश से अपने भौंपड़े की रक्षा करता रहा है, किसी 
दूर-देश में जा बसने के लिए. केवल इसलिए तैयार हो जायगा कि कोई एक 
मुस्लिम नेता या कोई एक मुस्लिम-जमात आज चीख़-चीख़ कर इस बात को 
कह रही है कि उसका अपना एक अलग राष्ट्र है, और इसलिए उसका अपना 
एक अलग देश भी होना चाहिए ! क्‍या हम सोच भी सकते हैं कि सिफफ़ इसी 
आधार पर लखनऊ, दिल्ली या हैदराबाद में रहने वाले मुसलमान पेशाबर, करांची 
या ढाका में जा बसने को तैयार हो जायंगे, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि 
उन्हें जलवायु;भाषा, संस्क्रति सभी में एक बड़े अ्रन्तर का सामना करना पड़ेगा ! 
मैंने इस सम्बन्ध में देश के विभिन्‍न-प्रांतों में फैले हुए सैकड़ों मुसलमानों से बात 
की है, और मैंने देखा है कि अपना जन्म-स्थान छोड़ने के लिए वे तनिक भी 
तैयार नहीं हैं--पाकिस्तान का समस्त आकर्षण भी उन्हें ऐसा करने के लिए 
तैयार नहीं कर सकता । 
पाकिस्तान का आर्थिक-पहलू 

सीमा-निर्धारण की कठिनाई से भी बड़ी एक और कठिनाई है जो पाकिस्तान 
की कल्पना के क्रियात्मक रूप लेने में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करेगी। 
वह इस समस्या का श्रार्थिक-पक्ष है । ञ्रत्र तक इस सम्बन्ध में लोगों के विचार 
बहुत स्पष्ट नहीं थे--तरह-तरह की कल्पनाओं से काम लिया जा रहा था--पर 
हाल में ही होमी-मोदी और सर जॉन मथाई ने इस प्रश्न का विस्तृत अध्ययन 
करके अपनी रिपोर्ट सप्रू-कमेटो के सामने रखी थी, उससे पाकिस्तान के आर्थिक- 
पक्त पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन लोगों के श्रध्ययन ने इस सम्बन्ध में 
बहुत-सी ग़लतफ़हमियों को दूर करने में भी सहायता पहुंचाई है। मोदी-मथाई 
विशृष्ति में इस प्रश्न को तीन दृष्टिको्णों से देखा गया दे | पहिले तो उन्होंने यह 
देखने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी वापिक आय-वब्यय 
का उचित प्रबन्ध कर सकने की स्थिति में होगी भी या नहीं | दूसरे, उन्होंने यह 
जानना चाह है कि पाकिस्तान के बन जाने से उसमें रहने वाले व्यक्तियों के रहन- 
सहन के स्टैएडर्ड पर कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा । और तीसरे, उन्होंने 
इस बात का विशेष अध्ययन किया है कि देश की रक्षा के दृष्टिकोण से पाकि- 
स्तान की आर्थिक स्थिति कैसी होगी । 

मोदी-मथाई विज्ञप्ति में इन प्रश्नों का अध्ययन पाकिस्तान-संबंधी दोनों 
योजनाओं--मुस्लिम लीग की मांग व राजाजी-योजना--को दृष्टि में रखते हुए 
किया गया है। इन विद्वान लेखकों का कहना है कि दोनों में से कोई भी योजना 


श्र्ड हमारी राजनैतिक समस्याएं 


अमल में लाई जाय, पहिली दो बातों के दृष्टिकोण से, उसकी स्थिति आज के 
मुक़ाबिले में बुरी नहीं होगी । उन प्रांतों को, जो अपने ख़र्चे के एक बढ़े अंश 
के लिए आज केन्द्रीय-सरकार की सहायता पर निर्भर रहते हैं, यदि यह सहायता 
मिलनी बन्द भी हो गई, तो भी उनके आय के स्लोत इतने बढ़ जायंगे कि वे 
प्रांतीय-शासन-का भार स्वयं ही वहन करने की स्थिति में आर जायंगे। अन्य 
प्रांत भी शासन का अपना वर्त्तमान स्टेए्डर्ड क्ायम रख सकेंगे। लोगों के रहन- 
सहन पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । किसी भी देश के निवा- 
सियों का रहन-सहन, उसकी अनाज की उपज, ओद्योगिक विकास के साधनों, 
ओर व्यापार आदि पर निर्भर रहता है । इस दृष्टि से पाकिस्तान की स्थिति 
हिन्दुस्तान की तुलना में कुछ बुरी नहीं रहेगी । इन प्रांतों में काफ़ी ऐसी ज़मीन 
है, जो उपजाऊ बनायी जा सकती है, और जिस ज़मीन पर आज खेती हो रही 
है वह भी--कम-से-कम पश्चिमी-पाकिस्तान में--हिन्दुस्तान की ज़मीन से 
अधिक उपजाऊ है | उद्योग-धन्धों के विकास की दृष्टि से यद्यपि पाकिस्तान में 
कोयले, मंगानीज व अन्य खनिज-पदा थों की कमी होगी, पर ये चीज़ें, आवश्यक- 
तानुसार, अन्य देशों से मंगाई जा सकती हैं, इनकी कमी पाकिस्तान के औद्योगी- 
करणा में बाधक नहीं हो सकेगी | एक बात जो हमें ध्यान में रखना हे,वह यह है कि 
पानी के बहाव से ब्रिजली पैदा करने की जितनी सुविधा पाकिस्तान में होगी उतनी 
हिन्दुस्तान में नहीं होगी--पंजाब ही इतनी अधिक “हाइड्रो-इलैक्ट्रिक' शक्ति 
तैयार कर सकता है, जिससे समस्त देश की आवश्यकताओं की पूर्त्ति हो सके । 
रक्षा-सम्बन्धी व्यय 

पर, वास्तविक्र समस्या तो रक्षा-सम्बन्धी व्यय को जुटा पाने की है। आने 
वाले वर्षों में रक्ता-विभाग पर हमें बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा । हमें अपनी 
पैदल-फ़ौज को, आधुनिक पद्धति पर, पुनः संगठित तो करना ही है, पर जहां 
तक हमारी समुद्री व हवाई ताक़त का संबंध है, उनका तो हमें नये सिरे से ही 
निर्माण करना है। लड़ाई के पहिले हमारा रक्ता-संबंधी खर्च ४० करोड़ रुपए 
वार्षिक के लगभग था । जानकार लोगों का कहना है कि लड़ाई के बाद हमारा 
वार्षिक व्यय कम-से-कम १०० करोड़ का होगा। इसके अलावा, यदि हिन्दु- 
स्तान को दो ठुकड़ों में बांट दिया गया तो विदेशी आक्रमणों का डर आज के 
मुक़ाबिले में बहुत अधिक वढ़ जायगा और यह भी अ्रभी तो निश्चित नहों है कि 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के आपसी संबंध मैत्री के ही होंगे । यदि इन परि- 
स्थितियों को भी ध्यान में रखें तब तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों को 
अपना रक्ता-व्यय कई गुना अधिक बढ़ाना पड़ेगा | . पर यदि तर्क के लिए यह 
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मान भी लिया जाय कि हिन्दुस्तान का बंटवाय आपसी समभौते से होता है, 
ओर बाद में भी इन दोनों पड़ौसी और स्वतन्त्र देशों में मेत्री ओर भाई-चारे 
का बत्तांव रहता है, तो भी दोनों देशों को मिल कर रक्षा-विभाग के लिए कम- 
से-कम १०० करोड़ रुपए वार्षिक की व्यवस्था करनी पड़ेगी । मुस्लिम-लीग के 
लाहौर-प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान का निर्माण यदि प्रांत के आधार पर होता 
है तो उसे इस ख़र्चे में से ३६ करोड़ का भार अपने ऊपर लेना होगा, और 
यदि वह, राजाजी-योजना के अनुसार, मुस्लिम बहुमत वाले ज़िलों के आधार पर 
बना तो उसके हिस्से २३ करोड़ रुपए का खर्चा आयेगा । क्या पाकिस्तान की 
आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि वह रक्ता पर इतना अधिक ख़र्च कर सकेगा ! 

इस संबंध में ब्रिल्कुल सही संख्याओं का अनुमान लगा लेना तो असंभव 
ही है, पर मोदी.मथाई विज्ञप्ति में इस प्रश्न पर बड़ी उदारता से विचार किया 
गया हे, और उसका निष्कर्ष यह है कि पाकिस्तान, प्रांत अथवा ज़िले पर 
बनाये जाने की स्थिति में, क्रशः १४ अथवा ६ करोढ़ रुपया इस काम के लिए 
बचा सकेगा, और यदि पाकिस्तान की सरकार ने इस दिशा में बहुत द्दी अधिक 
प्रयत्न किया, और एक ओर शासन का खर्चा कम करके व सर्वसाधारण के लाभ 
की समस्त योजनाओं को बन्द करके और दूसरी ओर संपत्ति और व्यापार आदि 
पर टैक्स बढ़ाकर कुछ और रुपया निकालना चाहा तो वह एक तो जनता की 
तकलीफ़ों को बढ़ा देगी, और उनमें विक्ञोभ व नाराज़गी की भावनाओं को 
जन्म देगा और दूसरे, इतना कम होगा कि उससे स्थिति के सुधरने की विशेष 
आशा नहीं होगी । यद्वां हम यद्द न भूलें कि मोदी-मथाई विज्ञप्ति में इन संख्याओं 
पर अधिक-से-अधिक उदारता से विचार किया गया है। प्रो० कूपलैण्ड के 
अनुसार पाकिस्तान साधारणतः ३ करोड़ से अधिक रुपया अपने रक्षा-विभाग 
के लिए नहीं बचा सकेगा, और अन्य उपायों द्वारा भी वह ५ करोड़ से अधिक 
रुपया इस काम के लिए नहीं जुझय पाएगा । ऐसी स्थिति में सवाल उठता है 
कि पाकिस्तान। करेगा क्या १ यदि वह अपने सेनिक व्यय में कमी करता है तो 
बह खुले-आम विदेशी आक्रमण-कारियों को निमन्त्रण देता है। यदि इस 
सम्बन्ध में वह हिन्दुस्तान की सहायता पर निर्भर रहता है तो यह निश्चित है कि 
जिस सार्वभोम-सत्ता की कल्पना आ्राज पाकिस्तान के समर्थकों के मन में है वह 
खम्न-मात्र रह जायगी; वैसी स्थिति में बहुत-सी दूसरी बातों के लिए भी पाकि- 
स्तान का हिन्दुस्तान पर निर्भर रहना अनिवार्य हो जाऐगा और यदि, पाकिस्तान 
इंग्लेणड अथवा अन्य किसी बाहरी देश पर इसके लिए निर्भर रहा तो उसका 
भाग्य, अथवा दुर्भाग्य, रद्द जायगा सदियों तक उस विदेशी राष्ट्र की ग़ुलामी का 
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तौक़ अपने गले में डाल कर उसके इशारे पर नाचना। सच तो यह है कि 
आज स्थिति यह है कि यदि आजादी की कल्पना की जा सकती है तो 
राष्ट्रीय एकता के आधार पर ही; इस एकता के छिन्‍्न-भिन्‍न होने का 
अथे होगा आजादी के सपनों को धूल में बिखेर देना । 
आर्थिक पुनर्निमाण की दृष्टि से पु 

यदि हम वस्तु-स्थिति की गहराई में प्रवेश करें तो यह स्पष्ट देख सकेंगे कि 
आज तो राष्ट्रीय बचाव का अर्थ होगया है, देश का औद्योगीकरण । वही देश 
आज अपने बचाव की आशा कर सकता है जिसके पास आर्थिक उन्नति के 
अपरिमित साधन हों, और जो उन साधनों का समुचित विकास करने की स्थिति 
में हो । इस दृष्टि से यदि हम अन्तर्राष््रीय राजनीति को देखें तो इस युद्ध में 
मित्ररराष्ट्रों की विजय का श्रेय जिन दो बड़े राष्ट्रों को दिया जा सकता है, वे हैं 
अमरीका ओर रूस, और दोनों ही ऊपर दी गई शर्त्त को पूरा करते हैं, दोनों के 
पास अपरिमित साधन हैं, और दोनों ने उनका अधिक:से-अ्रधिक विकास 
किया है | जिन देशों की अ्र्थनीति नितांत स्वावलंबिनी नहीं थी--जर्मनी, इटली, 
जापान आदि--वे सब हारे | स्त्रयं इंग्लैणएड की स्थिति भी डांवाडोल है। 
प्रो० लॉस्की ने अभी उस दिन कहा था कि अब वह स्वेडन के समान, एक 
द्वितीय श्रेणी की शक्ति रह गया है । यदि वह अमरीका या रूस दोनों में से 
किसी एक पर निर्भर--आश्रित नहीं रहना चाहता तो उसके लिए केवल यही एक 
मार्ग रद्द गया है कि वह पश्चिमी-यूरोप के देशों को राजनैतिक व आर्थिक दोनों 
इृष्टियों से संघ-बद्ध बनाने का प्रयत्न करे | उन छोटे देशों के लिए तो आज की 
दुनियां में कोई स्थान रह ही नहीं गया है, जो अपने सीमित साधनों से अपना 
बचाव करना चाहते हैं । अन्तर्यट्रीय राजनीति के जानकारों का विश्वास है कि 
संसार में ग्रमरीका और रूस को छोड़कर केवल दो अन्य देश हैं जो बिना 
किसी बाह्य-शक्ति पर निर्भर रहते हुए, आ्रार्थिक दृष्टि से संपूर्ण-स्त्रावलंबी हो सकते 
हैं, ओर जिनमें संसार की महान्‌ शक्ति बनने की क्षमता है--वे हैं चीन और 
हिंदुस्तान । 

हिंदुस्तान दुनियां की आने वाली राजनीति में एक शानदार स्थान प्राप्त कर 
सकता है--ब्रशत्तं कि वह आ्राज की अपनी भौगोलिक एकता को क़ायम रख 
सके | हिंदुस्तान यदि इस आदर्श को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए 
यह आवश्यक है कि वह अपनो थ्रार्थिक उन्‍नति के समस्त साधनों का विकास 
करे | परन्तु देश के ढुकड़ों में बंट जाने के बाद यह आर्थिक विकास असंभव हो 
जायगा । आ्ार्थिक विकास की दृष्टि से भी आज उन विस्तृत भू-खण्डों का, जो 
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भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे के समीप हों, मिल-जुल कर काम करना आवश्यक 
होगया हे । किसी भी दृष्टि से हम इस प्रश्न का विचार करें, हम इसी 
निष्कष॑ पर पहुँचेंगे कि, अपनी भौगोलिक एकता को क्ायम रखते हुए, श्राज 
हिंदुस्तान के सामने विकास का एक अभूतपूर्व अवसर है । किसी भी उद्देश्य से 
सद्दी, अ्रंग्रेज़ी शासन ने पिछले डेढ़-सौ वर्षों में समस्त देश को एक शासन-सूत्र 
में पिरो दिया है । देश भर भें एक ही मुद्रा का प्रचार है; रिज़र्व-बैंक का आधार 
लेकर बैज्लों को एक-दूसरे से गूथ देने वाला एक जाल-सा फैला है; देश के एक 
कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई हज़ारों मील लम्बी सड़कें हैं, ट्रेनों के आने-जाने 
की व्यवस्था है, और सभी महत्त्व के स्थानों पर हवाई जहाज़ों के अड्डे हैं । इसके 
अतिरिक्त, हमारे पास एक ओर कृषि के लिए काफ़ी ज़मीन है और दूसरी ओर सभी 
आवश्यक खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हैं । संक्षेप में, हमारे पास वे सभी साधन 
मौजूद हैं जो एक बड़े राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं । केवल एक चीज़ है, जो हमारे 
आज के विषएण जीवन और भविष्य की महानता के मार्ग में व्यवधान बनकर 
खड़ी है--त्रह है हमारी गुलामी । गुलामी की इन ज़ज्ञीरों के टूय्ते ही--ओऔर 
अब इनके दिन इने-गिने ही रह गए हैं--हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना 
उचित स्थान पा सकेंगे । 

पर यद्द तभी सम्भव है जब हिंदुस्तान की राजनैतिक एकता कायम रखी जा 
सके । हिंदुस्तान के दो कृत्रिम और अप्राकृतिक भागों में बंठते ही आर्थिक 
पुनर्निर्माण की समस्त योजनाएं, और राजनैतिक महानता के समस्त स्वप्न, अपने 
आप ही ख़त्म हो जायंगे । जलवायु, ज़मीन ओर खनिज पदाथों के बंटवारे की 
जो विभिन्‍नता एक ऐसे बड़े देश में, जहां आ्रायात-निर्यात की गति मुक्त और 
निबाध है, शक्ति का आधार बन जाती है, वही छोटे-छोटे टुकड़ों के आर्थिक 
विकास में एक बढ़ी बाधा बन कर आर खड़ी होगी । इस संबंध में हमें यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि देश के इस बंख्वारे में आर्थिक दृष्टि से अधिक हानि 
पाकिस्तान के प्रांतों की होगी । उसके दोनों भागों--उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान व 
उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान--के बीच में ७०० मील लम्बी ज़मीन एक विदेशी सर- 
कार के आधिपत्य में होगी--ऐसी स्थिति में उसके लिए आर्थिक विकास की 
एक संयुक्त-समन्बित योजना बना पाना भी संभव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त 
कोयले, लोहे, मंगानीज़ व अन्य खनिज पदा्थों की उसकी कमी ओ्रौद्योगिक 
विकास में ब्राधक तो होगी ही-चादे वद् महंगे दामों पर इन चीज़ों को दूसरे 
देशों से ख़रीद कर अपने उद्योग-धन्धों के विकास का प्रयत्न करे । यदि पाकि- 
स्तान के पास ग्रार्थिक साधन अधिक नहीं हैं, और जो हैं, उनका भी वह समु 


श्र इमारी राजनैतिक:समस्याएं, 


चित विकास नहीं कर पाता, तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका भविष्य बहुत 
आशाप्रद नहीं होगा । संसार का कोई भी सशक्त राष्ट्र उसे अपने पैरों. तले 
रोंद सकेगा, और उसकी दशा एक शतरंज के मोहरे जैसी होगी, जिसे कुशल 
खिलाड़ी, श्रपनी शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से, जहाँ चाहे वहाँ रख देता है । 
अन्य विरोधी तत्त्व : अंग्रेजी सरकार 

इन भौगोलिक और श्रार्थिक कठिनाइयों के साथ हम उन शक्तिशाली 
राजनैतिक तत्वों को भी नहीं भूल सकते जिनका विरोध पाकिस्तान की समस्त 
कल्पना को क्रियात्मक रूप लेने से चैसे ही रोक सकता दै--जैसे एक मज़बूत 
बाँध एक छोटी-सी नदी के प्रवाह को । इन राजनैतिक तक्‍्तों में हम सबसे 
पहिले अंग्रेज़ी सरकार को दी लें। यद्द सच है कि वर्त्तमान महायुद्ध के प्रारंभिक 
वर्षों में, जब मित्र-राष्ट्रों की परिस्थिति डांवाडोल थी, भारत की अंग्रेज़ी सरकार 
ने मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की माँग का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, 
पर उसके लिए तो कुछ विशेष परिस्थितियां ज़िम्मेदार थीं। उन परिस्थितियों 
के बदलते ही अंग्रेजी सरकार का दृष्टिकोण भी बदला--और तब से प्रमुख 
अंग्रेज़ अधिकारी देश की एकता की आवश्यकता पर ज़ोर देने लगे हैं। सच 
तो यह है कि अंग्रेज़ इस प्रश्न पर अपने स्वाथथों और हितों की दृष्टि से ही अपनी 
नीति निर्धारित करेंगे। बे न तो कांग्रेस के कहने भर से हिन्दुस्तान छोड़ कर 
चले जायंगे और न मुस्लिम-लीग के इस सुझाव पर ही कि पहिले हिन्दुस्तान को 
दो हिस्सों में बाँट दें और तब चले जाये, अमल करेंगे। उनका बस चलेगा 
तो वे हिन्दुस्तान में आपसी मतभेदों को क्रायम रखेंगे, ओर यहाँ जमे रहेंगे | 

अंग्रेज़ों को यदि हिन्दुस्तान से जाना ही हुआ तो वे उसे दो ऐसे भागों में 
बाँट देने के बदले, जिनके सशक्त बन जाने की सम्भावना होगी, कई छोटे-छोटे 
भागों में बाँठ देना अधिक अच्छा समझेंगे । इस संबंध में प्रो० कूपलेए्ड आदि 
कई अंग्रेज़ों की योजनाएं हमारे सामने हैं हीं, परन्तु, यदि यह मान लिया जाय 
कि अभी कुछ असें तक, हिन्दुस्तान के श्राज्ञाद हो जाने पर भी, इंग्लेण्ड एशिया 
में अपने आर्थिक स्वार्थों को क़ायम रखने की चेष्टा करेगा, तो यह अधिक 
संभाव्य दिखाई देता है कि वह हिन्दुस्तान की शासन-सम्बन्धी एकता के कायम 
रखने पर ज़ोर देगा | यहाँ हमें यह न भूल जाना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की दृष्टि से आज राजनैतिक गुरुत्व-शक्ति का केन्द्र अटलाटिक से हट 
कर प्रशान्त-महासागर में आरा गया है । इस दृष्टि से समस्त एशिया की राज- 
नीति ओर अ्रथनीति के क्षेत्रों में अपने हितों की रक्षा की दृष्टि से इंग्लेण्ड के 
लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एक संयुक्त-भारत के विकास में सहायक हो | 
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भारतीय राष्ट्रीयता की रुद्ानुभूति प्राप्त करके ही वह एशिया में अपनी स्थिति 
क्ायम रख सकता है। फिर भी इंग्लैरड के लिए तो यही कहना ठीक है कि 
वह इस संबंध में अपना दृष्टिकोण, परिस्थितियों के अनुसार, अपने स्वा्थों और 
हितों को प्रमुखता देते हुए ही बनायेगा । जहाँ तक आज की स्थिति है, यह 
निश्चय जान पड़ता है कि अंग्रेज़ी सरकार पाकिस्तान-संबंधी किसी ऐसी योजना का 
समर्थन नहीं करेगी जिसमें उसकी एक स्वतंत्र, सार्वभौम सत्ताका निर्माण होता हो। 
कट्टर हिन्दू दृष्टिकोण 

“ग्रखण्ड हिन्दुस्तान' के नारे के साथ कट्टर हिन्दुओं द्वारा पाकिस्तान का जो 
विरोध किया जाता है, उसका आराघार तर्क से अधिक भावना में है | तर्क की 
दृष्टि से यदि उसे तौला जाय तो वह पाकिस्तान के समर्थन में एक बड़ी दलील 
का रूप ले लेगा। उसका आधार इस भावना में है कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का 
है, और मुसलमान इस देश में एक विदेशी तत्त्व के रूप में हैं। वे यदि हिन्दुओं 
के संरक्षण में, उनकी दया के पात्र बन कर, रहना चार्दे तो रह सकते 
अन्यथा जहाँ जाना चाहें, जा सकते दें। कभी-कभी तो उनकी तलना 
यहूदियों से की जाती है, और उनके लाभ के लिए, यहूदियों के प्रति 
नात्सी-सरकार का जो व्यवहार रहा, उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया 
जाता है। कांग्रेस के भीतर भी एक दल ऐसा है जो एक संस्कृत-प्रधान भाषा 
को मुसलमानों पर लादने के पक्त में है, ओर जो यह मानता है कि 'वन्देमातरम! 
व राष्ट्रीय भंडे के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाना 
चाहिए । पर, हिन्दू महासभा तो इस सम्बन्ध में नीति और मर्यादा और राज- 
नीति की सभी सीमाओं को लांघ चुकी है । वीर सावरकर के “वीरतापूर्ण! शब्दों 
में, “जब हम बदला लेने की स्थिति में होंगे, ओर बदला लेंगे, तो एक दिन में 
मुसलमानों के होश ठिकाने आरा जायंगे--तब उन्हें पता लगेगा कि हिन्दुओं पर 
जुल्म करने की कोशिश का नतीजा क्‍या होता है और उससे मुसलमानों को 
कितना बड़ा नुक़सान पहुँचने की संभावना है -तब वे भले आदमियों का-सा 
बत्ताव करना सीखेंगे |”? 

यह मनोग्गत्ति है जिसने पाकिस्तान की कल्पना को जन्म दिया। यदि 
हिन्दुओं का विश्वास है कि मुसलमान इस देश में एक विदेशी तत्त्व हैं, और 
उन्हें उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए, तो मुसलमानों के मन में यह 
भावना उठना स्वाभाविक है कि उन्हें अपनी एक खतन्‍्त्र शासन-सत्ता की 
स्थापना कर लेना चाहिए.। वैसी शासन-सत्ता वे इस देश के बाहर कहाँ खड़ी 
4, दिसम्बर १६३८ में सभापति के पद से दिये गए भाषण का एक अ्रंश | 
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कर सकते हैं ? वे भी हिन्दुस्तान की मिट्टी से बने हैं, और हिन्दुस्तान की 
ज़मीन के ज़्रें-ज़रें पर उनका उतना ही हक़ है जितना हिन्दुओं का । यदि 
हिन्दू और मुसलमान मिल-जुल कर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो हिन्दु- 
स्तान का दो हिस्सों में बंटबारा कर दिया जाना उतना ही स्वाभाविक और न्याय- 
संगत है जितना उन दो भाइयों का अपनी मौरूसी जायदाद को बाँट लेने के 
लिए आग्रह-शील ह्वोना, जो प्रेम से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं | सच 
तो यह है कि हिन्दुओं का हिन्दुत्व के नाम पर देश के एकाधिपत्य का खम् 
देखना ही दो राष्ट्रों की कल्पना को बल देता है, और मुसलमानों के लिए एक 
ख्तन्त्र-देश के निर्माण की माँग को अधिक तर्क-पूर्ण बना देता है । पर, तक 
से ही तो काम नहीं चलता । मैं यह जानता हूँ कि कद्दर हिन्दू इस तर्क को 
मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और भारतीय राष्ट्र की एकता के सम्बन्ध में वे 
इतने संवेदन-शील और भाव-प्रवण हैं कि अपने समस्त बल को लगा कर भी 
वे पाकिस्तान का विरोध करेंगे। इस विरोध के पीछे, जैसा कि हम ऊपर देख 
चुके हैं, तर्क का बल चाहे अधिक न हो, पर इतने बड़े समुदाय का भावना- 
बल इतना अ्रधिक होगा कि उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
गृह-युद्ध की सम्भावना ? 

तब, होगा क्या ? यदि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने था ग्रदसे हटने के 
लिए तैयार नहीं हैं, तो क्यों न एक गह-युद्ध के द्वारा इस प्रश्न को सुलका लिया 
जाय १ यह हो सकता है कि उसके बाद हम या तो स्विज़रलैएड और अमरीका 
के संयुक्त-राज्य के समान अपना एक संघ बना लें या दक्षिण अमरीका के समान 
अपने को कई देशों में बांदने का निश्चय कर लें । परन्तु यद्द मानते हुए भी कि 
देश में हिंदुओं की संख्या अधिक है, कौन कद्द सकता है कि इस गह-युद्ध का 
परिणाम क्या होगा ! बहुत संभव है कि यह परिणाम देश के विभिन्‍न भागों में 
भिन्‍न-भिन्‍न रूप ले ले। यह भी संभव है कि जिन प्रांतों में आज मुसलमानों का 
बहुमत है, वहां वह अपने बाहु-बल से अपना स्वतन्त्र-राज्य क्रायम कर सके-- 
और तब उस संघर्ष के परिणाम-स्वरूप उन प्रदेशों की स्वतन्त्र-सावंभौम सत्ता 
मानने के लिए हमें विवश होना पड़े जिन्हें जबरदस्ती भी अपने साथ रखने 
के लिए हम आज इतने उतावले हैं ! परन्तु, और यह एक आवश्यक और 
महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या जब कि अंग्रेज़ी सरकार मौजुद है, वह हमें ऐसे गरद-युद्ध 
की सुविधा देने के लिए उद्यत हो जायगी १ यह हो सकता है कि, हमारी सांप्र- 
दायिक मनोवृत्ति के पोषण की दृष्टि से, वह देश में यहां-वहां छोटे-मोटे दजल्लें हो 
जाने दें, परन्तु वह हमारे लिए एक देश-व्यापी णह-युद्ध का आयोजन तो कदापि 
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नहीं करेगी । इस प्रकार के णह-युद्ध संगठित राजतन्त्रों की शिक्षित सेनाओं द्वारा 
लड़े जाते हैं--बैसा होना त्रिटिश-राज्य के रहते असम्भव है । सच तो यह है कि 
इस प्रकार की तैयारी की भनक भी यदि उसके कान में पड़ गई तो वह उसे,जनता 
की रक्ता के नाम पर, अपनी सैन्य-शक्ति और देश पर अपने शिकंजे को और 
अधिक मज़बूत बना लेने के काम में उपयोग करेगी । 
राष्ट्रवादी मुस्लिम-संस्थाओं का मत 

इस सम्बंध में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए. कि सभी मुसलमान पाकिस्तान 
की मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं--कुछ तो उसका तीत्र विरोध भी कर रहे हैं। 
यह कहना तो कठिन है कि देश की मुस्लिम आबादी का कितना भाग मुस्लिम- 
लीग की पाकिस्तान की मांगके पीछे है। मुस्लिम-लीग की सदस्यता की टीक संख्याका 
अनुमान करना भी कठिन ही है । १६३६ में तो प्रांतीय धारा-सभाओ्रों में लीग की 
ओर से कुल १०८ सदस्य चुनेगए, थे,जबकि अन्य मुस्लिम-संस्थाओं की ओरसे २६६ 
सदस्य थे | यह सच है कि पिछले प्यरपों में मस्लिम-लीगका बल बहुत बढ़ गया है, पर 
आज भी वह मुसलमानों की अ्रकेली प्रतिनिधि-संस्था तो क॒दापि नहीं है। अशिक्तित 
और राजनैतिक चेतना-धारा से कोसों दूर जो करोड़ों मुसलमान इस देश में हैं,उन्हें 
छोड़ भी दिया जाय, और केवल उन्हीं मुसलमानों को लिया जाय जो राजनेतिक 
दृष्टि से जाण्त और विचार-शील हैं तो भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि उन 
सभी ने मुस्लिम लीग को अपनी एकनिष्ठ राजभक्ति दे रखी है, अथवा वे 
पाकिस्तान को हमारी सांप्रदायिक और राजनैतिक समस्याञ्रों का एक-मात्र राजमार्ग 
मानते हैं । 

मुस्लिम-लीग के बाहर भी अनेकों मुस्लिम राजनैतिक संस्थाएं हैँ | ख़ाकसार 
हैं, जमीयत-उल-उल्मा है, अदरार हैं, शिया राजनैतिक कांफ्रेंस है, मोमिन हैं, 
कांग्रेस-बादी मुसलमान हैं और वे सहस्त-सहस्त मुसलमान हैं, जो अपने को राष्ट्रवादी 
कहते हैं | इनमें से कोई भी पाकिस्तान के पक्त में नहीं है-और श्रधिकांश तो उसे 
एक ग़ैर-इस्लामी नारा मानते दें | १६४० में इस प्रकार की ६ मुस्लिम-संस्थाओं 
ने मिल कर एक अखिल-भारतीय आज़ाद-मुस्लिम वोर्ड की स्थापना की। 
मार्च १६४२ में, इस बोर्ड ने अपनी एक बैठक में लीग के :भारतीय मुसलमानों 
के प्रतिनिधित्व के दावे को एक अ्रविश्वसनीय धोखा” बताया, और हिंदुस्तान 
की एकता में अपना विश्वास प्रगट किया | अखिल भारतीय मोमिन-कांफ्रेंस ने 
अपने एक प्रस्ताव के द्वारा घोषणा की कि “वह हिंदुस्तान की अविभाज्यता, 
एकता व सब्नठन को भारतीय जनता के सामान्य लाभ की दृष्टि से, और विशेष- 
कर भारतीय मुसलमानों के द्ित की दृष्टि से, अनिवार्य समझती दे ।? 





१३२ हमारी राजनैतिक संमस्याएं 


परन्तु, हम यह न भूलें कि लीग का लाख-विरोध करते हुए, व पाकिस्तान की 
कल्पना को निराधार और मुस्लिम हितों को घातक मानते हुए भी, ये मुस्लिम 
राजनैतिक दल भारतीय मुसलमानों के सच्चे हितों की बलि देने के लिए. कभी 
भी तैयार नहीं होंगे । मुस्लिम-लीग व इन संस्थाओं में केवल यही अंतर है कि 
जब मुस्लिम-लीग का दृष्टिकोण पहले सांप्रदायिक है, और शायद बहुत दूर 
जाकर भी श्रधिक राष्ट्रीय नहीं रह गया हे, राष्ट्रवादी-मुस्लिम-संस्थाएं, राष्ट्रीय हितों 
को प्राधान्य देती हैं, पर मुस्लिम-ह्ितों की रक्षा के सम्बन्ध में भी तत्पर हैं। 
खुदाई-खिदमतगारों ने भी,जैसा कि सीमाग्रांत की कांग्रेस के उस समय के सभापति 
ने अपने एक वक्तव्य में कहा था, राजाजी के मुसलमानों को आत्म-निर्णय का 
अधिकार देने के प्रस्ताव का “संपूर्ण-समर्थन” किया था। जमीयत-उल-उल्मा 
ने, १६४२ की एक बैठक में, हिंदुस्तान के लिए. आज़ादी मांगते हुए भी ऐसे 
वैधानिक संरक्षणों की मांग पेश की जिनसे “मुसलमानों के धार्मिक, राजनैतिक 
और संस्क्ृतिक आत्मनिर्णय के अधिकारों की रक्ता”” हो सके । आज़ाद मुस्लिम 
कान्फ्रेंस, भारतीय स्वाधीनता के श्रन्तगंत, अल्प-संख्यक वर्गों के लिए आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त को आवश्यक मानती है । 
समारोप 
यह सच है कि पाकिस्तान की कल्पना को लेकर मुसलमानों में एक सस्ती 
भाव-प्रवणता ने एक बड़ा लोकमत अपने पक्ष में संग्रहीत कर लिया है | 
मुसलमान आज आसानी से यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुस्लिम-संस्क्ृति 
वास्तु-कला, चित्रकला, साहित्य और तत्त्वज्ञान, जीवन के सभी क्षेत्रों में, अपने 
विकास की चरम-सीमा पर हिन्दुस्तान में, हिन्दू-संस्क्ृति के निकट-संपर्क में रहकर 
ही पहुँची, न वे इसी वात पर विश्वास करेंगे कि पाकिस्तान के क्रियात्मक रूप 
लेते ही मुस्लिम-संस्क्ृति, अपने जीवन-स्रोतों से उन्‍्मूलित होकर, अपने स्वाभाविक 
विकास को खो ब्रैठेगी, पर साथ ही हम यह न भूलें कि पाकिस्तान की कल्पना 
यदि दिन के सपने से अधिक स्थापित्व नहीं रखती तो दूसरी ओर हम अपने देश 
के लिए. ऐसे शासन-विधान की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें अल्प-संख्यक 
जातियों, विशेषकर मुसलमानों, के लिए, विशेष अधिकारों और संरक्षणों की 
व्यवस्था न की गई हो । जहां तक राजनैतिक आत्म-निर्णय का सम्बन्ध है, 
मुसलमानों के सभी वर्ग उसके लिए आग्रहशील हैं, और प्रगतिशील हिन्दू भी 
उसका समर्थन कर रहे हैं । 
यह मांग संपूर्णतः न्‍्यायसंगत है भी । जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता 
कि भारतीय मुसलमानों का एक अलग सुसंगठित समाज नहीं है, जिसकी देश 
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- के अन्य समाजों से अपनी एक अलग स्थिति है, तबतक उन्हें राजनैतिक रूप से 
भी अलग एक इकाई मान कर चलना ही पड़ेगा | ६ करोड़ की आबादी वाले 
एक समाज से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सदा के लिए एक ऐसे 
बहुसंख्यक वर्ग के प्राधान्य को स्वीकार कर लेगा, जिसका धर्म व संस्कृति उससे 
अलहदा हो । मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र माना जाय या नहीं पर, उनके 
इस आग्रह में कोई ऐसी वात नहीं है जिस पर इतनी कड़वाहट का फेलना ज़रूरी 
हो । इतिहास के लंबे युगों में रा्ट्रीयवाओं की सीमाओं में सदा ही परिवर्त्तन 
होता रहा है। परन्तु, यदि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र न भी माना जाय तो 
भी, एक अलग समाज होने के नाते, उनके आत्म-निर्णय के अधिकार को तो 
मानना होगा ही, और उसे देश के भावी शासन-विधान में क्रियात्मक रूप देना 
होगा । मैं यह नहीं कहता कि बहुसंख्यक्र वर्ग सदा ही अ्ल्प-संख्यक वर्ग को 
कुचलने की चेष्ट करेगा, और न मैं यद्दी मानता हूँ कि मुसलमानों को आत्म- 
निर्णय का अधिकार देते ही सांप्रदायिक बैमनस्य का अन्त हो जायगा, पर यह 
अवश्य कहा जा सकता है कि ऐसा करने से समाधान का मार्ग अधिक प्रशस्त 
आर सुगम बन सकेगा । 


हक ० 4 ० 
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मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग का मुख्य आधार यह विश्वास है कि 
मुसलमान एक अलहदा राष्ट्र हैं । इस विचार का यों तो एक लम्बा इतिहास है, 
पर इसके सम्बंध में अधिक चर्चा लीग के लाहोर-प्रस्ताव के बाद ही सुनाई देने 
लगी है । सच तो यद्द हे कि लीग की पाकिस्तान की मांग पहले हमारे सामने 
आई, और उसके समर्थन में, मुसलमानों का एक अलद्ददा राष्ट्र होने का दावा, 
उसके बाद से ही दोहराया जाने लगा है। बार-बार के दोहराए जाने से उसमें 
कुछ बल भी आरा गया है | इस दावे को सबसे अधिक स्पष्ट शब्दों में, सितम्बर 
१६४४ की अपनी बातचीत में, मि० जिन्ना ने गांधी जी के सामने रखा | 
उन्होंने कहा, “हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीयवा का निर्धारण करने 
वाली किसी भी कसौटी पर जांच करने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि 
मुसलमान और हिंदू दो भिन्न-राष्ट्र हैं। हमारा १० करोड़ की संख्या का एक 
अलहदा राष्ट्र है, और हमारी अपनी अलग संस्क्ृति और सभ्यता, भाषा और 
साहित्य, कला और वास्तु-कौशल, नाम और उपनाम, जीवन के मूल्यों के संबंध 
में धारणाएं व विश्वास, क़ानून और नेतिक बंधन, रिवाज और रहन-सहन, 
इतिहास और परम्पराएं, दृष्टिकोण और आकांक्षाएं, हैं ।. . संक्षेप में, जीवन का, 
और जीवन के संबंध में, हमारा अपना एक दृष्टिकोण हे । अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
की दृष्टि से भी हम एक अलहदा राष्ट्र हैं ।” 

दो राष्ट्रों का सिद्धांत 

मि० जिन्ना के मुसलमानों के एक अलहदा राष्ट्र होने के दावे को, लीग के 
बाहर के, सभी मुस्लिम राजनैतिक दलों व नेताओं ने अमान्य ठहराया है | आज़ाद 
बोर्ड, अखिल भारतीय मोमिन कांफ्रेंस आदि ने उसके विरोध में प्रस्ताव पास 
किये हैं । मौलाना आज़ाद ने तो यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान की कल्पना 
ही इस्लाम-धर्म के विरुद्ध जाती है। परन्तु, गांधी जी ने इस सिद्धांत की जैसी 
तीत्र ग्रालोचना की है, वेसी शायद किसी ने भी नहीं की। उनका कहना है 
कि यदि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अन्तर है तो वह उनके धार्मिक विश्वास 
का अन्तर है। उन्होंने जिन्‍ना साहिब की दलीलों का उत्तर देते हुए लिखा, 
“मैं तो इतिदास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखता जब कि किसी देश के 
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रहने वाले ब्यक्तियों और उनकी सन्तान ने, केवल धर्म-परिवर्तन के आधार पर, 
अपने को अपने परम्परागत राष्ट्र से अलग एक राष्ट्र माना हो । आप 
यह नहीं कहते कि आपने हिंदुस्तान को जीता, इसलिए ग्राप एक अलहददा राष्ट्र 
हैं। आ्राप तो अपने को एक अलतद्वा राष्ट्र इसलिए मानते हैं कि आपने अपना 
धर्म बदल लिया है। क्‍या आज हिंदुस्तान एक राष्ट्र बन जायगा यदि हम सब 
लोग इस्लाम-धर्म को स्त्रीकार कर लें ? क्‍या बंगाली, उड़िया, आंभ्रवासी, 
तामिल, मराठें, गुजरती आदि अपनी विशेषताओं को खो देंगे यदि वे मुसलमान 
बन जाये १” गांधी जी के इस प्रश्न का आज भी उत्तर नहीं मिल सका है । 

यदि धर्म की विभिन्‍नता के ग्आाधार पर मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र मान 
लिया जाय, तो उसी आधार पर किर सिखों को भी एक अलग राष्ट्र क्यों न 
माना जाय ? परन्तु, इसके लिए जिन्ना साहिब तैयार नहीं दे--यद्यपि दक्षिण 
भारतीयों द्वारा द्रवड़िस्तान के रूप में अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लेने 
में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । १६४२ की अपनी पंजाब-यात्रा में उन्होंने सिख 
के संबंध में आत्म-निर्णय के अ्रधिकार के उठाए. जाने का बढ़ा विरोध किया | 
उन्होंने कहा कि मुसलमान तो यद्द अधिकार इसलिए चाहते हैँ कि “वह एक 
निश्चित भू-भाग में, जो उनकी मातृभूमि हे और जहां उनका बहुमत है, एक 
राष्ट्रीय समष्टि के रूप में रह रहे दे. . .. . « परन्तु क्या कभी इतिहास में यद्द भी 
सुना गया है कि एक ऐसा श्रर्द्ध-राष्ट्रीय ( ५५०-790४074[ ) बग॑, जो देश के 
भिन्‍न-मिन्‍न भागों में बंटा हुआ है, एक स्व॒तन्त्र-राज्य के निर्माण की मांग 
करे १. . .मुस्लिम-समाज इस प्रकार का अद्ध राष्ट्रीय वर्ग नहीं है । आत्म-निशय 
के अ्रधिकार का उसका दावा उसका जन्मसिद्ध अधिकार है |! यह दलील 
समझ में नहीं श्राती । यदि मुसलमान हिंदुओं से अपनी बिभिन्‍नताओं के 
आधार पर एक अलददा राष्ट्र होने का दावा करते हैं तो कोई कारण नहीं कि 
सिख, जो हिंदू आर मुसलमान दोनों से भिन्न हैं, अपने को एक अलहददा 
राष्ट्र न मानें । 





राष्ट्रीयता के आधार-तत्त्व 
परन्तु, यह राष्ट्रीयता है क्या वस्तु ? कब कोई जाति अपने को एक 
अलहददा राष्ट्र मानने का अधिकार प्राप्त कर लेती हे ? राष्ट्रीयता के जो थ्आधार- 
तत्व माने जाते हैं. यदि हम उनकी कसौटी पर मुस्लिम-लीग के दावे को लें तो 
उसकी अययथार्थता बढ़ी जल्दी स्पष्ट होने लगती है । जाति (79८९) की दंष्टि 
से देखा जाय तो हिन्दू और मुसलमानों के बीच दम किसी प्रकार को विभाजन- 
रेखा नहीं खींच सकते--इस सम्बन्ध में हम एक पंजाबी हिन्दू और पंजाबी 


११६ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


मुसलमान में अधिक साहश्य पाएंगे, एक पंजाबी हिन्दू और बंगाली मुसलमान 
में बिल्कुल भी नहीं । जाति की दृष्टि से, बंगाली और आसामी में शायद हम 
तिव्बती अथवा मंगोल-रक्त का समावेश पा सकें, और मद्रासी और मराठों में 
द्रविड़ रक्त का, पर किसी भी प्रदेश के हिन्दू और मुसलमानों में इस दृष्टि से 
कोई भेद नहीं किया जा सकता। भाषा के दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट है कि 
हिन्दुस्तान के मुसलमानों की कोई अलहदा भाषा नहीं है--पंजाब में वे पंजाबी 
बोलते हैं, सिंध में सिंधी, पश्चिमी संयुक्त-प्रान्त में फ़ारसी के शब्दों से भरी हुई 
हिन्दुस्तानी, उसीके पूर्वी-प्रदेशों में उसी भाषा का संस्कृत-प्रधान रूप, बंगाल 
में ठेठ संस्क्रतमयी बंगला । उदू उनकी अपनी भाषा नहीं है--उसके निर्माण 
में हिन्दुओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, और आज भी हिन्दुओं की एक 
ब्रहुत बड़ी संख्या, विशेष कर पूर्वी पंजाब व पश्चिमी युक्त-प्रान्त में, उसे अपनी 
मातृभाषा मानती है । जहाँ तक सामान्य-हितों का प्रश्न है, एक मुस्लिम 
ज़मींदार और मुस्लिम-किसान में हितों और स्वा्थों का वैपम्य एक मुसलमान 
किसान ओर हिन्दू-किसान के मुक्ताबिले में कहीं अधिक है । भौगोलिक स्थिति 
की दृष्टि से हम यदि इस प्रश्न पर विचार करें, तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे कि 
हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसी नदियां या पर्व॑त-श्रेणियां नहीं है, जो हिन्दू-इलाक़ों 
और मुसलमान इलाक़ोंको एक दूसरेसे अलहदा करती हों । देशके हर कोनेमें हिंदू 
ओर मुसलमान एक ही ज़मीन पर,एक ही सूरजके नीचे,साथ-साथ रहते हैं । केवल 
धमं ही एक ऐसी वस्ठ है जो हिन्दुओं और मुसलमानों में सामान्य नहीं है। 

मैं जानता हूँ कि जाति, माषा, सामान्य-हित अथवा भौगोलिक स्थिति से 
दी राष्ट्रीयता का निर्धारण नहीं हो जाता । उसके मूल में इनसे भी गद्दरी 
भावनाएं हैं | जेसा कि रेनान ने लिखा है, “ाष्ट्रीयवा तो देश की आत्मा को 
कहते हैं | वह एक आध्यात्मिक सिद्धान्त है । दो वस्तुएं, जो गहराई में जाकर 
एक द्वो जाती हैं, इस आत्मा अथवा आध्यात्मिक सिद्धान्त का सुजन करती हैं। 
इनमें से एक का सम्बन्ध भूतकाल से है, दूसरी का वर्तमान से । एक का जन्म 
प्राचीन सामान्य-संस्क्रति और स्म्ृतियों में सामान्य गौरव की अनुभूति से होता 
है, दूसरी का विकास होता है दैनिक जीवन के वास्तविक समभौते में, साथ 
रहने की इच्छा में, और मिल-जुल कर एक वैभवशाली भविष्य के निर्माण की 
सामान्य-आकांक्षाओं में ।?” इस दृष्टि से भी यदि हम हिन्दू और मुसलमानों के 
आपसी सम्बन्धों को देखें तो हमें यह ज्ञात हो सकेगा कि इन दोनों जातियों ने 


मिलकर एक राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र, का निर्माण किया है। वे लगभग एक 
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इज़ार वर्ष तक मिल-जुल कर एक साथ रहे हैं, और, सामान्य कला और 
साहित्य, और सामान्य दर्शन-शास्त्र का निर्माण किया है। वे कंधे से कंधा 
भिड़ा कर युद्धों में सामान्य-शत्रुओं के साथ जूके हैं, और रण-्षेत्रों मे उनका 
रक्त साथ-साथ बहा है। सच तो यह है कि आज का भारतीय-समाज, आज 
की भारतीय संस्कृति आर सभ्यता, आज के भारतीय भाषा और साहित्य, कला 
और वास्तु-कौशल, इतिहास और परम्पराएं, कानून और नीति, सभी कुछ हिन्दू 

और मुसलमानों की सामान्य-सुष्टि हैं । 
मैं यह मानता हूँ कि इन दोनों जातियों की 'साथ रहने की स्पर्धा' आज 
उतनी तीत्र नहीं रद गई है। राजनैतिक मत-मभेदों के साथ सांस्कृतिक विभिन्न 
ताएं भी अपने विपैले फनों को ऊपर उठा रही हैं। सर सैयद अहमद ने 
मुसलमानों के लिए एक अलग पोशाक की कल्पना की । पिछली अद्ध॑-शताब्दी 
में अलीगढ़, लाहौर, हैदराबाद आदि नगरों में एक नई भाषा का विकास हो 
रहा है, जो फ़ारसी और अस्बी शब्दों से भरी हुई है। बंगाल में भी मुसलमान 
“जल! के स्थान पर पानी” शब्द का प्रयोग अधिक पसंद करने लगे हैं. ( यद्यपि 
वे भूल जाते हैं कि पानी का सम्बन्ध भी संस्कृत के 'पाणीय' शब्द से है )। 
पाकिस्तान की मांग ज़ोरों पर है। मुसलमान प्रारम्मिक खलीफ़ाओों के जीवन 
में श्रधिक दिलचस्पी लेते हैं/ श्रादिलशाह या श्रकबर के जीवन में कम | परन्तु, 
यह प्रवृत्ति, जैसा कि पहिले देखा जा चुका है, एक विशेष विचार-धारा का, जो 
प्राचीन के पुनरुत्थान के साथ सम्बद्ध थी, परिणाम थी, और कुछ बाह्य-परि- 
स्थितियों, और एक विदेशी शासन की मौजूदगी, ने उन्हें प्रोत्साहन दिया । 
परन्तु, प्रतिक्रियावादी तत्वों की सख्त, मैली मिट्टी को फोड़ कर, सशक्त प्रगति- 
शील तत्व अपने स्वस्थ अ्ंकुरों को लेकर बाहर निकल आये हैं, और इनका 
विकास अनिवार्य दिखाई दे रहा है । भविष्य इन शक्तियों के हाथ में है । एक 
नय्रे भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो रहा है | परन्तु, इसका यह श्र्थ नहीं है कि 
मैं भविष्य के इन सोनहले स्वप्नों में मुसलमानों की ग्राज की मांग को ख़त्म कर 
देना चाहता हूँ । मैं तो रेनान के इस कथन में विश्वास करता हूँ कि “राष्ट्र की 
स्थिति तो उसकी दैनिक स्त्रीकृति का प्रश्न है, उसी प्रकार जेसे व्यक्ति अविरत 
रूप से प्रतिक्षण अपने जीवित रहने का प्रमाण देता रहता है।” यदि 
मुसलमान ग्राज की विशेष परिस्थितियों में अपने को एक अलहदा 
राष्ट्र मानने पर कटिबद्ध हैं, तो मैं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
दुराग्रह रखने के पक्त में नहीं हूँ | मैं मानता हूँ कि उनके इस आग्रह 

को हमें मान्यता देनी चाहिए । 

हा 


१९ 


श्श्् इंमारी राजनैतिक समस्याएँ 


राष्ट्रीय आंत्मंनिर्णय” का सिद्धांत 

पंरन्ठुं; यहां एक और, इससे भी कठिन; प्रश्न हमारे सामने आकर उपस्थित 
होता है | यंदिं हम मान भी लें कि मुसलमान एक अलहदा राष्ट्र हैं, तो क्‍या 
इसका अर्थ यह होजाता है कि उन्हें एक अलहदां राज्य क्रायम करने का अधि- 
कार भी मिल आना चाहिए ! प्रत्येक राष्ट्र को अपने लिए एक खंतंत्र राज्य की 
स्थापना करने का अधिकार है, इस सिद्धांत का जन्म फ्रांस की राज्य-क्रांति के 
दिनों में हुआ | अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध विचारक जे० एस० मिल ने ज़ोरदार शब्दों 
में उसका समर्थन किया । उनका विश्वास था कि “यदि किसी समाज में 
राष्ट्रीयता की भावना प्रबल है तो उस समाज का यह अधिकार भी हो जाता है 
कि वह अपने सब सदस्यों को एक सामान्य-शासन के श्रन्तगंत संगठित कंर सके: 
और वंह शासन खतंत्र और सार्वभौम हो ।?” १६१६ की संघि-चर्चा के दिंनों 
मैं यह सिद्धांत अपनी लोकप्रियता के उच्चतम शिखर तक जा पहुँचा | प्रेज़ीहैंट 
विल्सन ने उसका विशेष रूप से समर्थन किया । उन्होंने लिखा, “आत्म-निर्णय 
केवल एक अ्राकषंक मुद्दाविरा नहीं है। वह तो क्रियात्मक राजनीति का एक 
अनिवार्य सिद्धांत है, जिसकी राजनीतिज्ञ उपेक्षा नहीं करं सकते | यंदि वे ऐसा 
करना चाहेँगे तो उन्हें बड़े ख़तरे का सामना करना पढ़ेगा |? १६१६ के 
राजनीतिशों ने उसकी उपेक्षा नहीं की | परन्तु उन्हें उससे भी बड़े ख़ंतरें का 
सामना करना पड़ा, जिसका प्रेज़ीडैंट विल्सन को भय था। इस सिद्धांत को 
अमल्ी रूप देने का अर्थ यह हुआ कि यूरोप को कई छोटे-छोटे देशों में बांट 
दिया गया | जहां कोई भी ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग था, जो राष्ट्रत्व कां दावा 
कर रहा था, वहीं उसके लिए एक ख्तंत्र-राज्य की स्थापना करनी पड़ी--और 
इस प्रकार लिथुआनिया, लायविया, एस्टोनिया, ज़ैकोस्लाविया, पौलैंण्ड, आस्ट्रिया, 
हंगरी, यूगोसलाविया, रूमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस आदि-आदि अ्रनगिनत खतंत्र 
राज्यों की स्थापना हो गई। परन्तु, इससे न तो अल्पसंख्यक वर्गों के स्वरत्तों 
की समस्या सुलभ सकी, और न कोई अन्य समस्या ही | दो महायुद्धों के बीच 
का यूरोप का इतिहास उस सिद्धांत के, घीमे पर निश्चित रूप से, नष्ट-भ्रष्ट होते 
रहने का इतिहास है जिसका अथक और अनत्ररत प्रचार अ्रमरीका के प्रेज़ीडेंट 
ने किया था । 

आज यह बात स्पष्ट होगई हे कि १६१६ की संधि की असफलता का ध्रुख्य 
कारण यही था कि उसके नियन्ताओं ने 'राष्ट्र! और “राज्य” के अन्तर को ठीक 
से नहीं समझा था । उनका समस्त चिन्तन उनन्‍नीसवीं शताब्दी की सामाजिक 
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स्थिति की पृष्ठभूमि पर था--जब्र राष्ट्रीयता और प्रज्ञातन्त्र एक मेत्री-सूत्र में बंधे 
हुए थे ।. उस समग्र तक कोई यह नही कह जानता था कि इन दोनों सिद्धांतों 
का आंतरिक वैषम्य किसी दिन इतना ब्रढ़ जायगा कि एक ओर तो राष्ट्रीय्सा 
प्रजातन्त्र की जड़ों को ही उखाड़ फेंकने में तत्वर हो जायगी--जैसा मध्य-यूरोप 
के देशों, जमंनी इटली आदि, में हुआ--आऔर दूसरी ओर प्रजातन्त्र की भावना 
राष्ट्रीयता के ख़ोल को फाड़ कर फेंक देगी-जैसा रूस में हुआ | ग्राज हम इस ब्रात 
को स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि राष्ट्रीयता ओर सच्चा प्रजातन्त्र परस्पर-विरोधी 
बस्तुएं हैं । यदि हम राष्ट्रीयता को प्राधान्य देते हैं तो उसमें भय है कि देश का 
पू जीवादी वर्ग उस भावना का उपयोग श्रमिक वर्ग को चूसने में करेगा--और 
उसके परिणाम-स्वरूप या तो फ़ासिज़्मकी स्थापना होगी या इंग्लेए्ड और अमरीका 
के ढंग के अर्द्ध-फ़ासिज़्म, पू जीवादी-प्रजातन्‍्त्र, की । दूसरी ओर, यदि हम इस 
बात का प्रयत्न करें कि प्रत्मेक व्यक्ति को न सिर्फ़ बोट देने के सम्बन्ध में बराबरी 
का अ्रधिकार प्राप्त हो, परन्तु भोजन और वस्त्र की सुषिधा भी सब लोगों को 
बराबर मिल सके, तो हमें उसके लिए ग्राज की राजनेतिक सीमा-रेखाएं, बदलना 
पढ़गी, और राष्ट्रीयता के प्रश्न को एक गौण रूप देना होगा। हमें राष्ट्रीयता 
ओर प्रजातन्त्र इन दो में से एक को चुन लेना है, और यदि शीघ्र ही 
हमने यह चुनाव नहीं कर लिया तो वह खुले-हाथों विपत्ति को निमंत्रण देना 
होगा । पश्चिम के देशों ने इस चुनाव में देर की, इसी कारण उन्हें वर्समान 
महायुद्ध का सामना करना पड़ा । 

इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचने को ज़रूरत है। 'राष्ट्रीय' और “शआ्रात्म- 
निर्णय! इन दो शब्दों में द्वी क्या विरोक्षाभास नहीं है ! यदि किसी समाज को 
केबल इस आधार पर कि वह एक 'राष्ट्र' हे. अपने लिए एक स्वतन्त्र राज्य के 
निर्माण का अधिकार मिल जाता है, तो इसमें “आत्म-निर्णय' के लिए स्थान 
कहां रहा ? यदि उन सब्र लोगों का जो पोलिश-भाषा बोलते हैं, पोलेश्ड का 
नागरिक वन जाना अनिवार्य हे, या वे सब लोग जो लिथुआनिया-भाषा का 
प्रयोग करते हैं, लिथुआ्रानिया-राज्य के शहरी ही बन सकते हैं, अथया वे सब 
व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहते हैं और इस्लाम में विश्वास रखते हैं, अपने लिए 
एक स्वतन्त्र राज्य का निर्माण करने के/ अधिकारी हो जाते हैं, 
तो इसमें “श्रात्म-निर्णयः का प्रश्न तो कहीं रहा द्वी नहीं । राष्ट्रीयता का निर्धारण 
करने के लिए धर्म तो एक बहुत ही मध्य-कालीन आधार हे परन्तु यदि हम 
भाषा को भी ले लें, जो कि १६१६ के निरणयों का आधार थी, तो भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि वे सब व्यक्ति जो एक भाधा बोलते हैं, सदेव एक राज्य में 
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रहना ही पसन्द करेंगे । पहले महायुद्ध के बाद यूरोप में कई स्थानों पर. जनता 
की राय ली गई थी। उनमें से, एशलेंस्ट्राइन में, जहां ४६ “प्रतिशत व्यक्ति 
पोलिश-भाषा का प्रयोग करते हैं, केवल दो प्रतिशत व्यक्तियों ने पोलैण्ड राज्य के 
अंतर्गत रहना स्वीकार किया । मेरींवर्डर, उत्तरी साइलेशिया और क्ल गनफुर्तत में 
भी भाषा-सामान्य और राजनैतिक आकांक्षाओं के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई 
दिया । हि 

“आ्रात्म-निर्णय' का अर्थ यह नहीं है कि पूर्व-निर्धारित राष्ट्रों को अपने 
राजनैतिक भविष्य के निर्णय का अधिकार दे दिया जाय, परन्तु वह अधिकार 
तो देश अथवा समाज के व्यक्तियों, वयस्क पुरुषों व स्त्रियों, को दिया जाना 
चाहिये । उदाहरण के लिए, भारतीय मुसलमानों के स्वत्वों और अधिकारों के 
संबंध में यदि हमें किसी निर्णय पर पहुँचना हे, तो कोई कारण दिखाई नहीं 
देता कि हम एक राष्ट्र के रूप में, समष्टि की दृष्टि से, तो उन पर चर्चा कर लें, 
पर व्यक्तिगत रूप से भारतीय मुसलमानों को इसमें क्या ह्ानि-लाभ है उसके 
संबंध में ब्रिल्कुल भी न सोचें । यह तो कोई दूरदर्शिता की बात नहीं होगी कि 
हम भारतीय मुसलमानों को, केवल धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्‍नता के कारण, 
उनके उस सेनिक और आशिक परस्परावलंबन की व्यापक आधार-भूमि से, जो 
देश की भोगोलिक एकता पर स्थापित है, उखाड़ कर उन्हें एक स्वतन्त्र राज्य 
के सुपुर्द कर दें । हमारे सामने प्रश्न यही नहीं है कि हम कुछ स्वयं-निर्णीत 
नेताओं की वार-बार दोहराई जाने वाली मांग पर ही ध्यान दें, हमें यह यह भी 
तो देखना है कि मुस्लिम-जनता कया चाहती है, और उसका हित किसमें हे । 
लीग के सैंकड़ों प्रस्तावों से इस ब्रात का /निर्णय नहीं होगा। उसके लिए तो 
मुस्लिम जन-मत की आवश्यकता है | 

परन्तु, यदि आधुनिक प्रचार-साधनों के एक व्यापक संगठन के द्वारा 
भावनाओं की एक आंधी का स॒जन किया जा सका, जिसके प्रभाव में भारतीय 
मुसलमानों ने देश के ब््वारे के पक्त में अपना मत दे दिया, तो क्या पाकिस्तान 
की स्थापना करना उचित होगा, यह जानते हुए भी कि उनकी मांग स्वयं उनके 
लिए अहितकर और आत्म-घातक है । प्रोफ़ेसर कार के शब्दों में, “किसी भी 
राजनैतिक इकाई के आकार-विस्तार व शासन तन्‍त्र के निर्धारण में आत्म-निर्णय 
के सिद्धान्त का बड़ा महत्त्व हे, परन्तु डसे ऐसा एकाकी अथवा सर्वोपरि 
सिद्धांत मान लेना कि उसके सामने अन्य सभी वैचारिक और शआरव- 
श्यक प्रश्नों को, अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को भी, गौण मान 
लिया जाय, उचित नहीं होगा । आत्म-निर्णय का अ्रधिकार भी उसी प्रकार 
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से एक सार्वभौम अधिकार नहीं माना जा सकता जेसे प्रजातन्त्र में यह नहीं 
माना जा सकता कि हर एक व्यक्ति को वह जैसा करना चाहे वैसा करने की 
इजाज़त . मिल सकेगी। आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के आधार पर इंग्लेएड या 
जर्मनी के बीच में रहने वाला व्यक्तियों का कोई दल यह नहीं कह सकता कि 
उसे एक खतन्‍त्र, सार्वभौम राज्य की स्थापना का अधिकार मिल जाना 
चाहिए। इसी प्रकार, वेल्स, कैटेलोनिया अथवा उज़बकिस्तान के लोगों के 
लिए, केवल इस आधार पर कि इन प्रदेशों की जनता का बहुमत यह चाहता 
है, एक ख्तन्‍त्र राज्य की स्थापना का दावा माना नहीं जा सकता; आत्म- 
निर्णय के अधिकार को क्रियात्मक रूप देने के. उनके इस दावे पर 
इंग्लैण्ड, स्पेन और सोवियट रूस के हितों को दृष्टि में रखते हुए ही 
विचार किया जां सकता है ।”” भारतीय परिस्थितियों में यदि हम इस 
प्रश्न पर विचार करें तो हमें पहिले तो यह देखना होगा कि मुस्लिम-बहुमत 
वाले प्रान्तों का एक स्वतन्त्र-राज्य बना देना उन प्रांतों की मुस्लिम और गैर- 
मुस्लिम जनता के लिए कहाँ तक हितकर होगा, और तब यह देखना होगा कि 
बह समस्त देश के हितों की दृष्टि से कहाँ तक आवश्यक है | 
“शआ्रत्म-निर्णय! : रक्षा-संबंधी समस्याएं 

आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर पहिला ग्राघात प्रथम महा-युद्ध के दिनों में 
हुआ, दो युद्धों के ब्रीच के वर्षों में उस पर एक बड़ी चोट लगी, आर वत्तमान 
महायुद्ध में तो वह चकनाचूर हो चुका है । इसका प्रमुख कारण यह था कि 
इन वर्षों में युद्ध की पद्धति में आमूल-परिवर्त्तन होते रहे हैं । १६१४ के पहिले 
एक छोटे राष्ट्र के लिए एक बढ़े युद्ध में भी अपनी तटस्थता की रक्षा करना 
कठिन नहीं था | परन्तु, जब बेल्जियम और यूनान, अपनी इच्छा के विरुद्ध 
भी, प्रथम-महायुद्ध की लपों में घसीठ लिये गए, और अन्य कई राष्ट्रों को भी 
अपनी तटस्थता की सीमा-रेख्वाओं को लांघने पर विवश हो जाना पड़ा, तो यह 
सिद्धान्त सचमुच एक भयावह स्थिति में पढ़ गया। १६१६ की सन्धि का 
परिणाम यह हुआ--क्योंकि उसका आधार उन्‍नीसवीं शताब्दी की चिन्तन- 
धारा में था--कि यूरोप में कई छोटे-मोटे राज्यों की स्थापना हो गई। इसने 
समस्या को कुछ अधिक जटिल बना दिया | परन्तु, तब भी आशा यह थी कि 
संयुक्त-रत्षा ( (१०00९८४४ए९ $९८णा६५ ) के उपायों द्वारा, जिन्हें राष्ट्र-संघ 
( [,९०४०७९ ० )४०४४०॥७ ) में क्रियात्मक रूप देने -का प्रस्ताव था, यह 
समस्या सुलभाई जा सकेगी। परन्तु, कुछ श्रान्तरिक वैषम्यों के कारण राष्ट्र- 
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संघ इस दिशा में कुछ भी कर सकने में असमर्थ रद | इसी बीच कुछ बढ़े 
देश अपने विस्तृत साधनों का उपयोग अपने सैनिक बल को बढ़ाने में कर 
रहे थे । छोटी शक्तियां और भी छोटी और अ्रशक्त-बनती जा रही थीं। इसका 
परिणाम यह हुआ कि १६४० में जब जर्मनी की संगठित सेनाओं ने अस्त्र 
संभाल लिये तो किसी भी छोटे देश के लिए. अपनी तटस्थता की रक्षा करना 
असम्मव हो गया । नॉवें, हॉलेण्ड, बेल्जियम, एक के बाद एक, धराशायी होने 
लगे। राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त का खोखलापन कभी इतना स्पष्ट नहीं 
हुआ था जितना १६४० के ओष्म में । आज तो किसी भी छोटे राज्य के लिए. 
किसी बड़े राज्य का मुक्ताबिला करना असम्भव हो गया है, जब तक वह अपनी 
सैनिक स्वतन्त्रता किसी अन्य बड़े राज्य के सुपुर्द न कर दे। आज परस्परा- 
वलम्बन के द्वारा ही कोई देश अपने बचाव की आशा कर सकता है | 

वस्तु-स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान को यद्वि दो भागों में 
ब्रॉंट दिया जाय तो वह रूस, चीन, जापान या किसी भी अन्‍य प्रथम-श्रेणी के 
देश के आक्रमण का मुक्राब्रिला कदापि नहीं कर सकेगा । रक्षा-व्यय की दृष्टि 
से बँय्वारे के ग्रर्थिक पक्त पर हम विचार कर चुके हैं । अपनी रक्ता के लिए 
पाकिस्तान को हिन्दुस्तान, या अन्य क्रिसी देश, पर निर्भर रहना पड़ेगा, और 
इस दशा में उसे अपनी सार्वभौमता के साथ समभौता करना पड़ेगा । बहुत 
संभव है कि किसी बाहरी ग्राक्रमण की पहिली अफ़वाह के साथ ही पाकिस्तान 
की सरकार हिन्दुस्तान का आश्रय ट्टोले। यह भी सम्भव है कि, अपनी 
स्वतन्त्रता के संबंध में बहुत अधिक भावुक और संवेदन-शील होने के कारण 
वह ऐसा न भी करें--वैसी दशा में उसे उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा 
जो जून १६४० में फ्रांस ने इंग्लेएड के साथ मिल जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार 
करके अपने लिए उत्पन्न कर ली थी | वर्त्तमान महायुद्ध की समाप्ति के साथ 
सभी युद्धों की समाप्ति नहीं हो गई हे | सच्च तो यह है कि दूसरा महायुद्ध 
निवणा भी नहीं था, तभी से तीसरे महायुद्ध की चर्चा सुनाई दे रही है | 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संसुलन और समन्वय की अवस्था अभी दूर है। यह 
प्रयोग करने का समय नहीं है। राजनैतिक गुरुत्व का केन्द्र अटलांटिक से 
प्रशांत में चले आने से अन्तराष्ट्रीय संबंधों में हमारे देश की स्थिति अधिक 
महत्वपूर्ण हो गई है। आने वाले महायुद्धों में हमें अधिक।/क्रियात्मक भाग 
लेना होगा । यदि हम अन्‍्तर्रा्रीय राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहते हैं 
तो हमें अपने देश को अविभाज्य, और अपने सैन्य-बल को संग्रठित, 
रखने की आवश्यकता है । 
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'आत्म-निर्णेय! : आर्थिक पक्ष 

स्त्वा-संबंधी समस्याओं पेर विंचार करना यदि आवश्यक है, तो आर्थिक 
प्रश्नों का विश्लेषण अ्रनिवार्य ही माना जाना चाहिए | श्राज की अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति के इतना जटिल होने का मुख्य कारण यह है कि “एक ओर तो जन- 
साधारण छोटी-छोटी सांस्कृतिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए व्यम्न हैं, 
और दूसरी ओर ञार्थिक दृष्टि से बड़े-बड़े भूखंडों का समन्वित किया. जाना 
अनिवार्य होता जा रहा है ।” राजनैतिक अ्र-केन्द्रीकरण के साथ-साथ आर्थिक 
केन्द्रीकरण की भावना बढ़ती जा रही है। १६१६ की संघि ने यूरोप के छोटे- 
छोटे राष्ट्रों को राजनैतिक आत्म-निर्णय का अधिकार तो दे दिया था, परन्तु 
काम करने अथवा भूर्खों न मरने का अधिकार नहीं दिया--जब कि १६१६ के 
यूरोपियन राजनीतिशों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न राजनैतिक अ्रथवा सीमा निर्धा- 
रण संबंधी नहीं था, परन्तु श्रार्थिक था। जैसा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रन्वेत्ता 
जे० एम० कीन्स ने लिखा, “संधि के समय भोजन, कोयले और यातायात के 
साधनों के आवश्यक प्रश्नों को ग्रधिक महत्व नहीं दिया गया, और इसका 
परिणाम यह हुआ कि जिन छोटे-छोटे राष्ट्रों को श्रपने स्वतन्त्र राज्य क्रायम कर 
लेने की सुविधा मिल गई थी उनकी आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक 
भीषण हो गई ।”* 

इस संबंध में हम प्रो” कार की चेतावनी की उपेक्ता नहीं कर सकते। 
उन्होंने लिखा है--““जैसे वोट देने का अधिकार कोई ञ्र्थ नहीं रखता यदि 
उसके साथ-साथ काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार न हो, 
इसी प्रकार राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का अ्रधिकार भी बहुत बढ़े अंशों में अपना 
श्राकर्षण खो देता है, यदि वह आर्थिक क्षेत्र में कड़े प्रतिबन्‍्धों की सृष्टि करने 
का कारण हो | राष्ट्रीय अधिकार व्यक्ति के अधिकारों के समान खोखले और 
अर्थ हीन माने जायंगे, यदि वह थ्ार्थिक विकास, या कम से कम आर्थिक 
निर्वाह, के लिए मार्ग तैयार नहीं करते, और सड़क पर काम करने वाले मज़दूर 
आऔर खेत में काम करने वाले किसान की समस्या को हल नहीं करते |” * 
न तो तर्क से और न कल्पना की बड़ी-से-बड़ी उड़ान से यद्द विश्वास किया जा 
सकता है कि पाकिस्तान के बन जाने से देश के, अथवा उसके किसी भाग- 
विशेष के, ग्रार्थिक विकास में कोई सहायता मिलेगी | इस संबंध में यदि थोड़ा 

१-जै. एम, कीन्‍्स--]7९ टणाणा९ (7णाज्ट्वुपटाल्ट5 6६ 
प€ 7९४८८, पृ, १३४ । 

३-६. एच. कार-- (07905 छा 7९३८९, पृ. ६० । 
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भी विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान 
एक आत्म-घातक प्रयोग होगा। हमारे देश की भौगोलिक एकता एक ऐसा 
बड़ा तथ्य है, जिसकी उपेक्षा, सैनिक और आर्थिक दोनों में से किसी. भी दृष्टि 
से, नहीं की जा सकती। भूगोल ने हमारे देश को संसार के दूसरे देशों से, 
ऊंची पर्वत श्रेणियों और गहरे समुद्रों द्वात/ अलहदा करके, और उसके 
आनन्‍्तरिक प्रदेशों में किसी भी प्रकार का बड़ा व्यवधान उपस्थित न करके; 
सैनिक और श्रार्थिक दोनों दृष्टियों से उसे एक सम्पूर्ण और स्वावम्ब्री इकाई का 
रूप दे दिया है। इस भौगोलिक एकता को आधार बना कर, विशेष कर 
शासन की सुविधा की दृष्टि से, हमारे शासकों ने एक अधिक व्यापक एकता का 
विकास कर लिया है। सड़क और रेल, तार और डाक आदि से सारा- देश एक 
सूत्र में पिरो दिया गया है । इस प्रकार आर्थिक पुनर्निर्माण की बड़ी-से-बड़ी 
योजना के लिए भी एक व्यापक आधार की सृष्टि कर ली गई है। बड़ी-बड़ी 
योजनाएं, बम्बई-योजना और गांधीवादी योजनाएं, हमारे सामने आ भी रहीं हैं । , 
परन्तु, ञ्ार्थिक पुनर्निर्माण की किसी भी योजना की सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि देश की राजनैतिक एकता को क़ायम रखा जा सके। उसके 
बिना किसी भी योजना का स्थायित्व बालू पर खड़े किये गए प्रासाद से 
अधिक न होगा । 
भारतवर्ष की भौगोलिक एकता 
भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान की तुलना प्रायः यूरोप से की जाती है। 
विस्तार में हमारा देश उतना बड़ा है जितना रूस को निकाल कर समस्त यूरोप । 
यह कहा जाता है कि यदे यूरोप कई विभिन्‍न राज्यों में बाँठा जा सकदा है तो 
हिन्दुस्तान को दो भागों में बाँटने के संबंध में हमें चिन्तित होने की श्रावश्यकता 
नहीं है । परन्तु, हमारे देश की यूरोप से तुलना करना एक मिथ्यावाद को जन्म 
देना है। प्रकृति ने यूगोय को कई भिन्‍न-मभिन्‍न प्रदेशों में बांठझा है--उसके 
लम्बे समुद्र-तट में सशक्त लहरें मीलों तक घुसती चली गई हैं, एक देश 
ओर दूसरे देश के बीच में दुर्भद्य पर्व॑त-श्रेणियां हैं, नदियों के प्रवाह ने भी यूरोप 
के इस भौगोलिक विभाजन में सहायता पहुँचाई है । यूरोप में जो आन्तरिक 
प्रादेशिक सीमा-रेखाएं हैं वे प्रायः जाति, भाषा और सांस्कृतिक परम्पराओं की 
विभिन्‍नता को और भी स्पष्ट बना देती हैं। भारतवर्ष भौगोलिक दृष्टि से 
अविभाज्य है, और सांस्क्तिक दृष्टि से हिन्दू और मुसलमानों के बीच यदि कोई 
विभाजन-रेखा है, तो वह धर्म है, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ दे कि भौगो- 
लिक प्रतिबन्धों ने विभिन्‍न धर्मावलम्बियों को विभिन्‍न प्रदेशों में बाँद दिया हो । 
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यदि पांकिस्तान बन भी गया तो लगभग ढाई करोड़ मुसलमान उसकी सीमाओं 
के बाहर रह जायंगे, और उससे भी बड़ी संख्या में हिन्दू, सिख और अन्य 
धर्मावलम्बी पाकिस्तान में शामिल कर लिये जायंगे | 

भारतवर्ष और यूरोप के बीच इस भौगोलिक अन्तर का प्रभाव उनके 
समस्त इतिहास पर पड़ा है। भारतवर्ष में सदा ही केन्द्रीकरण की भावना प्रबल 
रही है, जब कि यूरोप की प्रमुख प्रत्नोत्त अकेन्द्रीकरण की ओर है । हमारे देश 
में, हल्के से प्रयत्न से, बड़े-बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ सकी है-मौर्य, गुप्त, 
पठान, मुग़ल, मराठा, अंग्रेज़, एक के बाद एक साम्राज्य की स्थापना होती 
रही है। यूरोप में, मध्य-कालीन पवित्र रोमन साम्राज्य के बाद से-जिसके 
सम्बन्ध में वोल्टेशर ने लिखा था कि वह न पवित्र था, न रोमन, और न 
साम्राज्य ही कहलाया जा सकता था-दो या तीन बड़े राष्ट्रों में मैत्री के संबंध 
क्रायम रखना भी कठिन हो गया है। यूरोप में तब से संघर्ष-तलर अनेकों 
पाकिस्तानों का ही प्राधान्य है, सच तो यह है कि यूरोप का अ्नुकरण करने के 
बदले हम उससे नसीहत और चेतावनी ले सकते हैं | पिछले सी वर्षों से तो 
यूरोप शान्ति नाम की वस्तु से सर्वधा अपरिचित रहा है। युद्धों के बीच का 
अवकाश-काल सदा ही आने वाले युद्धों के शाप से ग्रसित और आक्रान्त 
रहा है। इससे उसकी सामाजिक और सांस्क्रतिक उन्नति को भी बड़ी ठेंस 
पहुँची है, क्योंकि जिस शक्ति का उपयोग इन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए था 
उसका अपव्यय सामरिक तैयारियों में हुआ दे । यूरोप में युद्ध का दानव जिस 
प्रकार अपना नग्न-ताण्डव करता रहा है, और उसकी प्रेत-छाया में बुभुत्षा और 
महामारी करोड़ों व्यक्तियों को अपना ग्रास बनाते रहे हैं, उसकी पुनरात्रत्ति यदि 
दम अपने देश में भी करना चाहते हैं तो हमें अवश्य पाकिस्तान की स्थापना 
कर लेना चाहिए | 

विभाजन का मनोविज्ञान 

यहाँ हम यह भी न भूलें कि यदि हमने अपने देश को दो भागों में बॉट 
दिया तो हम घटनाओं के एक ऐसे चक्र को गति प्रदान कर देंगे जो न जाने 
कब तक अ्रवाध-क्रम से चलता रदेगा । डॉ० बेनीप्रसाद के शब्दों में, “प्रत्येक 
राजनैतिक प्रवृत्ति की अ्रपनी एक गति होती है, जिसे एक बार क्रियात्मक रूप 
दे देने के बाद रोकना दुःसाध्य हो जाता दे । विग्रह और विभाजन के सिद्धान्त 
को यदि एक बार गति मिली तो वह ग्रीक-ट्रैजिडी के समान एक द्वदयद्वीन वेग 
से अधिक से-अधिक सशक्त बनता जायगा, और लीग ओर कांग्रेस का 
कोई भी सममौता उसकी इस गति को रोकने में सर्वथा असमर्थ 
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रहेगा ।?* १६४० में, अपने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास करनेके बाद १६४१ 
में, मद्रास अधिवेशन में, लीग के लिए. यह आवश्यक हो गया कि वह दक्षिण- 
भारतीयों की द्ववड़िस्तान की माँग का भी समर्थन करे। सिखों की ख़ालिस्तान 
की मांग का विरोध तो उसे, आत्म-रक्षा की दृष्टि से, करना था ही, इसलिए 
उसने सिखों को एक अर्द्ध-राष्ट्रीय समूह बताया । परन्तु, यदि मुसलमान अपने 
को एक अलहदा राष्ट्र मानते हैं, तो उनकाँ सिंखों के इसी प्रकार के विश्वास का 
विरोध बड़ा निर्बल रह जाता है। पाकिस्तान के क्रियात्मक रूप लेते ही 
ख़ालिस्तान का आन्दोलन प्रवल हो जायगा, और यदि ख़ालिस्तान बन जाता 
है, तो अ्रकालिस्तान क्यों न बने--और कौन कद सकता है कि अकेन्द्रीकरण 
की प्रवृत्ति कहाँ जाकर रुक्रेंगी ? इसकी प्रतिक्रिया एक ओर तो समाज के 
विभिन्‍न वर्गों पर, और दूसरी ओर हमारे देशी राज्यों पर होना भी स्वाभाविक 
है,। जैसा प्रो” कूपलैण्ड ने लिखा था, “एक बार राष्ट्रीय अथवा अर्द्ध-राष्ट्रीय 
आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के क्रियात्मक रूप ले लेने पर, क्‍या मराठें और 
राजपूत एक अखंड-हिन्दुस्तान में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे, 
और क्या देशी नरेश, हेदराबाद के निज्ञाम के नेतृत्व में, स्वतन्त्रता के बँँटवारे में 
अपने अधिकार को खो देने के लिए उद्यत हो जायंगे १? * 
मुस्लिम चिन्तन-धारा की ग्रवुत्ति 

भारतीय मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान की जो माँग उठाई जा रही है, वह 
अन्य मुस्लिम-देशों की चिन्तन-धारा के बिल्कुल ही विरुद्ध जाती है। आज 
समस्त मुस्लिम देश अपने इस विश्वास को कि धर्म को राजनैतिक संगठन का 
आधार माना जाय, छोड़ रहे हैं । समस्त मुस्लिम देशों को एक-सूत्र में संगठित 
कर लेने का “पैन-इस्लामिज़्म' का आन्दोलन आज भारतीय मुस्लिम-समाज के 
अलावा अन्य सभी मुसलमानों द्वारा दफ़ना दिया गया है। ग्राज तो सभी 
मुस्लिम-देशों में, अल्जीरिया और मोरक्कों से अफ़ग़ानिस्तान और इराक तक, 
राष्ट्रीया को आराधना की जा रही है | आज धर्मान्धता के लिए किसी भी 
मुस्लिम देश में कोई स्थान नहीं रह गया है। पहिले महायुद्ध के बाद, 
ख़िलाफ़त के अंत और कमाल पाशा द्वारा टर्की के शुद्ध राजनैतिक आधार पर 
पुनर्निर्माण से इस प्रक्रिया का आरम्भ हुआ, और आज मिश्र, ईरान, इराक, 
सीरिया आदि सभी मुस्लिम देशों में राजनीति को धर्म से अलहदा कर लेने 

$-जैनीप्रसाद : (:णरापराव $९ए९गशथाए, ४. ४०| 

२--कूपलेंड : (१0750पंगाबोां [7ठाल्य 5 [त99, तृतीय 
भाग, ?. १०४ । 
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की यह प्रवृत्ति अपनी चरमसीमा तक पहुँच गई है। यह सचमुच आश्रय 
की वात है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान एक ऐसे समय में भी, जब दुनियाँ 
के सभी मुसलमान राष्ट्रीया और पश्चिमीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक 
मध्यकालीन विश्वास से अपना संबंध बनाये रखने के लिए इतने आग्रह- 
शील हों । 

इस प्रश्न पर यदि थोड़ा और भी विचार करें तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे 
कि यद्यपि पाकिस्तान की धारणा के पीछे धर्म को राजनीति का आधार मान 
लेने का आग्रह है, परन्तु मुस्लिम-लीग का प्रमुख लक्ष्य॑ धर्म नहीं है, राजनीति 
है । अपनी कल्पना को हम कितना ही गतिशील बनाना चाहें, हम इस 
विश्वास तक कभी पहुँच, ही नहीं सकेंगे क्रि मि० जिन्‍ना के सभापतिता में 
मुस्लिम-लीग का संगठन और विकास एक धार्मिक संस्था के रूप में हुआ है । 
पाकिस्तान की मांग का प्रमुख लक्ष्य भी न तो इस्लाम-धर्म के महत्त्व को बढ़ाना 
है, और न भारतीय मुसलमानों के धार्मिक हितों का संरक्षण है, परन्तु भारतीय 
मुसलमानों की स्थिति को, शुद्ध राजनैतिक दृष्टिकोण से, सबल बनाना है। 
क़ायदे-श्राज़म जिन्ना के हाथों दज़स्त अल्लामा इक़ब्राल की कल्पना में एक 
आमूल-परिवर्त्न हुआ है। इक्तत्राल का प्रधान लक्ष्य इस्लाम-धर्म के विकास 
पर था; जिन्ना भारतीय राजनीति में मुसलमानों के विशेष अधिकारों पर ज़ोर दे 
रहे हैं । पाकिस्तान की मांग हर्गिज्ञ इसलिए नहीं उठाई जा रही है कि उसके 
समर्थक इस्लाम के उच्च-सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं--यदि वह 
ऐसा करना चाहते तो कम-से-कम मैं उनके इस कार्य का ज़ोरों से समर्थन 
करता--परन्तु उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि थोड़े से मुसलमानों को आर्थिक 
शोपण और अविभाज्य राजनैतिक सत्ता के उपयोग के अभूतपूर्व अवसर 
प्राप्त हो सके । 

अन्तरोष्ट्रीय विचार-धारा का भकुकाव 

अन्त में, हम अन्तर्राष््रीय विचार-धारा की वर्त्तमान प्रद्गत्ति पर भी दृष्टिपात 
कर लें। प्रो० कार के शब्दों में, “सभी लोग अब इस बात को दिन-प्रति-दिन 
अधिक मानते जा रहे हें कि आत्म-निर्णय का सिद्धान्त ऐसा सीधा-सादा 
सिद्धान्त नहीं है--जैसा १६१६ में माना जाता था--कि जनमत के आधार पर 
उसका निर्णय किया जा सके |” हर जगह-द्रम अमरीकन महाद्वीप लें, या 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप, या मध्य-पूर्व --राजनैतिक चिन्तन की प्रश्नत्ति बड़े संघ-बद्ध 
संगठनों की ओर है । वाल्कान-राज्यों में भी इस प्रकार का एक संघ बना लेने 
की दिशा में प्रयलल चल रहे हैं। सच तो यह है कि आज दुनियां के हर एक 


श्ष्द हमारी राजनैतिक समस्याएं. 


देश में प्रजातंत्र के सामने सवाल यह है कि वह बचाव के सशक्त साधनों के साथ 
अपना सांमजस्य किस प्रकार स्थापित कर सकता है । राष्ट्रीयता की भावना बड़ी 
आकर्षक है, परन्तु केवल राष्ट्रटप्रेम अथवा प्रजावाद में आस्था से ही कोई देश 
अपना बचाव नहीं कर सकता | आज तो युद्ध के साधन इतने वेज्ञानिक द्वो 
गए हैं, और बढ़े राज्यों की शक्ति इतनी दुर्धर्ष हो गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन के बिना बचाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती | राज्य की सार्व- 
भौम सत्ता की जो परम्परागत कल्पना है, वह आज अन्तर्रा प्रीय सहयोग और 
संगठन में एक बड़ी वाधा प्रमाणित हो रही है । हमारे सामने इस विश्वास को 
कि प्रत्येक राष्ट्र अपना एक स्वतंत्र राज्य बना ले, और प्रत्येक राज्य सार्वभौम 
सत्ता का उपयोग करे, सर्वथा छोड़ देने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं 
रह गया है। राष्ट्रों के लिए आ्राज तो सांस्कृतिक खत्वों और सामाजिक 
संस्थाओं के संरक्षण के नैतिक और वैधानिक आश्वासनों से संतुष्ट होना अनिवार्य 
हो गया है; इससे अधिक की मांग स्वयं उनके लिए अहितकर हो सकती है | 

अब “सांस्कृतिक इकाइयों" और “राजनैतिक इकाइयों, के बीच का 
अन्तर स्पष्ट रूप से माना जाने लगा है। एक समाज केवल जाति, अथवा 
भाषा, अथवा धर्म की दृष्टि से एक होते हुए भी अपने लिए एक स्वतन्त्र-राज्य 
की मांग नहीं उठा सकता। प्रजातन्त्र आज संक्रामक-स्थिति में है । उसे एक 
नया राज्य-तंत्र, एक नया संगठन, एक नई समाज-व्यवस्था का निर्माण करना 
है। उसे एक ओर तो, राष्ट्रों अथवा राज्यों की सार्बभीम-सत्ता की कल्पना 
का परित्याग करना है, और एक ऐसे संघ-शासन की ओर बढ़ना है जिसमें कई 
प्रजातन्त्र-देश एक दूसरे से मिल-जुल कर अपनी विदेशी और आसन्‍्तरिक 
समस्याओं को सुलझा सकें, और दूसरी ओर अकेन्द्रीकरण की दिशा में एक 
क्रान्तिकारी क़दम उठाना है| हमारी राजनेतिक समस्याओं का समाधान आज 
इस दिशा में नहीं रह गया हे कि हम अपने देश को, विभिन्न राष्ट्रीयताओं के 
आधार पर, कई भागों में बाँट दें । हमें अपने राष्ट्रीय प्रश्नों पर अन्तर्रा- 
प्रीय दृष्टिकोण से विचार करना है, विश्व की आवश्यकताओं और 
प्रशत्तितं की ओर सजग रहते हुए | हमें एक ओर तो संसार के 
कुछ प्रमुख देशों से एक निकटतर संपर्क स्थापित करना है, और दूसरी ओर 
अपनी केन्द्रीय-सरकार के पास कम-से-कम शक्ति रखना है--यह अवश्य है कि 
इस सीमित क्षेत्र में वह शक्ति संपूर्ण ओर अविभाज्य हो। अ्रन्तरोष्ट्रीय विचार 
धारा का समस्त क्रुकाव आज इसी दिशा में है । 

प्रो० कार का विश्वास हे कि “केन्द्रीकरण और अ-केन्द्रीकरण के इस 
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सामंजस्य में ही, इस धारणा में कि शासन-संबंधी कुछ कायों के लिए आज से 
कहीं बड़े, और कुछ अन्य कायों के लिए आज से बहुत छोटे, समूहों की 
आवश्यकता है, हम आत्म-निर्णय की कठिन समस्या का समाधान पा सकेंगे |”! 
मैकार्टने ने लिखा, “हमारी आज की कठिनाइयों का मुख्य कारण हूँ राष्ट्रीयताके 
आधार पर स्थापित राज्य की हमारी वर्त्तमान कल्पना, और यह विश्वास कि 
किसी राज्य के समस्त निवासियों की राजनैतिक आाकांक्षाओं और उनके बहु- 
संख्यक वर्ग के राष्ट्रीय-सांस्कतिक आदशों में तादात्म्य है। यदि एक बार 
मौलिक विभिन्‍नता रखने वाली इन दो वस्तुओं के आंतरिक विरोध को समझ 
लिया जाय तो कोई कारण नहीं कि विभिन्‍न राष्ट्रीयताओं में विश्वास रखने वाले 
व्यक्ति एक ही राज्य में पूर्ण सहयोग के साथ क्यों न रह सकें ।** आज तो 
विश्व की प्रगति विभिन्न राष्ट्रीयवाओं वाले एक राज्य की ओर हो रही है । लॉर्ड 
एक्टन ने १८६२ में जो लिखा था, उसे आज अधिक से अधिक समर्थन मिल 
रहा है, “एक राज्य में कई राष्ट्रों का रहना सभ्य जीवन की उतनी ही ग्रावश्यक 
शर्त है जितना समाज में विभिन्न व्यक्तियों का रहना | जो पिछड़ी हुई जातियां 
हैं वे मानसिक दृष्टि से अपने से आगे बढ़ी हुई जातियों के राजनेतिक संसगं से 
आगे बढ़ने का अवसर पाती हैं । जो राष्ट्र थके हुए ओर पतनोन्‍्मुस्व हैं, वे नवीन 
और सशक्त राष्ट्रों के सहयोग से एक नव-जीवन की प्राप्ति कर लेते हैं ।. . .राज्य के 
श्ंतर्गत ही वह समन्वय संभव है जो मानव जाति के एक भाग की शक्ति, ज्ञान 
और क्षमता दूसरे भाग तक पहुँचाता है ।”' हिंदुस्तान का तो सारा इतिहास ही 
और विशेष कर पिछले १४० वषों का इतिद्वास, लॉर्ड एक्टन के इस कथन की 
सचाई का साक्षी है | आज का वर्त्तमान भारतीय-मुस्लिम-समाज, हिंदू समाज में 
बढ़ने वाली नवचेतना का आधार पाकर, उससे प्रेरणा लेकर, कभी-क्रमी उसकी 
प्रतिक्रिया के रूप में भी, अपने समस्त जीवन के नव-निमांण में व्यस्त है । सैयद 
अहमद को हम राम मोहन राय के चरण-चिह्मों पर चलते थाते हैं, जिन्‍ना मुस्लिम 
राष्ट्रीयता के निर्माण में गांधीजी का स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयलशील हैं 
और इसी प्रकार हिंदू-समाज पर भी उसके इस नव-जीवन की प्रतिक्रिया होना 
स्वाभाविक है । पाकिस्तान पारस्थरिक प्रेरणा के इन मूल-स्त्रोतों को ही सदा के 
लिए सुखा डालेगा । 











१--ई० एच० कार :; (:07वंंणा5 छा 7२३८८ प्‌ृ० ६३। 
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2 १0:78 
विभाजन की कुछ अन्य योजनाएं 


पाक्रिस्तान की अरव्यावह्रिकता और सैद्धांतिक अनुपयुक्तता को अ्ब्र अंग्रेज़ 
राजनीतिज्ञ भी मानने लगे हैं, और इस कारण, उनकी ओर से, कुछ पर्बाय- 
योजनाएं हमारे सामने आ रहीं हैं । इन्हीं में ऑक्सफ़ोर्ड-यूनीवर्सिटी के विद्दान्‌ 
प्रोफ़ेसर कूपलैण्ड की प्रसिद्ध योजना भी है। प्रो० कूपलेण्ड ने अपनी योजना 
के लिए एक बड़ा आकर्षक नाम रखा हे--२०४।०॥४|57 । उनकी योजना 
का मुख्य आधार है देश को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से दो भागों में न बांटते हुए 
आर्थिक दृष्टिकोण से चार भागों में बांद दिये जाने का प्रस्ताव | मुस्लिम- 
लीग की प्रमुख मांग तो यह है कि देश को दो हिस्सों में बांदा जाये; प्रो ० 
कूपलैए्ड उससे एक क़दम आगे जाने के लिए तैयार हैं, और वह चाहते हैं कि 
उसे चार न्षेत्रों' (7८४0॥5 ) में बांट दिया जाय, और ये चारों क्षेत्र एक 
निःशक्त केन्द्रीय-शासन द्वारा एक दूसरे से संबद्ध सखे जायेँ। प्रो” कूपलैण्ड 
का यह विचार नया नहीं है । वह स्वयं तो, विभाजन की अन्य सभी योजनाओं 
के समान, उसका प्रारम्भ डॉ० इकबाल के ऐतिहासिक इलाहाबाद-भाषण से 
करते हैं, पर यद्यपि उनकी यह धारणा निराधार और अ्रान्तिमूलक हे, परन्तु यह 
निश्रय कहा जा सकता है कि यीट्स-योजना व सिकन्दरहयातख्ाँ योजना से 
प्रो० कूपलैणड की योजना का एक निकट, कौडम्बिक, संबंध अवश्य है । 

विभाजन की इन योजनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन और आलोचनात्मक 
अन्वेषण से कुछ मनोरज्ञक बातों पर प्रकाश पड़ता है । पहिली बात तो यह है 
कि इन सभी योजनाओं की सृष्टि या तो अनुदार-दल के अंग्रेज़ों के मस्तिष्क से 
हुई, या ऐसे हिन्दुस्तानियों के दिमाग़ से, जिनका जीवन नौकरशाही के संरक्षण 
में बीता है | दूसरी बात यह है कि यद्यपि इन सब योजनाओं का संबंध मुस्लिम- 
लीग की पाकिस्तान की मांग के साथ बताया जाता हे, पर यदि उन पर गहराई 
से विचार किया जाय तो हम यह स्थष्ट देख सकेंगे कि इन योजनाओं और 
पाकिस्तान की कल्पना में कहीं कोई समानता है ही नहीं, और इसी संबंध में 
यदि हम कुछ संदेहपूर्ण और आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो हम यह भी समझ 
सकेंगे कि इन योजनाओं का मुस्लिम-हितों के संरक्षण का दावा झूठा और 
शरारत-पूर्ण है, और वे वास्तव में बनाई ही इसलिए गई है कि एक ओर तो 
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मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग को ख़त्म कर दिया जाय, और दूसरी ओर 
आज़ादी की राष्ट्रीय मांग निर्बेल बनाई जा सके । 

इन निष्कर्षों के समर्थन में पाठक का ध्यान उस राजनैतिक वातावरण की 
ओर आकर्षित किया जा सकता है जो इन योजनाओं के लिए पृष्ठभूमि का 
काम कर रहा था । इन सब॒ योजनाओं का विकास १६३६ और १६४४ के 
बीच में हुआ । हमारी राजनैतिक चेतना की उत्क्रान्ति की दृष्टि से यह समय 
बड़ा महत्त्वपूर्ण था। महायुद्ध ने, और उसके प्रारम्भिक वर्षों की राजनैतिक 
परिस्थिति ने, एक ओर तो हमारी आज़ादी की मांग को प्रबल बना दिया था, 
और दूसरी ओर सरकारी नीति, व व्यक्तिगत नेतृत्व और समृहगत शोपण की 
भूख, पाकिस्तान की कल्पना को एक प्रखर रूप देने में सकल हो सकी थी | 
कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो” का नारा बुलन्द कर रखा था। क़ायदे-आज़म कहते 
थे, पाकिस्तान दो, और भारत छोड़ो |? अंग्रेज़ी सरकार की स्पष्ट नीति यह 
थी कि वह न तो पाकिस्तान देना चाहती थी, और न हिन्दुस्तान छोड़ना । 
केन्द्रीय-शासन में वह तनिक भी अधिकार देने के लिए उद्यत न थी--ओऔर यही 
सरकार और कांग्रेस के बीच गत्यावरोध का प्रमुख कारण था। १६३६ में 
स्थिति यही थी कि कांग्रेस चाहती थी कि केन्द्रीय-शासन पर उसका कम-से-क्रम 
इतना अ्रधिकार हो जाय कि जिससे प्रान्तीय शासन को एक गैर-ज़िम्मेदार 
केन्द्र के श्रवांछित दबाव से बचाया जा सके, परन्तु अंग्रेज़ी सरकार इस दिशा 
में एक इंच भी आगे बढ़ना नहीं चाइती थी । पर, साथ ही वह यह भी जानती 
थी कि भारतीय राष्ट्रीय का बल इतना अधिक बढ़ गया था, और अन्तर्राष्ट्रीय 
जनमत का दबाव इतना अधिक बढ़ता जा रहा था, कि वह अपनी इस स्थिति 
पर बहुत दिनों तक मज़बूत नहीं रह सकती थी। वह जानती थी कि एक दिन 
आयगा,) और उसे डर था कि वह दिन शायद जल्दी आजाव, जब उसे केन्द्रीय 
शासन में भी भारतीय राष्ट्रीयवा को अधिकार देने पर विवश होना पड़ेगा | 
इसी कारण, अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के कूटबुद्धि समर्थकों ने यह प्रयत्न किया कि 
इस केन्द्रीय-शासन को ही इतना कमज़ोर, और निकम्मा, बना दिया जाय कि 
उसके लिए अंग्रेज़ी सरकार की सहायता पर निर्भर रहना अनिवार्य हो जाय | 
उन्होंने अ्रपनी इस बौद्धिक उपज के लिए एक तात्विक प्रृष्ठभूमि तैयार करना 
आरम्भ की । एक निर्वल केन्द्रीय शासन की स्थापना के लिए ही इन लोगों ने, 
देश के विभाजन की एक के बाद एक योजना उपस्थित करना प्रारम्भ की, और 
उन सबका उद्देश्य मुसलमानों की मांग को सन्त॒ष्ट करने की आवश्यकता 
बताया गया | 
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इन योजनाओं का ऐतिहासिक विकास 

देश को कई '"न्षेत्रों' में बांट देने के विचार के सत्रपात का श्रेय भी, 
पाकिस्तान की योजना के समान, डॉ० इक़वाल को ही दिया जाता है। इस्लाम 
के इस महान कवि और विचारक ने “भाषा, जाति, इतिहास, और धर्म की 
एकता व थञआार्थिक स्वार्थों की सामान्यता के आधार पर स्वठन्त्र राज्यों के निर्माण, 
की चर्चा अवश्य की थी, और, उदाहरण के रूप में, उत्तर-पश्विम में एक 
भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना का विचार उपस्थित किया था, परन्तु देश 
को कई भागों में बांट देने से अधिक दिलचस्पी उन्हें “पैन-इस्लामिज़्म' आर 
मुस्लिम संगठन' में थी। भारतीय एकता को छिन्‍्त-भिन्‍न करने अथवा 
केन्द्रीय शासन को निर्बल बनाने का विचार उनके मन में कभी आया 
दी नहीं । सच तो यद्द है, इस विषय में डॉ० इकबाल ने कभी गम्भीरता से 
सोचा ही नहीं था । प्रो० कूपलैए्ड की योजना का मुख्य आधार सर सिकन्दर- 
हयातख़ाँ की देश को सात भागों में बांद देने की कल्पना थी। इसी प्रकार 
की कुछ अन्य योजनाएं भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। ये सब 
सिकन्दर-योजना से इस संबंध में तो सहमत हैं कि मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों 
को दो ्षेत्रों' में बांठा जाय, पर हिन्दू 'ेत्रों' की संख्या व उनके विभाजन के 
सिद्धान्त के संबंध में उनमें मतभेद है । वर्त्तमान प्रांतों को मिया देने की कल्पना 
किसी योजना में नहीं है--वे तो शासन की प्रमुख इकाइयों ( पां($ )के 
रूप में मौजुद रहेंगे ही -परन्ठ वे त्षेत्रों' से संप्रबद्ध कर दिये जायंगे, और इसी 
प्रकार सब क्षेत्रों को एक अ्रखिल-भारतीय-संघ-शासन में आबद्ध कर दिया 
जायगा | सर सिकन्दर संभवतः पहिले व्यक्ति थे, जिन्होंने क्षेत्रीय-शासन के इस 
माध्यमिक स्तर की कल्पना को जन्म दिया था। उनका सुकाव था कि शासन 
के ऐसे बहुत.से सूत्र जिनका संचालन आज केन्द्रीय सत्ता के द्वारा होता है, 
क्षेत्रीय-सत्ता के हाथों सौंप दिये जाने चाहिएं। इन क्षेत्रों की अपनी कार्य- 
कारिणी और अपनी धारासभा होनी चाहिए | सर सिकन्दर यह भी चाहते थे 
कि प्रांतीय शासन और देशी राज्यों को न्षेत्र' के अन्तर्गत एक दूसरे से 
संबद्ध कर देना चाहिए । 

प्रो कूपलैए्ड ने सिकन्दरहयातखाँ के प्रस्तावों को अपनी योजना का 
मुख्य आधार बनाया है, परन्‍्ठ उसका विकास भारतीय सिविल सर्विस के एक 
सदस्य, मि० यीटस, की योजना के पद-चिह्नों पर किया है। मि० यीटस ने, 
जो १६४९१ में हिन्दुस्तान के सेंसर-कमिश्नर थे, यह सुझाव पेश किया था कि; 
आर्थिक विभिन्‍नाओं की दृष्टि से, हिन्दुस्तान को चार हिस्सों में बांद देना 
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चाहिए । इस विभाजन का आधार उन्‍होंने ब्रड़ी-बड़ी नदियों द्वारा सींची जाने 
वाली ज़मीन को माना है। .मि० ग्रीट्स का विचार था कि, इस सिद्धान्त के 
आधार पर, उत्तरी हिन्दुस्तान को तीन मागों में बाँठ जा सकेगा--(१) सिंधु- 
मदी का प्रदेश, काश्मीर से करांची तक़॒ (पाकिस्तान की भूमि ), (२) गंगा- 
समुना का प्रदेश, पंजाब ओऔर बंगाल के बीच में ( हिन्दुस्तान का इलाक़ा १ 
ओर (३) गंगा-बक्मपुत्र का प्रदेश, विहार और पूर्वी सीमा के बीच में ( उत्तर- 
पूर्वी हिन्दुस्तान का पर्याय )--और दक्षिण-भारत का समस्त प्रदेश एक इकाई 
माना जायगा । इस योजना के प्रस्तावक मि० यीट्स ने अपनी योजना के सम- 
रन में, आवपाशी के महत्त्व और 'द्वाइड्रो-इलेक्ट्रिक' शक्ति. की अपरिमित 
संभावनाओं पर विशेष-रूप से जोर दिया है। कूपलैण्ड ने भी अमरीका के 
“नेसी वैली श्रॉथोरिटी! का उदाहरण दिया है, और इस बात पर भी ज्ोर 
दिया है कि हिन्दुस्तान में मी उसका अनुकरण किया जाग्र | सर सिक्न्दर- 
दयातख़ाँ के समान मि० यीट्स मी मानते थे कि देशी राज्यों को इन क्षेत्रों में 
श्रवश्य सम्मिलित करना चाहिए, परन्तु इस विषय का निर्णय वह उन्हीं के 
हाथों में छोड़ देना चाहते ये । उनका विश्वास था कि देशी राज्यों के सम्मि- 
लि न द्वोने की दशा में मी उनकी योजना को क्रियात्मक रूप मिलना चाहिए। 
चैसी दशा में, देशी राज्यों को निकाल कर, शेष प्रदेशों को, उसी सिद्धांत के 
आधार पर, चार भागों में बांद दिया जाय, और इनमें से प्रत्येक भाग स्व॒तन्त्र 
आर स्वावलंबी दो । 
क्रिप्स-योजना 

क्रिप्स-योजना कोर देश को कई खड़ों में बांट देने वाली इन योजनाश्रों 
में सम्मिलित कर लेना कुछ लोगों को शायद आश्चर्य-जनक लगे, परन्तु _ 
तथ्य यद्द दे कि क्रिप्स-योजना में भी, मुस्लिम मांगों को पूरा करने के नाम पर, 
देश को अ्नेकानेक खण्डों में बांट देने करा आयोजन ही है । क्रिप्स-प्रस्ताव में 
प्रत्येक प्रांत को यद् स्वाधीनता दी गई है कि वह स्वयं इस बात का निर्णय करे 
कि वद्द अखिल भारतीय संघ शासन में शामिल होगा या नहीं । इस प्रकार देश 
भर में नये शासन-विधान की स्थापना प्रांतों की श्रपनी इच्छा-अनिच्छा पर 
निर्मर रहेगी । यदि कोई प्रांत अखिल-भारतीय संघ में शामिल द्वोना नहीं 
चाद्देगा तो उसे यद्द स्वाधीनता होगी कि वद्दध अ्रपना मौजूदा शासन-विधान 
कायम रख सके । उसे यद्द सुविधा मी होगी कि ब्रद्द भविष्य में जब चाहेगा, 
अखिल भारतीय संघ-शासन में शामिल द्वो सकेगा । एक और बात जो हर्मे 
-इस सम्बंध में ध्यान में रखना हे, यद हे कि उन सत्र प्रांतों को, जो अख्िल- 
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भारतीय संघ-शासन में शामिल नहीं होंगे, यह अधिकार भी दे दिया गया हे 
कि वे यदि चाहेँ तो अपना एक अलहदा संघ कायम कर सकते हैं, और उसके 
लिए जैसा चाहें वैसा शासन-विधान वना सकते हैं । पाकिस्तान की मांग को 
स्वीकार कर लेने का यद एक अनोखा ठज्क था। यदि वे सब प्रांत या देशी 
राज्य, जो अखिल-भारतीय संघ-शासन में शामिल होने के लिए तैयार न हों, 
अपना एक अलहदा संघ क़ायम करना भी न चाहें, तब १ वैसी स्थिति में क्‍या 
देश भर में छोटे-छोटे खण्ड-शासनों की स्थापना नहीं होजायगी १ यह भी संभव 
है कि इनमें से कुछ प्रांत और कुछ देशी राज्य तो अपना एक संघ बना लें, 
आर कुछ अपनी स्वतन्त्र स्थित क़ायम रखना चाहें। उसका अर्थ होगा, 
प्रांतीय आत्म-निर्णय के आधार पर, देश को अनेकानेक भागों में विभाजित कर 
देना । व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से यदि इस समस्या पर सोचे तो हम इस 
बात की कल्पना कर सकते हैं कि देशी राज्यों को निकाल कर, कांग्रेसी प्रांत 
भारतीय-संघ में सम्मिलित होंगे व शेष अपना एक अलहृदा संघ बना लेंगे। 
“परन्तु,”” इस समस्या का विश्लेषण करते हुए श्री० मुन्शी ने लिखा दे, “यदि 
उदाहरण के लिए, हम यह मान लें कि पंजाब, बड़ौदा और द्वेदराबाद के देशी 
राज्य अपना एक अलहदा संघ बनाना चाहते हैं तो उस संघ के विभिन्‍न भागों में 
भौगोलिक अ्रथवा सांस्कृतिक अथवा किसी भी प्रकार की एकता की कल्पना कर 
पाना असम्भव है ।. ... . यदि बम्बई प्रांत तो भारतीय-संघ में शामिल हो जाय, 
ओर बड़ौदा का राज्य अलहदा जाना चाहे, तो दोनों में से किसी भी संघ के 
लिए, यह सम्भव नहीं रद्द जायगा कि वह बिना किसी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप 
किये अपना काम चला सके |” इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये जा 
सकते हैं । 
कूपलेण्ड-योजना 

इन सब योजनाओं को एक सूत्र में बांधने और वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय 
प्रो० कूपलैण्ड को है। उन्होंने एक सम्पूर्ण, व्यवस्थित और वैज्ञानिक दिखाई 
देने वाली योजना हमारे सामने रखी । प्रो० कूपलैण्ड ने यह प्रस्ताव किया कि 
नदियों द्वारा सिंचाई किये जाने वाले प्रदेशों को एक-दूसरे से अलहदा संगठित 
किये जाने की मि०्यीट्स की जो योजना थी उसे फ़ौरन अ्रमली रूप दिया जाना 
चाहिए। उन्होंने विभिन्न भू-खण्डों के लिए शासन-विधान की एक वाह्य रेखा 
हमारे सामने रखी, और साथ ही केन्द्रस्थ-शासन के लिए भी, जिसे उन्होंने 
एक <(दुर्बल, माध्यमिक केन्द्र! (९०८ 88९८४ ८थाध९) का नाम दिया, 
शासन की योजना का प्रस्ताव किया । उनका सुझाव था कि हमें अपनी गह्टू- 
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निष्ठा को संकुचित और प्रांव-भक्ति को अधिक व्यापक बनाना चाहिए---जिससे 
केन्द्र और प्रांत के बीच शासन-दृष्टि से जिस नये भू-माग अथवा क्षेत्र” की 
सृष्टि का उनका प्रस्ताव है उसके प्रति अपनी भक्ति को विकसित कर सके। 
उनका विश्वास है कि हमारी सांप्रदायिक समस्या को सुलभाने का यही एकमात्र 
उपाय है। अपनी इस योजना के समर्थन में वह सबसे वड़ी दलील यह देते हैंकि 
इसके द्वारा देशकी एकता की रक्षा की जा सकेगी। देशकी एकताकी रक्षाके सम्बंध 
में प्रो० कूपलैए्ड ने अपने ्रापको !बहुत ही उत्सुक बताया है। मि० यीट्स 
के समान, प्रो० कूपलैण्ड भी यह चाहते हैं कि देशी राज्य भी विभिन्न क्षेत्रों! 
में सम्मिलित हों, परन्तु, उनके विपरीत निर्ण॑य की स्थिति में, उनके बिना भी 
अपनी योजना को कार्यान्वित देखना चाहते हैं। प्रो० कूपलैण्ड ने केन्द्रीय, 
क्षेत्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी-समितियों व धारा-सभाओं के शासन-विधान की 
एक संपूर्ण वाह्म रेखा हमारे सामने रखी है, और उनके आपसी सम्बन्धों का 
निर्धारण किन सिद्धांतों के आधार पर हो, इस विषय पर भी प्रकाश डाला है | 
शासन के विभिन्‍न स्तरों के बीच सत्ता के बंटवारे के सम्बन्ध मेंी उनकी योजना 
बड़ी स्पष्ट और विशद है । एक अच्छा विधान-शास्त्री श्रपनी योजना को जितना 
स्पष्ट रूप दे सकता है, कूपलैण्ड-योजना में हम उसे पाते हैं । 

एक और बात जो दर्मे इस संबंध में अपने ध्यान में रखना है वह यह हे 
कि चर्चिल-एमेरी दल पर प्रो० कूपलैणड का बहुत श्रधिक प्रभाव था, और इस 
कारण उनकी योजना के पीछे सरकारी समर्थन की कल्पना की जा सकती दे, 
और इंग्लैण्ड में दाल के बढ़े राजनैतिक परिवरत्तनों के बाद भी, प्रो” कूपलैए्ड 
आर उनके मित्रों का प्रभाव कम नहीं हुआ है । सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स जब॒ अपनी 
योजना लेकर हिंदुस्तान में ग्राये तब प्रो” कूपलेए्ड, सेक्रेटी की हेसियत से, 
उनके साथ थे। श्राज भी स्टैफ़र्ड क्रिप्स पर उनका प्रभाव है--और अंग्रेज़ी 
सरकार की ओर से प्रस्तावित की जाने वाली किसी भी योजना में सर स्टैफ़र्ड 
क्रिप्स का प्रमुख द्वाथ रहेगा, यह एक निर्विवाद तथ्य है। आज भी, बीच-बीच 
में, अंग्रेजी समाचार पत्रों में, क्रिप्स-प्रस्तावों और कूपलैएड-योजना की चर्चा 
प्रायः श्राती रहती है | भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर लेबर पार्टी का दृष्टिकोण 
बहुत आशाप्रद नहीं है । यह निश्चित हे कि वह एक ओर तो हमारी स्वाघीनता 
की मांग को टाल देना चाहती है, और दूसरी ओर मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान 
की मांग को पूरा करने के पक्त में भी नहीं है। इस दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए कूपलेण्ड-योजना से अ्रच्छी कोई योजना हमारे सामने नहीं दे | ऐसी स्थिति 
मैं हमें श्राश्वर्य नहीं होना चाहिए कि यदि किसी दिन अंग्रेज़ी सरकार इमारे लिए, एक 
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ऐसे शासन-विधान की: तजवीज़ कर दे जिसका आधार कूंपलैण्ड-योजना में होः। 
विधान-निर्मात्रीःसभा की चर्चा तो की जा रही है,. परन्तु अभी यह कहां: निश्चित 
है; कि उसका निर्माण किन सिद्धांतों पर, व, किन तत्तों से,, होगा, व उसमें मौलिक 
मतभेद होने की स्थितिमें कौन हमारे भावी शासन-विधान की सृष्टि करेगा १ इसी 
कारण कूपलेण्डन्योजना पर बढ़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता हे | 
क्षेत्रीय विभाजन के आधार-भूत सिद्धांत 

क्षेत्रीय विभाजन के सिद्धांत- के प्रतिपादकों ने उसके पक्ष में बढ़ी-बड़ी बातें 
कही हैं । उनका कहना है कि इसके द्वारा हमारे देश की दो बहुत बड़ी 
समस्याएं, सुलक सकेंगी--एक ओर तो हम अपनी राजनैतिक एकता को' क़ायम 
रख सकेंगे, और दूसरी ओर मुसलमानों की आशंकाओं को दूर कर सकेंगे। इस 
आधार पर उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों से अपने आग्रह को थोड़ा शिथिल 
बनाने की अपील की है.। मुसलमानों से उनकी दरख्वास्त है कि वह. देश को 
दो हिस्सों में बांट देने की अपनी मांग पर इतना ज़ोर न दें, और हिंदुओं से 
उनका कहना है,कि वे प्रजातन्त्र के सिद्धांत के नाम पर बहु-संख्यक वर्ग के 
प्राधान्य की अपनी धारण में थोड़ा परिवर्त्तन करें| क्षेत्रीय-विभाजन का-सिद्धांत 
अपने पक्त में जो सबसे बड़ी दलील उपस्थित करता है, वह यह है कि उसके द्वारा 
देश: की एकता को क़ायम रस्व्रा जा सकेगा । यद्द कद्दा जाता है कि वह राष्ट्रीयता 
और आआत्म-निर्णय के सिद्धांत के बीच एक समभौता हे--कूपलैण्ड किसी भी 
समाज के राष्ट्रीयता के दावे को तो फ़ौरन ही मान लेने के लिए, तैयार हैं, परन्तु 
आत्म-निर्णय के अधिकार को इतना आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं-। 
क्षेत्रीय-विभाजन के सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि मुस्लिम-लीग की दो 
प्रमुख मांगें हैं--(१) वे अपने लिए. एक अलग प्रदेश ऐसा चाहते हैं. जहां कि 
उनके राष्ट्र के व्यक्तियों की प्रधानता हो और (२) वे चाहते हैं कि उनके राष्ट्रीय 
प्रदेशों में एक स्वतन्त्र और सार्वभौम शासन की स्थापना हो। कूृपलैण्ड और 
उनके साथी इन दोनों मांगों के सम्बन्ध में दो भिन्‍न मत रखते हैं । वे मुस्लिम- 
लीग की इस मांग को पूरा करने के लिए, तैयार हैं कि मुसलमानों के लिए एक 
अलग प्रदेश निर्धारित कर दिया जाय--उन्हें इस बात में भी आपत्ति नहीं 
होगी यदि इस प्रकार के कई प्रदेश हों--परन्तु जहां तक एक सम्पूर्ण सार्वभौम 
राज्य की स्थापना का प्रश्न है, वे उसे एक दक़ियानूसी विचार मानते हैं। उनका 
कद्दना है कि इस प्रकार की कल्पना यूरोप में १६-वीं शताब्दी में तो सम्भव थी, 
परन्तु १८६२ में जबसे लार्ड एक्टन ने कई राष्ट्रों के मिले-जुले राज्य की कल्पना 
को जन्म दिया तब्र से उस पर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है.। उनका 
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यह भीःकहना है। कि क्योंकि मुस्लिम-लीग: की- पाकिस्तान: की मांग: का. आरम्भ 
अभी कुछ दिन-पहिले ही हुआ दे इसलिए उसे विशेष महत्त्व देनेकी आवश्यकता 
नहीं हे.। 
इन आधारभूत सिद्धांतों में कोई ऐसी बात, नहीं हे जिससे. गहरे मतभेद 
की- गुंजाइश हो, परन्तु उनःपर जिस योजना का निर्माण किया गया है वह 
पाकिस्तान से भी अधिक ख़तरनाक है। कूपलैणड और उनके साथियों. का 
कहना: है कि देश के विभिन्‍न शासन-तंत्रों को एक सूत्र में पिरो देने के लिए 
एक कैन्द्रीय-शासन का होना आवश्यक है । उनका यह कहना हे कि इस 
केन्द्रीय-शासन का संगठन हम उन सिद्धांतों के आधार पर नहीं कर सकते जो 
अब तक हमारे सामने रहे हैं, और न १६३४ के एक्ट के केन्द्रीय शासन-से ही 
उसकी समानता होगी । १६३४ से पहले की केन्द्रीय शासन की हमारी कल्पना 
का आधार केन्द्रीकरण का सिद्धांत था; १६३४ के. एक्ट में उसका संगठन संघ 
शासन के सिद्धांतों के आधार पर हुआ ।. क्षेत्रीय योजना में केन्द्रीय शासन का 
रूप इन दोनों से भिन्न होगा । उसकी स्थिति एक ब्रीच की स्थिति होगी। 
संघ-शासन में केन्द्र को जो. अधिकार मिले होते हैं, इस योजना में वे बिल्कुल 
भिन्न होंगे । सच तो यह है कि संघ-शासन का इस योजना से एक मौलिक 
अन्तर होगा । इसमें न केवल. शासन की इकाई का रूप ही भिन्न होगा परन्तु 
उसके. केन्द्रीय-शासन की स्थापना के आधार-भूत सिद्धांत भी उससे बिल्कुल 
भिन्न होंगे । इसी कारण से क्षेत्रीय-विभाजन की योजना के समर्थक हमसे 
अपेक्षा करते हैं कि हम संघर-शासन के संगठन के परम्परागत: विचारों को अपने 
मन से निक्राल. दें ओर बिल्कुल नये ढंग से सोचने के लिए तैयार रहें । 
योजना. का राजनेतिक महत्व 
इस योजना की आर्थिक दृष्टिकोण से तो बड़ी सराहना की गई है, परन्तु 
_ उसका राजमैतिक्र महत्त्व भी बहुत अधिक बताया जाता है। पहली बात तो 
उसके पक्त में यह कही. जाती हे कि उसके द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग 
प्रदेश- की मुस्लिम-लीग की मांग को -पूर किया जा सकेगा--सिंधु और गंगा- 
ब्रहझपुत्र द्वाय सिंचाई किये जाने वाले प्रदेश, पाकिस्तान और उत्तर-पूर्वा 
हिंदुस्तान का रूप ले लेंगे, ओर दूसरी बाल यद्द हे कि यदि इस योजना को 
अमल में-लाया गया तो हिंदू बहु-संख्यक्र और मुस्लिम बहु-संख्यक प्रदेशों में 
समानता" की स्थापना की जा सकेगी | यह तो स्पष्ट ही हे क्रि इस योजना में 
मुस्लिम“लीग की दो प्रमुख मांगा में से एक मांग द्वी पूरी की जा सकेगी। 
-मुसल्मानों के लिए स्वतन्त्र प्रदेशों की स्थापना हो सकेगी, परन्तु हिंदुस्तान से 
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संबंध-विच्छेद करने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होगा । इस योजना के 
समर्थक देश की एकता को बनाये रखने के लिये अपने को बहुत उत्सुक बताते 
हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह योजना कई प्रकार की विभिन्‍न मांगों को 
एक साथ ही सन्त॒ुष्ट करने का दावा करती है। एक ओर तो वह अंग्रेज़ों के 
हाथों से हिन्दुस्तानियों के हाथों में राज्य की सत्ता को सौंपे जाने की राष्ट्रीय 
मांग का समर्थन करती है--यह अलग बात है कि वह सत्ता कितनी खोखली 
आऔर सारहीन होगी--दूसरे, वह देश की एकता को बनाये रखने की हिन्दू मांग 
को पूरा करने का दावा करती है, और, तीसरे, मुसल्मानोंके लिए. अलहदा प्रदेश 
बना देने का आयोजन भी उसमें है । ये सब बहुत बड़े दावे हैं, और उनका 
एक सूकछ्म विश्लेषण करके हमें यह देखना हे कि उसके पीछे सचाई का 
अंश कितना हे । 
क्षेत्रीय शासन-विधान 

इसके लिए हमें उस प्रस्तावित शासन विधान पर दृष्टि डालना है जो 
क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बनाया गया है। सबसे पहले हम केन्द्रीय 
शासन को ही लें। क्षेत्रोय योजना में केन्द्रीय शासन एक बहुत ही निर्बेल और 
निःशक्त शासन होगा--इस प्रकार के केन्द्रीय शासन के समर्थन में यह कहा 
जाता है कि भारतीय परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार के 
केन्द्रीय शासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती | प्रो० कूपलैण्ड ने केन्द्र 
के अधिकारों के संबंध में जो लिखा है उससे हमें मतभेद नहीं है। जिस सिद्धान्त 
पर उन्होंने इन अधिकारों का निर्धारण किया है, वह भी बिलकुल ठीक ही हैं । 
उनका कहना है कि भारतीय केन्द्रीय शासन के पास जो कम-से-कम अधिकार 
हो वे ऐसे हों जिनसे बाहर से देखने से हिन्दुस्तान की एकता किसी प्रकार से 
भंग होती हुई दिखाई नहीं देती हो । दूसरे शब्दों में, यह अधिकार ऐसे हों 
जिनसे बाहर की दुनियां से हिन्दुस्तान का संबंध स्पष्ट होता हो। जैसे-- 
(१) विदेशी नीति और रक्ता, (२) बाहर के देशों से व्यापार और आयात- 
निर्यात के संबंध की नीति, और (३) मुद्रा (८णाा०7८०) यह बिलकुल ही 
उचित प्रतीत होता है । कूपलैण्ड ने देश के भीतर के आने जाने के मार्गों 
ओर साधनों, मोटरों, रेलों और हवाई जहाज्ञों, आदि के प्रश्न पर भी इस दृष्टि 
से विचार किया है कि उनका नियन्त्रण केन्द्रीय शासन के द्वारा हो अथवा 
किसी आन्‍्तत्षेत्रीय सत्ता के द्वारा, और इस संबंध में उनका मत यह है कि यह 
नियन्त्रण आनन्‍्तत्तेंत्रीय सत्ता के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह विचार भी 
संघ शासन के उस सिद्धान्त की दृष्टि से ठीक ही है जिसके अनुसार अधिक-से- 
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अधिक श्रकेन्द्रीकरण और कम-से-कम केन्द्रीकरण' पर ज़ोर दिया जाता है। 
कूपलैण्ड ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि यह आन्तत्तेत्रीय संघ संघ- 
शासन से बिलकुल भिन्न होगा और साथ ही विभिन्न खतनत्र राज्यों के, विशेष 
परिस्थितियों के कारण, एक दीले-ढाले- संगठन (८००7ष८१०१९४७८५) से भी 
भिन्न होगा । उसकी स्थिति बीच की होगी । संघ शासन से उसमें यह अ्रन्तर 
होगा कि जब कि संघ शासन (१) साधारणतः तुलनात्मक दृष्टि से अपने से कम 
शक्तिशाली राजनैतिक इकाइयों से संबंध रखता है, (२) और उसका निर्माण 
राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वतन्त्रता के आधार पर होता है, क्षेत्रीय विभा- 
जन का सिद्धांत हिन्दुस्तान को कुछ ऐसे बड़े-बड़े राज्यों में बांट देना चाहता है, 
जो यदि चाहें तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, और एक ऐसे केन्द्रीय शासन 
की स्थापना करना चाहता है जो शुद्ध रूप से आन्तत्तेत्रीय संस्था होगी, और जो 
अपने अधिकारों के लिए क्षेत्रीय शासन की दया पर निर्भर रहेगी। ये क्षेत्रीय 
शासन यदि चाहें तो शासन के श्रधिकारों का खतंत्र और सार्वभौम रूप से 
* उपयोग भी कर सकेंगे, परन्तु वे देश की एकता के नाम पर अपनी क्ृपा-दृष्टि 
पर सम्पूर्ण रूप से स्थिर रहने वाले एक केन्द्रीय शासन की स्थापना कर लेंगे। 
प्रो० कूपलैण्ड के शब्दों में ““आआरान्तत्तेंत्रीय केन्द्र केवल उन्हीं न्यूनतम अधिकारों 
का उपयोग करेगा जिनका उपयोग देश की एकता को बनाये रखने की दृष्टि से 
बिल्कुल द्वी आवश्यक होगा और उन अधिकारोंका प्रयोगभी वद्द किसी अखिल 
भारतीय जन-मत के द्वारा दी गई सत्ता के आधार पर नहीं परन्त क्षेत्रीय शासन 
के एक आ्राशा-पालक की द्देसियत से ही करेगा |” इस अन्तिम वाक्य में ही 
इस योजना का सार ज़ददर छुलक उठता दहै। कूपलेण्ड का केन्द्रीय शासन 
क्षेत्रीय शासनों का ग्राशा-पालक भर होगा, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं 
होगी श्रौर उसकी कार्यकारिणी-समिति ओर धारा-सभाओं के सदस्यों का एक- 
मात्र कर्तव्य क्षेत्रीय शासन के आदेशों की पूर्ति करना होगा । 
प्रो” कूपलैण्ड ने दर्मे यद कद कर आश्वस्त करना चाद्दा दे कि सर सिकन्दर- 
हयात खां की योजना का केन्द्र तो इससे भी अधिक निर्बल था ! इस कथन में 
सचाई अवश्य है। सिकन्दरहयातख़ां की केन्द्रीय शासन की कल्पना की जड़ 
में तो प्रतिक्रिया की भावना काम कर रही थी, एक ऐसे सार्वभौम सत्ता वाले 
केन्द्र के विरोध में, जो प्रांतीय शासन के कार्य में इस्त्तेप करने की प्रतीक्षा में 
ही रहता हो । केन्‍्द्री4 शासन के सम्बन्ध में उनकी धारणा थी कि वह “एक 
सद्दानुभूतिपूर्ण शासन-तन्त्र होगा" “* 'एक ऐसी संस्था जिसका निर्माण “इकाइयों! 
द्वारा, केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के नियंत्रण और निरीक्षण के लिए, किया जायगा 
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और जिसक्रा काम केवल यह होगा कि जो मार उसे प्रान्तोंके द्वारा सौंपा जाय, वह 
उसे कुशलता, सदाशयता और न्याग्र की भावना के साथ पूरा कर . दे॥” सर 
सिक़न्दर तो उसे एक“(संयोजक-समिति?(20-0:877900०7 0077662०) 
के नाम से पुकारने को भी तैयार थे। कूपलेए्ड ने सर !सिकन्दर के केन्द्र के 
संबंध में जो श्रालोचना की है उससे यह अनुमान हो सकता है कि स्वयं उनके 
द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय शासन संभवतः कुछ अधिक सबल होगा । अपनी क्षेत्रीग्र 
योजना को उन्होंने विभिन्न राज्यों के एक संगठन (0072००799) से अधिक 
सुगठित माना है । उनका कहना है कि इस प्रकार के राज्य-संघ की अपनी 
कोई सत्ता नहीं होती, न कोई अधिकार ही होता है, और उसके जो निर्णय होते 
हैं वे ऐसे द्वोते हैं जिनके संबंध में विभिन्‍न राज्यों की सहमति होती है और जिन्हें 
क्रियात्मक रूप उन राज्यों द्वारा उनके अपने ख़र्चे पर दिया जाता है॥ क़ूपलैए्ड 
का कद्दना है कि उनका प्रस्तावित आन्तक्षेत्रीय केन्द्र इसके बिल्कुल विपरीत एक 
स्वतन्त्र शासन-तन्‍्त्र होगा, जो स्वयं अपने सिपाहियों को स्तरयं अपने श्रादेश दे 
सकेगा, और अपना खर्चा भी स्वयं ही करेगा | परन्तु इस शाब्दिक आडस्बर' 
के पीछे यदि दम वस्तुस्थिति को समभने का प्रयत्न करें तो दस स्पष्ट देख सकेंगे 
कि इन दोनों में विशेष अन्तर नहीं है । 

इन योजनाओं के बनाने वालों की मनोदृत्ति उस समय बिल्कुल दी (स्पष्ट हो 
जाती है जब हम आन्तत्तेत्रीय केन्द्र की धारा-सभाओं और कार्यकारिणी के 
प्रस्तावित विधानों पर दृष्टि डालते हैं। सरसिकन्दरदयात खां ने तो १६३५ के 
एक्ट में प्रस्तांवित धारा-सभा के बराबर बड़ी धारा-सभा की ही कल्पना की 
थी, वे केवल यह अन्तर चाहते थे कि उसमें दो के स्थान पर एक चैम्बर हो, 
३३ प्रतिशत स्थान देशी मरेशों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित हों, और २४० 
स्थानों में से ३३ प्रतिशत 'मुसल्मानों के लिए | कूपलैण्ड व्यवस्थापिका सभा के 
सदस्यों की संख्या बहुत कम कर देना चाहते हैं, और चाहते हैं हिंदू बहु-संख्यक 
और मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में एक “संतुलन” की स्थापना करना-। उनकी 
योजना के अनुसार मुसलमान, जिनकी आबादी देश में २४ प्रतिशत है, यदि 
चाह तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में ५४० प्रतिशत स्थान प्राप्त कर सकेंगे । 
इसी प्रकार से वद्द कार्यकारिणी सभा के सदस्यों की संख्या व उसके महत्त्व को 
कम कर देना चाहते हैं । कार्यकारिणी का मद्दत्व तो उस समय अपने आप ही 
कम हो जायगा, जब उसका ब्रहुत कम विभागों पर अधिकार होगा | कूपलैए्ड 
एक राजनैतिक दल के हाथों में सत्ता सोपे जाने के भी विरोधी हैं, और इसलिए 
बह यद भी चाहते हैं कि कार्यकारिणी का निर्माण सिश्रित रूप से हो, श्र्थात्‌ 
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उसमें कई राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व हों | इस आधार पर जो कार्य-कारिणी 
समिति, या मंत्रिमएडल, बनेगा उसकी स्थिति बड़ी नाजुक होगी | इसका 
अन्दाज़ा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कूपलेंण्ड ने यह सुकाव 
पेश किया है कि मंत्रिमएडल का संगठन स्विज़रलेण्ड के विधान के आधार पर 
हो, श्रर्थात्‌ धारा-सभा के द्वारा उसका चुनाव तो हो जाय, परन्तु अपने दिन- 
प्रतिदिन के शासन में वह उसके प्रति उत्तरदायी न हो, उसके अन्तर्गत जो थोड़े 
से विभाग हों वे हिन्दू ओर मुसलमान क्षेत्रों में बराबर बांठ दिये जाय॑, ओर 
उसका अध्यक्ष बारी-बारी से एक हिंदू और एक मुसलमान हों । ऐसा जान पड़ता 
है कि अपने इस केन्द्र के स्थायित्व में स्वयं कूपलैण्ड को संदेह था, और इसी 
कारण अपने इन प्रस्तावों के अन्त में उन्होंने अपनी यद राय भी ज़ाहिर कर दी 
है कि एक अलग धाय-सभा ओर एक अलग कार्य-कारिणी बनाने के बदले 
यदि एक उस प्रकार की मिली-जुली कंसिल की स्थापना कर दी जाय जैसी कि 
अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक वर्षों में थी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी । 

क्या यद्द एक बढ़े आश्चर्य की वाव नहीं है कि यह योजना जो हिंदुस्तान 
को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की अराजकतापूर्ण व्यवस्था की ओर लौटा ले जाने का 
प्रस्ताव करती है, हमारी ग्राज की सांप्रदायिक समस्या का एक अच्छा समाधान 
दोने का दावा भी करती है ? यह कहा जाता है कि विभिन्‍न क्षेत्रों में 'संतुलन' 
की स्थापना करने से यह समस्या सुलक जायगी--इस योजना के समर्थकों को 
इस “संतुलन! में ही सब्र समस्याओं का निदान दिखाई दे रहा है। सिकन्दर- 
दयातखां के प्रस्तावों को उन्होंने इस कारण अस्वीक्रत कर दिया कि वह दो 
मुसलमान और पांच हिंदू क्षेत्रों की कल्पना कर रहे थे। जान पड़ता है कि 
मुस्लिम द्वितों के संरक्षण के संबंध में प्रो> कुपलेण्ड सर सिकन्दस्टयातखां से भी 
अधिक सतर्क हैँ ! तभी तो वह हिंदू क्षेत्रों की संख्या पचि से घटा कर दो रखना 
चाहते हैँ । प्रो> कूपलेण्ड का विश्वास है कि ऐसा करते ही हमारी सांप्रदायिक 
समस्या का इल निकल आयगा - क्योंकि अ्रव देश के विभिन्‍न भागों की जनता 
सांप्रदायिक भावना के स्थान पर उन “महान देशो! के प्रति भक्ति की भावना को 
विकसित कर लेगी जिनका निर्माण क्षेत्रीय विभाजन की योजना के आधार पर 
होगा । केन्द्रीय संयुक्त-समिति में जो हिंदू ओर मुसलमान सदस्य द्वोंगे वे अ्रपने- 
सम्प्रदायों द्वारा नहीं परन्त॒ क्षेत्रों द्वारा चुने जायंगे। कृपलेण्ड ने हिंदू और 
मुसलमान दोनों से यद अपील की है कि वह उनकी इस योजना को स्वीकार कर 
लें। दिंदुआं से उन्होंने जो अपील की है उसका आधार यद्द है कि जिस सशक्त 
केन्द्रीय कार्यकारिणी-समिति ओर महान्‌ राष्ट्रीय व्यवस्थाषिका सभा की वे कल्पना 
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कर रहे हैं--ओऔर जिसकी ओर १८६१ से १६४४ तक हिदुस्तान अग्रसर होता 
जारहा था--वह आज की परिस्थितियों में असम्मव होगये हैं । अपने उस स्वप्न 
को कार्यान्वित करने के लिए तो हिंदुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में पुनर्जन्म लेने 
की आवश्यकता होगी । कूपलैण्ड हिंदुस्तान को एक राष्ट्र में देखने की हिंदुओं 
की महत्वाकांक्षा को बिल्कुल ही कुचल नहीं देना चाहते। पर उसके लिए वह 
उन्हें सत्र करने की सलाह देते हैं । “घीरज” प्रो० कूपलैण्ड एक स्थान पर 
लिखते हैं, “राजनैतिक गुणों में सबसे श्रेष्ठ हे। और अब तो यह स्पष्ट हे 
कि यदि हिंदुस्तान की जनतायें कभी एक राष्ट्र बनना चाहें तो उसमें समय 
लगेगा ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रो० कूपलेस्ड ने इतनी दया अवश्य की 
है कि हमारे हृदय से इस आशा और इस स्वप्न को कि हमारा देश किसी दूर, 
धूमिल, भविष्य में शायद कभी एक राष्ट्र बन सके, बिल्कुल मिटा नहीं दिया 
है। प्रो” कूपलेण्ड ने वैसी ही ज़ोरदार अपील मुसलमानों से देश को दो 
भागों में बांट देने की अपनी मांग को वापिस ले लेने, और उनकी क्षेत्रीय 
योजना को स्वीकार कर लेने, के लिए की है, क्योंकि उनका कहना है कि 
उक्त योजना के अनुसार उन्हें द्विन्दुओं के बराबर अधिकार मिल जायंगे। जिस' 
योजना के सम्बन्ध में इतने बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं उसका श्रार्थिक, 
सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक और राजनेतिक, सभी दृष्टिकोणों से अ्रध्ययन कर लेने 
का दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है । 
योजना का आर्थिक-क्षप 

सबसे पहिले योजना के आर्थिक पक्त को लें। क्षेत्रीय योजना का तो मुख्य 
आधार ही यह है कि वह राजनीति को साम्प्रदायिक धरातल से उठा कर 
आर्थिक धरातल पर प्रस्थापित कर देना चाहती है । ऊपर से देखने से तो यह 
बात बड़ी आकर्षक, और प्रगतिशील, दिखाई देती हे, परन्तु वस्तुस्थिति क्या 
है! क्षेत्रीय विभाजन की योजना क्या शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से हमारी 
भारतीय परिस्थितियों को सुधारने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है ? इस योजना में दो 
बातों पर विशेष ज़ोर दिया गया हे । एक तो नहरों से सिंचाई; दूसरे पानी से 
बिजली तैयार करना । यह मानते हुए भी कि हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास 
के लिए ये दोनों बातें ज़रूरी हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि वे ञ्ांज देश के 
सामने सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण काम हैं, और इसके अतिरिक्त, उनका विकास 
तो किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा, चाद्दे वह पाकिस्तान की सरकार हो या 
अखण्ड हिन्दुस्तान की, किया जा सकता है। इसके लिए केवल आनन्‍्तर्प्रान्तीय 
सहयोग की आवश्यकता हे, क्षेत्रीय योजना जैसी ओऔषधि का 
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प्रयोग, जो सम्भवतः बीमारी से भी अधिक ख़तरनाक साबित हो, आवश्यक 
प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा क्षेत्रीय योजनाओं में से अधिकांश में आर्थिक 
पक्त पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। सिकन्दर हयात खां योजना में तो 
जान पड़ता है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। यदि उनकी 
योजना अमल में लाई जाय तो मैसूर राज्य को उसके प्राकृतक आर्थिक सम्पकों 
से उन्मूलित कर दिया जायगा, क्योंकि उनका प्रस्ताव उसे मद्रास या मद्रास 
की रियासतों या कुर्ग में शामिल करने का नहीं परन्तु बम्बई, पश्चिमी भारत की 
रियासतों और मध्य प्रान्त की रियासतों के साथ रखने का है | इसी प्रकार मध्य 
प्रान्त की रियासतें भी अपने प्राकृतिक सम्पर्कों से अलहदा करके बम्बई की 
रियासतों और हेदराबाद में मिला दी जायंगी। यह समझना कठिन है कि 
देश के विभिन्‍न प्रदेशों को इस प्रकार, बिना किस्री वैज्ञानिक आधार अथवा 
सिद्धान्त के, किसी भी शासन के सिपुर्द कर देने से कैसे उनकी आर्थिक 
उन्नति हो सकेगी | 

यह बात नहीं है कि इस प्रकार के दोष केवल सिकन्चरदयातर्खाँ योजना में 
ही हों, यीट्स-योजना व कूपलैण्ड-योजना भी जो वैज्ञानिक होने का दावा रखती 
है, इन दोषों से मुक्त नहीं हैं, यद्यपि उनमें ये दोष इतने बड़े परिमाण में नहीं हैं। 
यीट्स-योजना ने नदियों और उनके द्वारा सींचे जाने वाले मैदानों को विभाजन 
का आधार माना है, परन्तु यह समझना कठिन है कि किस र्द्धान्त के श्रनु- 
सार उन्होंने नदी के 'डेलटा” को उसके “बेसिन' से अलहदा करने का प्रस्ताव 
रखा है--क्योंकि उनकी योजना में बंगाल को गंगा-यमुना के प्रदेश से अलग 
रखा गया है। आर्थिक विकास की किसी भी सुगठित योजना के सम्यक्‌ 
विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक प्रमुख नदी द्वारा सींचा जाने वाला 
समस्त प्रदेश एक ही शासन के अन्तगंत रखा जाय | इसके अतिरिक्त, यह भी 
कम शाश्रर्य की वात नहीं है कि सारा दक्षिणी पठार एक ही क्षेत्र मान लिया 
गया है। इस संबंध में श्री० मुन्शी ने लिखा है, “प्राकृतिक भूगोल की दृष्टि 
से भी प्रो० कूपलेण्ड की क्षेत्रीय योजना अर्थदीन है । नदियों के आधार पर 
विभाजन की चर्चा में वह नदी द्वारा सींचे जाने वाले प्रदेश को श्रायः बिलकुल 
भूल गये हैं । राजपूताना सिंधु नदी से सम्बद्ध नहीं है । बंगाल, जिसे उन्होंने 
गंगा के मैदान से अलहदा कर दिया है, गंगा ओर उसकी सहायक-नदियों पर 
ही निर्मर है। उड़ीसा को उन्होंने गंगा के डेलटा के साथ जोड़ा है, पर 
उसकी अपनी नदियां विल्कुल भिन्न दें, गंगा के मैदान से अथवा राजपूताने 
के देशी राज्यों से उनका कोई संबंध नहीं है । दक्षिण का तो अपना कोई 
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अलहदा नदियों का समूह है ही नहीं |"? 

यीट्स और कूपलैण्ड दोनों ने अपनी क्षेत्रीय योजनाओं की तुलना व्थमरीका 
की 'टेनेसी-बैली-ओथोरिटी' से की है, परन्तु यह ठलना ग़लत और भ्रमोत्मादक 
है । पहिली बात तो यद है कि टी० बी० ए० के प्रयोगों की. सफलता के संबंध 
में समी लोग एकमत नहीं हैं। कुछ तो उसके संबंध में बहुत सन्देहनशील 
मी हैं । इसमें तो संदेह नहीं कि इस प्रयोग में आरम्भ में तो असफलता ही 
मिली थी। एक समय आ गया था जब टेनेसी-नदी का बहुत बढ़ा हिस्सा 
धूल से भर गया था, एक सशक्त केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप से ही टी० बी० 
ए.० को इस भयावह स्थिति से मुक्ति मिल सक्री | टी० बी० ए० के संबंध में 
बहुत से राजनैतिक विचारकों का तो यह मत द्वे कि यह संघ-शासन द्वारा एक 
ऐसे ज्षेत्र में अनधिकार हस्तक्षेप है, जो वस्तुतः स्थानीय शासन के अन्तर्गत 
होना चाहिए | दूसरे, जो लोग टी० बी० ए० का उदाहरण हमारे सामने रखते हैं 
वे प्रायः यह भूल जाते हैं. कि यह प्रयोग केन्द्रीकरण की दिशा में हे, नक्रि 
अकेन्‍्द्रीकरण की, जब कि हमारी क्षेत्रीय योजनाओं के विधाता केन्द्र की शक्ति 
को ही चकनाचूर करके क्षेत्रों में बांट देना चाहते हैं | ग्रमरीका में टी० बी० ए० 
की स्थापना का परिणाम यह हुआ हे कि विभिन्न राज्यों ने, जिनकी सीमाओं 
के अन्तर्गत टेनेसी नदी का प्रवाह है, अपनी सार्वभौम सत्ता का एक अंश एक 
ऐसी केन्द्रीय सस्कार के हाथों सांप दिया है, जो बहुत से मामलों में अमरीका 
की केन्द्रीय ससकार के अन्तगंत है । इस प्रयोग से अमरीका में केन्द्रीय सरकार 
की शक्ति तनिक भी कम नहीं बल्कि, यह कहना चाहिए, कुछ बढ़ ही 
गई है । तीसरी बात जो इस संबंध में हम ध्यान में रखें वह यह है कि टी० वी० 
ए० का अधिकार-्क्षेत्र बहुत ही सीमित है । उसका काम केवल यही है कि वह 
बाढ़ की रोक-थाम करे, नदी में यातायात के साधनों की उन्नति करें, और 
विद्युत-शक्ति का विकास और प्रसार करें । इसके विपरीत क्षेत्रीय. योजना के 
समर्थक यह चाहते हैं कि क्षेत्रीय इकाइयां ही सार्वभौम-सत्ता की वास्तविक 
केन्द्र बनें । 

एक बहुत बड़ा प्रश्न जो इस संबंध में उठता है, वह यह है कि क्‍या 
केवल आर्थिक न्षेत्राद ( ००णा०णंर उल्झांणावाशा ) को ही राज- 
नैतिक इकाइयों के निर्माण का एकमात्र आधार माना जा सकता है? और 
यदि ऐसा किया भी गया तो क्‍या यह भास्तीय परिस्थितियों में व्यावहारिक 
होगा १ हिन्दुस्तान को यदि हम थद्ार्थिक क्षेत्रवाद के सिद्धान्त के आधार पर 

१--कें० एम० मुन्शी : ]|० पातवागा [0९80]0०%, प्रू० १०३-४ । 
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कई भागों में बांटना चाहें, तो हम देखेंगे कि हमारी सीमा-रेखाएं भाषा, इति- 
हास, संस्कृति आदि की सीमा-रेखाओं को स्थान-स्थान पर काट देंगी, और 
समाज-शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी यह जानता है कि किसी भी देश के सीमा- 
निर्माण में इन तत्वों का भी क्रितना अधिक महत््य है। ऐसी स्थिति में हमें 
यह पूछने का अधिकार है कि हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या 
च्षेत्रबाद ही एकमात्र, अथवा सर्वश्रेष्ठ, मार्ग है? जैसा कि स्वयं प्रो ० 
कूपलेण्ड ने माना हे, क्षेत्रों द्वारा जो काम किया जा सकता है वह 
प्रा्तो के सलाह-मशिरे और सहयोग से भी हो सकता है | इन परि 
में, भारतीय शासन-तंत्र में, जो अब भी कुछ कम जटिल नहीं है, न्षेत्रों की 
बुद्धि विशेष वांछुनीय नहीं मानी जा सकती | इसके अतिरिक्त, यदि प्रांतीय 
“इकाइयाँ' अपना वर्तमान स्वरूप और सत्ता क्रायम स्खेंगे -और यीट्स और 
कूपलैणड दोनों यही चाहते हैं--तब तो क्षेत्रों की आवश्यकता और भी कम हो 
जाती है। इसके श्रतिरिक्त भी, एक और प्रश्नजो पूछा जा सकता है वह 
यह है कि आर्थिक क्षेत्रवाद का सिद्धांत समस्त देश पर लाद देने की क्‍या 
आवश्यकता है, जब कि उसकी उपादेयता स्पष्ट ही कुछ भागों तक ही सीमित 
है !? उसकी आवश्यकता काश्मीर के थोड़े से भाग, समस्त पंजाब, सीमा- 
प्रांत के पर्वी भाग, राजपुताना के उत्तर-पश्चिमी भाग और सिध के लिए तो 
मानी जा सकती ६, पर उसके आधार पर सारे देश की सीमाएं बदल डालना, 
और हिन्दू बहु-संख्यक क्षेत्रों का निर्माण कर लेना -जहां कि उसको बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं है -बहुत न्‍्यायसंगत नहीं जान पड़ता । 

सच तो यह है कि क्षेत्रवाद के आधार पर देश को कई भागों में बांट 
देना एक बिल्कुल ही अ्र-वैज्ञानिक कार्य होगा | वैसे देखा जाय ता आर्थिक 
क्षेत्रबाद के सिद्धान्त को या तो प्रो० कृपलेण्ड ने ठीक से समभा नहीं है, या 
जान-बूक कर उसके अर्थ को तोड़ने मरोढ़ने की कोशिश की है! आर्थिक 
क्षेत्रबाद के सिद्धान्त को यदि हम उसके सही रूप में लतो हमें यह मानना 
पड़ेगा कि इस दृष्टि से समग्र, अविमाज्य, हिन्दुस्तान एक शार्थिक क्षेत्र 
(९ह६०07 ) है, उसका कोई एक भाग विशेष नहीं--उसके प्रत्येक भाग 
को अपने आर्थिक विकास के लिए अन्य भागों पर निर्भर रहना पड़ता हे, 
परन्तु यदि हम समस्त देश को लें तो बद आर्थिक पुननिर्माण की दृष्टि से एक 
स्वयं-संपर्ण और स्वावलम्बी इकाई माना जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी 
विश्व की प्रव्नक्ति ग्ब एक बढ़ी आर्थिक इकाई की कल्पना की ओर अग्रसर 
हो रही है--अमरीका के महाद्वीपों, मध्य-पर्व के देशों, यहां तक कि सतत- 
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युद्धोन्मुख यूरोप में भी, यह प्रद्कत्ति हम स्पष्ट देख सकते हैं। हिन्दुस्तान तो 
संसार के उन थोड़े से देशों में से है--इस संबंध में केवल दो अन्य देशों, 
अमरीका के संयुक्त-राज्य और सोवियट रूस, का नाम लिया जा सकता हे-- 
जो भौगोलिक और थ्ार्थिक दृष्टि से सम्पूर्ण इकाई माने जा सफें। हिन्दुस्तान 
में एकता की यह भावना काफ़ी विकास भी पा चुकी हे-देश के एक कोने 
को, दूसरे कोने से जोड़ने वाली सड़कें और रेलें, तार और डाक के साधन, 
सामान्य मुद्रा और ब्रैंक, सामान्य नियम और अनुशासन, और एक प्रांत से 
दूसरे प्रांत तक फैलता रहने वाला चिर-यात्रा-शील मानव-समुदाय, कलकत्ते के 
सिख टैक्सी-ड्राइवर और बिहारी रिक्शावाले, देहली की सेक्रेयरिएट के सहख- 
सहस्त्र मद्रासी क्लर्क, वम्बई के “भय्ये'--य्रे सब्र प्रतिक्षण एकता की उन 
कड़ियों को मज़बूत बनाते रहते हैं। यदि हमने क्षेत्रीय विभाजन के सिद्धांत 
के आधार पर देश को विभिन्‍न भागों में बांट दिया तो वे समस्त ग्राधार- 
तत्व जिन पर एक देश-व्यापी आर्थिक योजना की स्थापना की जा सकती है, 
बुरी तरह से चूर-चूर हो जायंगे । 
योजना का सांस्कृतिक पक्ष 

क्षेत्रीय योजना में सांस्क्रतिक प्रश्नों को तो बिल्कुल दी उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यदि इस योजना के अनुसार 
देश को कई भागों में बांट दिया गया तो उसमें भाषा, इतिहास, संस्कृति, 
परम्पराएं ग्रादि, जिनकी किसी भी राजनैतिक पुनर्निर्माण में उपेक्षा नहीं की जा 
सकती, बिल्कुल ही उपेक्षित रह जायंगे। इस संब्रंध में सिकन्दर योजना तो 
बहुत ही दोपपूर्ण है। उसमें, क्षेत्र नं० ४ में, गुजराती और मलयालम भाषा- 
भाषियों को एक साथ रख दिया गया है, पर मराठी, तेलगू और कन्नड़ भाषा- 
भाषी विभिन्‍न ज्षेत्रों में बांट दिए गए हैं । यीट्स व कूपलैण्ड की योजनाओं में 
भी हम सांस्क्रृतिक प्रश्नों की अवहेलना के कई उदाहरण पाते हैं । राजपूताना, 
इतिहास, परम्पराओं और संस्कृति की दृष्टि से, एक सांस्कृतिक इकाई बन गया 
है, पर प्रो० कृपलेण्ड उसे तीन भागों में बांद देना चाहते हैं | उसकी दक्षिणी 
स्यासतें, बांसवाड़ा, दांता, ड़ गरपुर और पालनपुर वे दक्षिण में मिला देना 
पूर्वी रियासतें, भरतपुर, बू दी, धौलपुर, करौली और कोटा, गंगा- 
यमुना के प्रदेश के साथ संबद्ध होंगे, और शेप रियासतें सिंधु नदी के मैदान से 
जोड़ दी जायंगी । परन्त, केवल राजपूताना ही एक ऐसी सांस्कृतिक इकाई नहीं 
है जिसका इस प्रकार से विभाजन किया गया हो । यदि प्रमुख नदियों के द्वारा 
सींची जाने वाली भूमि को ही विभाजन का आधार बनाया गया, तो सिखों को 
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भी दो विभिन्‍न क्षेत्रों में बांटना होगा--क्योंकि श्रम्बाला डिवीज़न, अ्रलवर और 
जिंद की रियासतों के सहित गंगा-यमुना के द्वारा सींचा जाता है, न कि सिंधु 
के। यदि उसे सिंधु नदी के प्रदेश में रखा गया तो आर्थिक क्षेत्रवाद के सिद्धांत 
की उपेक्षा होगी । उड़ीसा की समस्या भी काफ़ी जटिल है। वह वैसे तो एक 
छोय-सा प्रांत है, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से उसकी अपनी एक स्वतन्त्र सत्ता है, 
उसके किसी भी प्रकार के निकट, जातिगत श्रथवा सांस्कृतिक, संबंध न तो बंगाल 
से हैं, और न मद्रास से | ऐसी स्थिति में यह निश्चय करना कठिन द्वोगा कि 
उसे किस ज्षेत्र में रखा जाय । जहां तक उसकी नदियों का संबंध है, महानदी 
उसका संबंध मध्य-प्रांत से जोड़ती है परन्तु ब्राह्मणी का प्रवाह छोटा नागपुर की 
आर है। कूपलेण्ड ने उड़ीसा को गंगा नदी के प्रदेश से संबद्ध किया है, पर 
किस आधार पर उन्होंने ऐसा किया है, यह नहीं लिखा । 


* योजना का सांप्रदायिक पक्ष 

परन्त, क्षेत्रीय योजना यदि हमारी सांप्रदायिक समस्या को सुलभ पाती है, 
तब तो हम उसकी दूसरी कमियों को बर्दाश्त कर लेने के लिए भी तैयार हो 
सकते हैं । इस दृष्टि से, वद मुसलमानों की उनके लिए अलहदा प्रदेशों की 
मांग को, सिंधु और डेलटा प्रदेशों के निर्माण के द्वारा, जो पाकिस्तान और 
उत्तर-पूर्वी हिंदुस्तान का पर्याय होंगे, पूण तो करती है, बल्कि उनकी मांग से 
कुछ अधिक ही उन्हें दे देती है, परन्तु मुस्लिम संस्क्रति के संरक्षण की दृष्टि से 
इन प्रदेशों की स्थिति को कमज़ोर बना देती है। क्षेत्रीय योजना इन 
प्रदेशों की हिंदू आबादी की संख्या को यहुत बढ़ा देती है । इस संबंध में 
संख्याओ्रों पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात कर लें। जब कि राजाजी की योजना के 
पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमानों की संख्या का अनुपात पाकिस्तान में १७:८३ 
और उत्तर-पूर्वी हिंदुस्तान में २६:७१ होगा, और मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान 
की कल्पना के श्रनुसोर वह क्रमशः ३०:७० और ४५:४५ होगा, कृपलेण्ड- 
योजना उसे बढ़ा कर ४०:६० और ४५:५५ कर देगी | यह समझना कठिन है 
कि मुस्लिम प्रदेशों में हिंदुओं की संख्या बढ़ा देने से सांप्रदायिक समस्या के 
सुलभने में सद्दायता कैसे मिलेगी । इससे हिंदू क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या 
अवश्य कम हो जायगी जिसका परिणाम यह होगा कि वे लोग, बिना मुसलमानों 
द्वारा किसी रोक-टोक के, अपनी संस्कृति का विकास कर सकेंगे, परन्‍्त मुस्लिम- 
क्षेत्रों में हिंदुओं की संख्या बढ़ा देने से तो उनकी समस्या ग्रधिक जटिल ही हो 
जायगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या वाला वर्ग अवश्य इन क्षेत्रों के शासन और 
घारा-सभाओं में एक प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहेगा | 
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मुस्लिम-संस्क्रति के विकास के प्रश्न को भी यदि-हम एक ओर।- रख दें;:तो' 
भी क्‍या इस योजना से.देश का सांप्रदायिक वातावरण कुछ अधिक। शुद्ध: वन। 
सकेगा १ जब कि ज्षेत्रेंके निर्माण का आधार ही सांप्रदायिक - है--सारा आयोजना* 
ही दो हिंदू/क्षेत्रों के 'संठलन' में दो मुसलमान क्षेत्रों को खड़ा करने का है#-तोः 
यह निर्विवाद हे कि ये दोनों समूह, शान्ति से रहने के बदले, आपस में लड़ते- 
भगड़ते रहेंगे। इसका परिणाम देश के वातावरण पर बुरा ही पड़ेगा।। इसके 
अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी आन्‍्तरिक सांप्रदायिक! समस्या तो: बनी ही 
रहेगी । हिन्दृ क्षेत्रों की शासन-व्यवस्था दिन-प्रति-दिन हिन्दू-संस्क्रति के। प्रभाव 
में आती जायगी, इससे वहां की मुसलमान जनता का गधिकाधिक ज्ुब्घ होना 
स्वाभाविक होगा, ओर उनकी इन भावनाओं की. प्रतिक्रिया मुसल्माननत्षेत्रों 
द्वारा हिन्दू क्षेत्रों के प्रति बरती जाने वाली नीति पर भी अवश्य पड़ेगी । यदि 
मुस्लिमन्षेत्रों गें रहने वाले द्विन्दू ओर मुसलमानों के आपसी संबंध विगड़ते 
रहे, तो यह संभव है कि उनका यद् संघर्ष एक बड़े णह-युद्ध का रूप, ले ले। 
इन क्षेत्रों में हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या में विशेष अन्तर भी नहीं 
होगा--एक में उनका अनुपात ४० : ६० व दूसरे में ४५: ५५ होगा । ऐसी 
स्थिति में इस प्रकार के गह-्युद्ध की संभावना और भी बढ़ जाती है। और क्योंकि 
इन क्षेत्रों की अपनी सार्वभौम-सत्ता होगी, एक निर्वल केन्द्रीय सस्कार के लिए, 
उन पर किसी प्रकार का दबाव डालना भी असंभव ही होगा । सच तो यह 
है कि ऐसे निर्बल केन्द्रीय शासन के द्वारा इस प्रकार के हस्तक्षेप की कल्पना 
भी नहीं क्री जा सकती। इन परिस्थितियों में हम तो केबल यही सोच 
सकते हैं. कि इंग्लैए्ड का साम्राज्यवादी पंजा इस केन्द्रीय शासन का मुख्य 
आधार होगा, ओर देश में किसी भी प्रकार की श्रशांति अथवा अराजकता 
की स्थिति में वह सार्वभीमवा के उस निर्वबल खोल को बढ़ी आसानी से फाड़ 
कर फेक देगा, जिसमें इस योजना के समर्थक क्षेत्रीय शासन को मढ़ 
देना चाहते हैं । 








योजना का राजनेतिक पक्ष 
क्षेत्रीय योजना की समस्त प्रत्नत्ति यद्द दिखाई देती है कि गष्टीयवा की 
भावना के ठुकड़े-ठुकड़े करके उसे छोटी-छोटी भोगोलिक सीमाओं में बांट दिया 
जाय | इस पर भी क्षेत्रीय योजना मास्तवर्प की एकता को क्रायम रखने का 
दावा करती है ! सच तो यह हे कि इससे बड़े मिथ्या दावे की कल्पना शायद 
ही की जा सके | ज्षेत्रवाद हिन्दुस्तान को चार राज्यों, प्रो० कूपलेण्ड के शब्दों 
में चार महान्‌ देशों में बांट देना चाहता है, ओर उनसे अपेक्षा कर्ता हे 





विभाजन की कुछ अ्रन्य योजनाएं १६६ 


कि प्रत्येक अपनी विभिन्न राष्ट्रीयाा का विकास करे। पसन्‍्सु, राष्ट्रीयगा की 
भावना क्‍या इस प्रकार, कृत्रिम साधनों द्वारा, विकास पा सकेगी १ समस्त 
क्षेत्रीय विभाजन श्रवैज्ञानिकता और स्वेच्छारिता पर निर्भर है । वह सांस्कृतिक 
समन्वय और आर्थिक सामान्य-दितों के सर्वथा विरुद्ध जाता है। ऐसी स्थिति 
में जनता से यह आशा करना कि वह डेल्या-प्रदेश अ्रथवा ब्लॉक नं० ४ के प्रति 
रातों-रात एक राष्ट्रीयावा की भावना को परिवर्धित कर लेगी, एक दुराशा-मात्र 
है। क्षेत्रीय विभाजन का स्थष्ट परिणाम तो यद्दी निकलेगा कि जिस राष्ट्रीय 
भावना का विकास हम पिछली ग्राधी शताब्दी में, त्याग और साधना, बलिदान 
और कष्ट सहन के रास्ते कर पाये हैं उसे एक गदरी ठेस पहुँचेगी, और हमसें 
प्रांतीयता की भावना का विकास होगा । प्रांतीयता की भावना हमर्मे काफ़ी 
गहरी है भी | श्राज तो वह राष्ट्रीयता के बेग में छिपी हुई है, पर देश की 
सजीव एकता की भावना जब हमारे सामने नहीं होगी, तब इन कृत्रिम क्षेत्रों के 
लिए उसे निर्बल बना थाना सर्वथा असंभव होगा । तब तो प्रांतीयता ही हमारी 
आज की राष्ट्रीयता का स्थान ले लेगी, ओर, एक बार जब प्रांतीयता की भावना 
दृढ़ द्वोने लगेगी, तब क्षेत्रीय विभाजन की जड़ें अपने आप उखड़ती चली 
जायंगी । बंगाली और आ्रासामी कब तक यह वर्दाश्त करेंगे कि वह एक निर्जाव 
डेल्टा-प्रदेश से संबद्ध रहें । वह स्वभावतः ही आज़ाद होना चाहेंगे। इसी 
प्रकार, पंजाब और सिंध ओर सीमा-प्रांत भी सिंधुन्च्षेत्र से स्वतन्त्र होने का 
प्रयत्न करें गे, ओर युक्तप्रांत, व विहार व उड़ीसा अपने अलग स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित कर लेंगे। देश को चार भागों में बांगते ही बंट्यारे की यह प्रवृत्ति 
इतना उम्र रूप ले लेगी कि बहुत थोड़े अरसे में ही दिन्दुस्तान कई छोटे- 
छोटे राज्यों में बट जायगा--कहीं तो एक आांभ्र-राज्य की सृष्टि होगी, कहीं 
उत्कल का निर्माण द्वोगां, कहीं विदर्भ श्लोर महाकोशल अपनी समस्त ऐतिदा- 
सिक परम्पराओं को लेकर पुनर्जन्म ग्रहण करते दिखाई देंगे, और ये सब स्वतंत्र 
कहलाने वाले “राज्य! दूरस्थ ब्रिटेन के इशारे पर नाचेंगे । 

क्षेत्रीय विभाजन की समस्त योजनाओं को सभी दृष्टिकोणों से देखने के 
बाद मेरा तो यद निश्चित मत है कि, उनकी तुलना में, पाकिस्तान कहीं अ्रधिक 
अच्छा है । पाकिस्तान में कम-से-कम एक हिन्दू ओर एक मुसलमान दो स्वतंत्र 
राज्यों की कल्पना तो की गई है, जो अपनी-अपनी संस्कृति के संरक्षण और 
विकास में दत्तचित्त हो सकेंगे । पाकिस्तान के बन जाने पर भी दम यह आशा 
तो कर ही सकते हैं कि किसी दिन ये दोनों स्वतन्त्र राज्य अपने सांप्रदायिक 
वैमनस्थ से ऊपर उठ कर, जर्मनी और आस्ट्रिया के समान, एक राजनैतिक 
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एकता में आबद्ध हो सकेंगे । यह बहुत संभव है कि देश की भौगोलिक एकता, 
आर्थिक हिर्तो की समानता और रक्छा की आवश्यकताएं उन्हें एकता की ओर 
बढ़ने पर मजबूर कर दें । मेरे आस्ट्रियन मित्रों का कहना है कि यद्यपि आष्ट्रिया 
सांस्कृतिक दृष्टि से एक बिल्कुल स्वतन्त्र और संपूर्ण इकाई है, परनन्‍्त आर्थिक 
आवश्यकताएं उसे सदा ही जर्मनी के साथ एक निकट्तम राजनैतिक संबंध 
बनाये रहने पर विवश करेंगी, उसके लिए उसे सांस्कृतिक दृष्टि से चाहे कितना 
ही त्याग क्यों न करना पड़े | मैं समभता हूँ कि पाकिस्तान की स्थिति भी 
बिल्कुल वैसी ही होगी । शायद हम पाकिस्तान को जर्मनी द्वारा आास्ट्रिया को 
दिये जाने वाले आश्वासनों से कहीं अधिक सबल और प्रामाणिक आश्वासन 
दे सकेंगे । इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान की मुस्लिम-मांग के पीछे कम-से-कम 
एक गहरा विश्वास तो है--चाहे उसकी गहराई कितनी ही ग़लत क्यों न हो 
आर चाहे उस विश्वास से हम कितने ही ज्षुव्य क्‍यों न हों--क्रि मुसलमान एक 
अलहदा राष्ट्र हैं। ऐसी दशा में यदि पाकिस्तान की स्थापना की गई, तो वह 
कम-से-कम एक "राष्ट्रीय! मांग की पूर्ति के रूप में तो होगा, और 'राष्ट्रीयता' की 

यह भावना, और सब विरोधी परिस्थितियों के होते हुए भी, पाकिस्तान के 
स्थायित्व का एक सबल आधार बन सकेगी, परन्‍्त, क्षेत्रीय विभाजन की योजना 
के पीछे न तो भविष्य के लिए कोई आशा होगी और न निकट-वत्त॑मान में 
किसी प्रकार की न्याय की भावना । जिस प्रकार के राज्य की कल्पना प्रो० 
कूपलैण्ड ने की है--जिसमें एक क्षेत्र के विरुद्ध दूसरा क्षेत्र, एक संप्रदाय के 
विरुद्ध दूसरा संप्रदाय, एक प्रांत के विरुद्ध दूसरा प्रांत होगा--वह अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में अपना कोई स्थान बना सकेगा, यह एक संदेहास्थद प्रश्न है । उसका 
तो अपना आन्‍्तरिक वेषम्य-्षेत्रीय, सांप्रदायिक, जातिगत--इतना अधिक होगा 
कि वह अन्य देशों, संभवतः ब्रिटेन, के हाथों में एक खिंलौना-मात्र बना रहेगा। 
कौन कद सकता है कि यह स्थिति हमारे देश के लिए वांछनीय अथवा 
स्पृहणीय होगी ! 
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(अ) भारतवर्ष ओर संघ-शासन 


सांस्कृतिक आधार-भूमि 

भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता इतिहास का एक निर्विवाद तथ्य है । इस 
एकता की नींव उस दिन पड़ी जिस दिन आयों ने अपनी अध्यात्म-प्रधान संस्कृति 
की व्यापक परिधि में इस देश के आदिम-निवासियों को समाविष्ट करने का 
निश्चय किया । प्रागैतिहासिक-काल की भारतीय संस्कृति आर्य और द्वाबिड़ 
संस्कृतियों का समन्वय थी । आयों ने न केवल द्वाविड़ जाति के देवताओं ओर 
उनकी उपासना की पद्धति को अपनाया, पर उनकी भाषा ओर संस्कृति का भी 
बहुत अधिक प्रभाव उनकी अपनी विचार-धारा पर पड़ा । क्षितिमोहन सेन जैसे 
विद्वानों का मत तो यद् है कि प्राचीन भारत में यद्यपि आयों ने राजनेतिक 
प्रमुखता प्राप्त कर ली थी, पर जिस वस्तु को आज हम प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के नाम से जानते हैं, उसमें द्राविढ़ संस्कृति का प्राधान्य था। शिव और दुर्गा 
आदि की पूजा का आरम्भ इस सांस्कृतिक समन्वय के बाद ही हुआ | विदेशों 
से जो तत्त्व, शक ओर हूण, कुशान ओर सीथियन आदि, भारतवर्ष में आते 
गये वे सब इस आर्य-द्राविड़ संस्क्रृत के अविभाज्य अज्ञ बनते चले गये। 
उन्होंने एक-दो पीढ़ियों के बाद ही भारतीय देवताओं की आराधना आरम्म कर 
दी, और अपने विदेशी नामों को छोड़कर भारतीय नामों को अज्ञीकार किया | 
श्रर्य-द्राविड़ और विदेशियों की इस अनवस्त-श्लूला द्वारा लाई जाने वाली 
मिश्री-यूनानी-असीरियन-वेबीलोनियन संस्क्ृतियों के समन्वय से वह संस्कृति बनी 
जिसे आज हम हिंदू-संस्कृति के नाम से जानते हैं । 

मुस्लिम-आ्राक्रमण के पद्चिले इस हिंदू-संस्क्ृति का रूप स्पष्ट हो चला था, 
और उसकी वाह्य-रेखाओं में कुछ कठोस्ता आने लगी थी। फिर भी समन्वय 
की शक्ति मिटी नहीं थी। दक्षिण भारत में जद्दां इस्लाम ने शान्तिपूर्ण उपायों 
से प्रवेश किया, हिंदू ओर मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय, प्रधानतः धार्मिक 
क्षेत्र में, बहुत जल्दी आरम्भ होगया था, परन्तु उत्तर भारत में इस्लाम का भंडा 
लेकर जो लोग आये उनके अर्द्ध-सभ्य, ओर कभी-कभी तो वदशियाना, वरीक्ों 
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का असर हिंदुओं पर अच्छा नहीं पड़ा, और कुछ दिनों तक उन्होंने आत्म-रक्ता 
की दृष्टि से यही उचित समभा कि वे अपने समाज के चारों ओर कद्वरता की 
एक क़िलेबन्दी कर लें, परन्‍्त॒ आक्रमण की आंधी के थम जाने पर मुस्लिम- 
संस्कृति की लहरें इस चहारदीवारी की नींबों को चारों तरफ़ से खोखला बनाने 
लगीं, और धीरे-धीरे न केवल हमारी राजनीति ही मुसलमानों के प्रभाव में आगई 
पर हमारे धार्मिक विचार और आचार, रहन-सहन और रीति-रिवाज, भाषा और 
साहित्य, मूर्तिकला और चित्रकला, सभी पर उनकी संस्कृति का गहरा प्रतिबिंग 
पड़ा, और साथ ही जो मुसलमान बाहर से आये ये, और आते गए, वे भी 
इस देश की संस्कृति के प्रभाव से अपने कोमुक्त नहीं रख सके। आज जिस 
चीज़ को हम भारतीय-संस्कृति, अथवा हिंदुस्तानी तहज़ीब, के नाम से पुकारते 
हैं, उसमें हिंदू और मुस्लिम प्रभाव ताने-बाने के समान एक-दूसरे में गुथ-मिल 
गए. हैं, और बगैर भारतीय-संस्क्रति के तार-तार किये हुए, उन्हें एक दूसरे से 
अलहदा नहीं किया जा सकता । 

हमारे देश में जातियों और भाषाओं की विभिन्‍नता के होते हुए भी 
सांस्कृतिक एकता का विकास हो सका है; विभिन्‍न प्रादेशिक संस्कृतियां अपने 
व्यक्तित्व को क्रायम रखते हुए भी, संगीत के स्वरों के समान, एक-रूप हो सकी 
हैं। जैसा कि एक अंग्रेज़ लेखक ने लिखा है, “भारतवर्ष एक संस्क्ृति का नाम 
है, न कि एक जाति का,” ओर प्रसिद्ध पुरातत्तवेता सर हर्बर्ट रिज़ले के शब्दों 
में, “शारीरिक और सामाजिक, भाषा, रीति-रिवाज और धर्म संबंधी, अनेकों 
विभिन्‍नताओं के होते हुए भी हिमालय से कन्याकुमारी तक देश का समस्त 
जीवन एक सूत्र में ही पिरोया गया है ।*” श्री० मुन्शी के शब्दों में, “भारत का 
साहित्य एक है, क्योंकि उसके संस्कार कुछ अलग-अलग नहीं हैं । जिस तरह 
आकाश के ग्रनगिनत तारे गिनने की उतावली में अज्ञानी लोग उनकी ताल पर 
सघी हुई चाल की परीक्षा नहीं कर सकते, उसी तरह विशाल अन्तर, विभिन्‍न 
लिपियों और भाषाओं के भेद, की वजह से भारतीय साहित्य की असली एकता 
को भी नहीं देख सकते |” एक अन्य स्थान पर श्री० मुन्शी लिखते हैं, -- 
“सारे देश के साहित्य का एक ही संस्कार में से जन्म हुआ है । उसमें एक ही 
क्रिस्म के बीज बोये गए हैं, एक ही तरह का खाद डाला गया है। इस प्रकार 
एक ही क्रिस्म के अंकुर, क्षेत्र की विशेषता की मात्रा से थोड़ा-बहुत अलगाव 
दिखलाते हुए भी विचित्र रंगों वाले एक ही प्रकार के रस-समृद्ध परिपाक से 
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लहलहा रहे हैं । भारत का साहित्य एक था, एक है और एक रहेगा ।”* 

इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता को कायम रखना आज की 
राजनैतिक परिस्थिति में और भी आवश्यक होगया दै। हमारा देश आज एक 
शक्तिशाली साम्राज्य के साथ संघर्ष कर रहा है; एकता के आधार पर ही इस 
संघर्ष को सफल बनाया जा सकता है! जिन लोगों का अन्तर्रष्टरीय राजनीति 
का ज्ञान गहरा है उनका अनुमान है कि परिस्थितियां अब ऐसी श्रागई हैं. कि 
हिंदुस्तान की आाज़ादी को बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता | यह मान लेने 
पर कि हिंदुस्तान की आज़ादी इतना निकट आगई है भारतीय एकता को बनाये 
रखने का हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। आज़ाद हिंदुस्तान का विश्व की 
राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग होगा, इसमें तो संदेह हे ही नहीं। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का गुरुल-केन्द्र अटलांटिक से प्रशांत-महासागर में आजाने 
से हिंदुस्तान का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भविष्य का महायुद्ध 
प्रशांत मद्दासागर में होगा और उसमें हिंदुस्तान को एक महत्त्वपूर्ण भाग लेने पर 
विवश होना पड़ेगा। पूर्वी द्वीप-समूह में जिस विद्रोह की लपटें आज अपने पूरे 
बेग पर हैं, भारतीय राजनीति का एशिया छोड़ो' का ताज़ा नारा श्रपने 
अन्तराल में उसी के विस्फोट को लिये है । आ्राज हिंदुस्तान विवश हो, आ्राज 
अंग्रेज़ी और डच साम्राज्यवाद एशियायी आज़ादी की इस जंग को कुचल 
सर्के,पर आज़ाद द्वोजाने पर हिंदुस्तान इन सब प्रश्नों को यों ही नहीं छोड़ देगा । 
हिंदुस्तान की आज़ादी एशिया की आज़ादी में निहित होगी । गुलाम एशिया 
और आज़ाद हिंदुस्तान की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को 
एशिया की आज़ादी के लिए भी लड़ना होगा | परिस्थितियों का सारा संकेत 
इसी दिशा में है कि श्रंतर्राप्टीय राजनीति में दिदुस्तान अपने लिए एक शक्तिशाली 
स्थान बना ले । 

पिछुले दो मह्ययुद्धों, और उनके त्रीच के अशांतिपूर्ण वर्षों में यह बिल्कुल 
ही स्पष्ट होगया है कि किसी निःशक्त राष्ट्र के लिए अपनी तटस्थता के निश्चय में 
आश्वस्त रहना शेख़चिल्ली के स्वप्न जैसा है | छोटे राष्ट्री का अब कोई भविष्य 
नहीं रह गया है। भविष्य या तो अमरीका और रूस जैसे बड़े राष्ट्रों के हाथ में 
है, जिन्हें प्रकृति ने ही स्वयं-संपूर्ण बना दिया दे, या भोगोलिक दृष्टि से समीप- 
स्थित और आर्थिक दृष्टि से परस्परावलंबी उन छोटे-छोटे यट्टरीं के द्वाथ में, जो 
अपनी राष्ट्रीय सार्वभौमता को भ्ुलाकर-एक राजनैतिक और श्रार्थिक सत्र में 
आवबद्ध हो सकते हैं। दक्षिण अ्रमरीका की लैटिन रियासतें, पश्चिमी यूरोप के 
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प्रजातंत्र देश, मध्य-पूर्व के अरब-राज्य आदि इस प्रकार के संघों का विकास कर 
सकते हैं | हिंदुस्तान अपनी संभावनाओं की दृष्टि से, अमरीका और रूस का 
समकक्ष हे | वह यदि स्वतंत्र हो, और अपने श्र्थिक साधनों. का समुचित 
विकास कर सके, तो उसकी गिनती संसार के महान्‌्‌ राष्ट्रों (572४८ ?0ए०:५) 
में हो सकेगी । अपने आर्थिक साधनों को विकास की चरम-सीमा तक पहुंचा 
देना इस महानता की आवश्यक शर्त होगी । प्रत्येक देश की राजनीति आज 
उसकी अर्थनीति के साथ संबद्ध है। देश भर में फैले हुए इन राशि-राशि 
आर्थिक साधनों के समुचित विकास के लिए एक सशक्त केन्द्रीय सरकार की 
आवश्यक्रता होगी । श्रार्थिक पुनर्निर्माण की योजनाओं को कार्योन्वित करने के 
लिए प्रत्येक देश में इस प्रकार की सशक्त केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता होती 
है, और जिन देशों में वैसी सरकार नहीं है, वहां उसकी स्थापना करना पड़ती 
है। अंग्रेज़ी शासन से हमें जो एक अप्रत्यक्ष लाभ हुआ है, वह यह है कि 
उसने देश में राजनितिक व आर्थिक एकता की भावना को विकसित किया है। 
आज जब्र देश का भविष्य उसकी इस एकता पर निर्भर हे, तब अंग्रेज़ी शासन 
के साथ उसे भी उखाड़ फेंकना आत्म-हत्या के समान होगा | हि 

इसके साथ ही एक दूसरी बात भी हमें दृष्टि से ओभकल नहीं कर देना है | 
केन्द्रीकरण के तत्त्वों के साथ-साथ हमारे देश में अकेन्‍्द्रोकरण की प्रज्नत्ति भी 
अपने प्रबल रूप में है । उसकी जड़े इतिहास की गहराई में हैं, यद्यपि पिछले 
पचास वर्षों में उसका बहुत अधिक विकास हुआ है। ईसा से सात शताब्दी 
पहिले, ज्ञात भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में, हमें सोलह महाजन पदों, 
आथवा। स्वतन्त्र राज्यों का वर्णन मिलता है, ओर उनकी जो सीमाएं थीं एक 
हृद तक उनकी ही पुनराद्त्ति हम मुग़ल ओर अंग्रेजी साम्राज्यों के प्रान्तों में भी 
पाते हैं । जब कभी एक मद्दान्‌ साम्राज्य का विकास हो ता है--ओर हमारे देश 
के लम्बे इतिहास में ऐसे युग बहुत अधिक नहीं हैं--जनपदों की ये सीमा- 
रेखाएं, घुंधघली पड़ती जाती हैं, और मिट भी जाती हैं, पर साम्राज्यों के ढहते 
ही वे फिर एक स्पष्ट रूप ले लेती हैं | सांस्कृतिक दृष्टि से इस प्रश्न को देखें तो 
हमें पता लगेगा कि भारतीय संस्कृति की व्यापक परिधि के अन्तर्गत अपना 
खतन्त्र व्यक्तित्व लिए एक दर्जन से अधिक संस्कृतियां हैं । बंगाल और महा- 
राष्ट्र, पंजाब शोर गुजगत, सिंध ओर मलयालम, उड़ीसा और त।मिलनाड में 
संस्कृति का मौलिक भेद नहीं है, यह कहना वस्त॒स्थिति की अवहेलना करना है। 
हमारे देश की प्रान्तीय संस्क्रतियों की विभिन्ञता एक ठोस ऐतिहासिक तथ्य है। 
सच दो यह द्टे कि हमारे देश में संस्कृति की विभिन्नताओं का मुख्य आधार 
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धार्मिक उतना नहीं है जितना भौगोलिक । बंगाली हिन्दू और यंगाली मुसलमान 
में भेद करना कठिन है,पर बंगाल के हिन्दू और पंजाब के हिन्दू में बड़ी आसानी 
से भेद किया जा सकता है। महाराष्ट्र का एक मुसलमान उसी प्रदेश के. हिन्दू 
के साथ अधिक घरेलूपन महसूस करता है, युक्तप्रांत अथवा सीमाप्रांत के 
मुसलमान के साथ कम । हमारी राष्ट्रीया की भावना के साथ-साथ बंगालियों 
का बंग-भूमि से प्रेम, मराठों का महाराष्ट्र की परम्पराओं ओर संस्कृति में गौरव 
की अनुभूति, गुजरातियों की गुजरात की जय-कामना, यहां तक कि उत्कल और 
विदर्भ, श्रांत्र और बुन्देलखए्ड, राजस्थान श्रौर मालव की श्रपनी स्थानीय- 
राष्ट्रीयता के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं । 

हिन्दू और मुसलमानों में संस्कृति का भेद उतना गहरा नहीं है, पर इन दोनों 
समाजों का अन्तर भी दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसमें सदेह नहीं। 
यह अन्तर राजनैतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है; बल्कि यह कहना चाहिए कि 
राजनैतिक क्षेत्र में वह उतना गहरा नहीं है, जितना सांस्कृतिक ज्षेत्र में | राज 
नैतिक क्षेत्र में तो एकता के प्रयत्न लगातार जारी हैं, पर हिन्दुओं और 
मुसलमानों की सांस्कृतिक विभिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं। भाषा के ज्षेत्र में 
हिन्दुस्तानी, अथवा हिन्दी-हिन्दुस्तानी, का माध्यम लेकर समन्वय के जितने प्रयत्न 
हुए, वे सभी असफल रहे हैं । हिन्दी और उदू' का भेद बढ़ता जा रहा है - 
हिन्दुओं का भुुकाव प्रायः संस्कृतमयी हिन्दी की ओर है, मुसलमान ऐसी उदू' 
को जो फ़ारसी और अस्बी के शब्दों से लदी हुई है, अपनाते जा रहे दें । 
बंगाल, गुजरात और सुदूर दक्षिण के मुसलमान भी अब अयनी प्रांतीय भाषाओं 
की एक अलग शैली का निर्माण करने में जुटे हैं । रहन-सहन, खान-पान और 
आचार-विचार का अन्तर भी बढ़ता जा रहा है। पोशाक ओर तहज़ीब, 
अदब और इख़लाक़ की श्रसमानताएं तो कुछ पहिले से थी हीं, अब वे आर 
भी स्पष्ट होती जा रही हैं । एक दूसरे के उत्सव और त्योहारों के प्रति उदासीनता 
का भाव बढ़ता जा रहा है, पर साथ ही अपने त्योह्दर और उत्सवों को अपने 
प्राचीन रूप में मनाने का आग्रह भी अब पद्विले से अधिक प्रवल है । यद 
बढ़ती हुई सांस्कृतिक विभिन्नता ही मुस्लिम-लीग के दो-राष्ट्रों के सिद्धान्त की 
जड़ में हे । 

इस प्रकार, हमें एक ओर तो भारतवर्प क्री राजनैतिक एकता की अनि- 
वार्यता को मानना पड़ता हे, और दूसरी ओर सांप्रदायिक और प्रांतीय भेदों के 
आधार पर प्रस्थापित उसकी सांस्कृतिक विभिन्नता से मी इन्कार नहीं किया जा 
सकता । आज की सबसे बड़ी आवश्यकता इन दोनों के बीच एक समन्वय 
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स्थापित करने की है। हम आज करते यह हैं कि अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं 
के आवेश में सांस्कृतिक विभिन्नताओं की अवदहेलना करते हैं-दो राष्ट्रों के 
रिद्धान्तों के विरोध और अखर्ड हिन्दुस्तान के नारे के पीछे राष्ट्रीयता का यह 
अ्रनसमभझ जोश ही है । अपनी इन सांस्कृतिक विभिन्नताओं का हमें खुले दिल 
से स्वागत करना चाहिए : वह हमारे गौरव की वस्तु है । यह विभिन्नता हमारी 
भारतीय संस्कृत को अधिक सम्रद्धशाली ही बनाएगी | उसके लिए शर्त्त यही 
है कि हम अपने सांस्कृतिक प्रश्नों को राजनेतिक प्रश्नों से संबद्ध करने की 
ग़लती से बचें। दूसरे शब्दों में, हम राजनैतिक इकाई और सांस्कृतिक इकाई 
में भेद करना सीखें | राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से समस्त भारतवर्ष का 
एक सशक्त केन्द्रीय-शासन के अन्तर्गत रहना अत्यन्त आवश्यक है, पर सांस्कृतिक 
दृष्टि से उसे अनेकों इकाइयों में बांट जा सकता है, बांदा जाना चाहिए । 
उनमें से कुछ प्रदेशों में मुस्लिम-संस्क्रति का प्राधान्य होगा, अधिकांश में हिन्दू- 
संस्क्रति का, पर वे सब अपनी प्रांतीय संस्कृति का व्यक्तित्व लिए होंगे, और 
प्रत्येक में श्रपनी संस्कृति के चरम विकास के लिए पूरी सुविधाएं. होंगी । जिस 
दिन हम सांस्कृतिक विविधता के साथ राजनैतिक एकता के सामंजस्य की स्थापना 
कर लेंगे, हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलभ जाएंगी । 
संघ-शासन के आधार-तत्त्व 

यह सामझ्ञस्य संघ्र-शासन के अन्तर्गत ही संभव है। संघ-शासन राजनीति 
के इतिहास में एक नया प्रयोग है, पर वह अपने छोटे से इतिहास में कई बड़ी- 
बड़ी समरयाओं को सुलभाने में सफल हुआ है । सच तो यह है कि संघ- 
शासन का विकास ही उन परिस्थितियों में हुआ हे, जो आज हमारे देश में 
मोजूद हैं । एक ओर तो कई राजनैतिक इकाइयां रक्षा-सम्बंधी, राजनैतिक व 
आर्थिक परिस्थितियों के कारण मिल-जुल कर रहना चाहती हैं, और दूसरी ओर 
बह अपनी स्वतन्त्र सांस्कृतिक सत्ता को खोने के लिए भी उद्यत नहीं होती । 
संघ्र-शासन के निर्माण में जो प्रव्ृत्तियां काम करती हैं, उनका उल्लेख इस प्रकार 
किया जाता है--(१) राष्ट्रीय एकता का एक आध्यात्मिक आदर्श, (२) सामान्य 
आर्थिक स्वत्वों के विकास व सामान्य समस्याओ्रों को मिल-जुल कर सुलभा लेने 
की तत्यरता और (३) रक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय साख की चिन्ता । प्रसिद्ध विधान- 
शास्त्री डाइसी ने संघ-शासन की सफलता के लिए दो शर्तों को आवश्यक माना 
है--एक तो यह कि वे सब राज्य जो संघ-बद्ध होना चाहते हों भौगोलिक,।ऐति- 
हासिक, जातिगत आदि दृष्टियों से एक दूसरे के इतना निकट हों कि उनकी 
जनता के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय की अनुभूति सम्भव हो सके, और दूसरे, 
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इन राज्यों के निवासियों में अपनी स्वतन्त्र सत्ता के सम्बन्ध में भी पूरा ब्रोध हो । 
संघ-शासन, इस प्रकार; दो परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों के समन्‍्बय की दिशा में 
एंक प्रवत्न है--उसमें केन्द्रीकरण की आवश्यकता और अकेन्द्रीकण की 
अनिवार्यतों दोनों एक-सी प्रबल होनी चाहिएं.। संघ-शासन में एक ओर तो वे 
सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं जिनकी किसी भी जन-समूह को एक रखने के 
लिए. आवश्यकता होती है, और दूसरी ओर संघ्र में शामिल होने वाली इकाइयों 
को श्रांतरिक शासन में सम्पूर्ण स्वतंत्रता और अपनी संस्कृति के विकास के लिए 
सम्पूर्ण सुविधाएं प्रात रहती हैं। एक ऐसे देश में जहां अकेन्द्रीकरण की प्रढ- 
क्तियां प्रबल हों, संघ-शासन ही एक सशक्त केन्द्र की स्थापना करने में सफल 
होता है । 

संघ-शासन के विरुद्ध बहुत-सी बातें कही जाती हैं। विधान-वेत्ताओं का 
कहना हैं कि अधिक-से-अधिक अनुकूल वातावरण में भी संघशासन जटिल- 
ताओ्रों और पेचीदगियों, क्रानूनी कगड़ों और श्रराजकता से मुक्त नहीं रखा जा 
सकता | क़ानून को अमल में लाने के संबंध में तो वह शासन-तन्त्रों में सबसे 
निःशक्त माना जाता है। प्रसिद्ध क़ानून-वेत्ता जे० सी० मॉर्गन के शब्दों में 
“यदि हम एक इसी बात को ले लें कि संघ-शासन में आन्तरिक' सार्वभौमता, 
क्वानून और शासन दोनों क्षेत्रों में, केन्द्रीय शासन और उससे संबद्ध “राज्योंः 
अथवा प्रान्तों में बंट जाती है, हम आसानी से समक सकेंगे कि उसमें प्रत्येक 
नागरिक को अपनी “निष्ठा' दो शासन-तन्त्रों को देना होती है और धर्म-पुस्तकों 
में दिए गए इस सिद्धान्त की सचाई कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा 
एक साथ नहीं कर सकता सब संघबद्ध समाजों के राजनैतिक इतिहास में मोटे 
श्रक्त॒रों में लिखी हुई हे।” एक आस्ट्रेलियन लेखक, कैनेवे, का कददना है-- 
““संघ-शासन की सबसे बढ़ी ख़राबी यद्द है कि उसमें राष्ट्रीय सरकार के प्रति 
राजभक्ति की भावना बहुत निर्बल पड़ जाती दै ।” उनका मत है कि आस्ट्रेलिया 
में संघ-शासन की स्थापना का परिणाम अच्छा नहीं हुआ, और अमरीका के 
संयुक्त-राज्य में भी क्रानून के प्रति श्रवज्ञा की भावना, जो पिछले वर्षों में बहुत 
बढ़ती जा रही है, इस द्वैध राजनिष्ठा के परिणाम स्वरूप ही इतनी प्रबल 
हो सकी है | 

भारतवर्ष में संघ-शासन की स्थापना के विरुद्ध तो और मी बहुत-सी बातें 
कद्दी जाती'हैं | यद्द कहा जाता दे कि पिछने वर्षों में हिंदुस्तान में जो भी 
प्रगति हुई हैः वह इस कारण कि हमारे यद्ां एक सशक्त केन्द्रीभूत शासन 
विद्यमान था। उसके अभाव में राष्ट्रीयता की मावना का विकास पाना असंमव 
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ही होता । एक सशक्त केन्द्रीभूत-शासन की स्थापना का ही यह परिणाम हुआ 
कि देश में एकता की भावना फैली, और एक * अखिल-अखण्ड-अविभाज्य 
भारतवर्ष की कल्पना ने जन्म लिया । यह भी कहा जाता है कि अकेन्द्रीकरण 
की भावना भारतीय इतिहास की मुख्य प्रवृत्ति और प्रधान शाप रहे हैं। कुछ 
विशेष परिस्थितियों में पिछले १५४० वर्षों में इस प्रद्गत्ति पर नियंत्रण रखा जा सका 
है, और एक विरोधी क्रम की स्थापना की जा सकी है। हर्में उस क्रम को 
अपनी चरम सीमा तक ले जाना है । अगले शासन-विधान के पीछे केन्द्रीकरण 
की भावना प्रमुख होनी चाहिये । अपने इतिहास के इस नाजुक अवसर पर यदि 
हमने इस प्रद्गत्ति को रोका, और अ्रकेन्द्रीकरणकी भावनाओं को प्रोत्साहन दिया, तो 
हमारे देश में फिर वही अराजकता फैल जाएगी, जो अंग्रेज़ी शासन की स्थापना 
के पहिले थी । देश का विस्तार, संस्कृतियों की विविधता, आर्थिक आ्रावश्यकवाएं, 
प्रांतीयता के भाव के प्रबल होजाने का ख़तरा, सांप्रदायिक वैमनस्य के बढ़ने का 
डर, ये सब बातें ऐसी हैं जो एक सशक्त केन्द्रीय शासन की अनिवार्यता की ओर 
संकेत करती हैं | अंतिम, और सबसे बड़ा तर्क जो हमारे देश में संघ-शासन की 
स्थापना के विरुद्ध दिया जाता हे, वह यह है कि संघ-शासन की कल्पना हमारे 
इतिहास और परम्पराओ्रों के विरुद्ध जाती है। जैसा कि लॉर्ड फ़िलीमोर ने, 
१६ जूत, १६३७५ के हाउस ञ्रॉफ़ लॉर्डस के अपने भाषण में कहा, “क्या वे 
लोग ( जो संघ-शासन का समर्थन कर रहे हैं ) भारतवर्ष के लंबे इतिहास में 
कहीं भी संघवद्ध होने की प्रज्त्ति पाते हैं ? क्यावे सोच सकते हैं कि जटिल 
पद्धतियों द्वारा चुनी गई धारा-सभाओं और गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों की 
यह भूल-भुलैयां भारतीय परिस्थितियों में पांच वर्ष भी टिक सकेगी १” संघ- 
शासन निःसन्देह एक जटिल शासन-तंत्र है, और उसकी यह जटिलता और 
पेचीदगी, वैधानिक नियंत्रणों ओर संतुलन का प्राधान्य, सत्ता के बंटवारे की 
कठिनाइयां, ये सब तथ्य उसके विरुद्ध बार-बार दोहराएं जाते हैं। यह कहा 
जाता है कि यदि और कोई कारण उसकी सफलता के मार्ग में बाधक नहीं हुआ 
तो उसकी यह पेचीदगी ही उसे ख़त्म कर देगी । 

हमारे देश में संघ-शासन की स्थापना के विरुद्ध प्रधानतः ये तीन बातें 
कही जाती हैं -- 
( १ ) संघ-शासन भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में बाधा उपस्थित करेगा । 
( २ ) वह ब्रिटिश भारत व देशी राज्य दोनों को एक साथ समन्वित करने के 

अपने प्रयत्न में दोनों के वैधानिक विकास में रुकावट पैदा कर देगा । 

( ३ ) उससे स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के समुचित विकास में भी बाधा पड़ेगी। 
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१६३७ के संघ-शासन का आयोजन तो मानो इन तीन बादों को क्रियात्मक 
रूप देने के लिए ही किया गया था। उससे राष्ट्रीयवा की भावना के अवरुद्ध 
होने और प्रांतीयता की भावना के विकसित होने की पूरी संभावना थी। उसमें 
देशी राज्यों का उययोग ब्रिटिश भारत के वैधानिक विकास के मार्ग में रुकावट 
डालने के लिए. किया गया था । यह भी निश्चित है कि यदि उसे अ्रमल में 
लाया गया होता तो उससे भारतीय स्व॒तन्त्रता और प्रजातन्त्र दोनों को बड़ी 
क्षति पहुंचती | इसी वात को लक्ष्य में रखते हुए. लॉर्ड फ़िलीमोर ने द्वाउस 
ऑफ़ लॉर्डस के अपने उपर्युक्त भाषण में पूछा था,''क्या संघ-शासन के बिना आप 
आज़ादी की कल्पना कर ही नहीं सकते १ भारतवर्षके समस्त वैधानिक विकास को 
संकुचित-सीमावद्ध दिशा में मोड़ देने के लिए क्‍यों सरकार इतनी व्यग्न दे १ क्या 
उसका कारण यह नहीं है कि वह डरती है कि भारतीय राजनैतिक विकास को यदि 
प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया गया तो वद॒ उसके वेगका सामना नहीं कर सकेगी?”! 
परन्तु, इस प्रकार की आ्रालोचनाश्रों का लक्ष्य प्रधानतः १६३५का शासन-विधान 
था | १६३५ की शासन-योजना को ही संघ-शासन की सीमा नहीं माना जा 
सकता । उसे तो संघ-शासन का नाम देना भी एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रयोग का 
अपमान करना है । जे०सी० मॉर्गन ने १६३५४के शासन-विधानके संबंध में लिखा 
था--“दूसरे सभी संघ-शासनों में क्रानून बनाने वाली शक्ति अ्धिक-से-अधिक दी 
भागों में बंटी रहती है--एक ओर तो केन्द्रीय धारासभाएं इस काम को करती 
हैं, और दूसरी ओर राज्यों अथवा प्रांतों की धारासभाश्रों पर उसका उत्तरदायित्व 
रहता है, सत्ता का बंट्वारा शासन को निर्भल तो बनाता ही है, पर उसे जितने 
अधिक भागों में बांठा जाए, शासन की निर्बलता उतनी ही मात्रा में बढ़ जाती 
है । ह्माइट पेपर द्वारा प्रस्तावित बंट्यारा तहस-नहस की सीमा का स्पर्श करता है । 
उसमें सत्ता दो भागों में नहीं, कम-से-कम ६ भागों में, बरांदी गई है। उन 
प्रस्तावों के अनुसार, प्रत्येक भारतीय को ६, बल्कि ७, विभिन्‍न, और प्रायः 
संघ -शील, क्रानून बनाने वाली शक्तियों के अन्तर्गत रहना होगा, जिनमें से तीन 
तो गवर्नर-जनरल के बहुमुखी व्यक्तित्व में द्वी केन्द्रित होंगी, जिसका परिणाम यह 
होगा कि गवर्नर-जनरल को अपने मंत्रियों से सहमत होने में तो कठिनाई पड़ेगी 
ही, स्त्रये अपने से भी सहमत हो पाना उनके लिए सदा संभव नहीं हो सकेगा ।” 
यहां हमें यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि अपने देश के संघर-शासन की 
योजना हमें १६३४ के एक्ट के अनुसार नहीं बनाना है। उससे बिल्कुल 
स्वतन्त्र, और बहुत श्रंशों में विपरीत, सिद्धांतों पर ही हम एक सफल भारतीय 
संघ-शासन का निर्माण कर सकते हैं । 


रद ० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


संघ-शासन की स्थापना के पक्त में ये तीन बातें उपस्थित की. जा सकती हैं-- 

( १ ) हिंदुस्तान की विभिन्‍न समस्याओं का एक -मात्र-निदान हम संघ-शासन में 
ही पा सकते हैं | 

( २ ) वैधानिक स्थिति कुछ भी हो, देशी राज्यों की राजनीति पर ब्रिटिश भारत 
की राजनैतिक विचार-घाराओं का प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है । 

( ३ ) संघ-शासन की हमारी प्रारम्भिक योजना यदि दोषपूर्ण भी हुई तो वैधानिक 
अदालतों द्वारा समय-समय पर दिए. जाने वाले निर्णयों से उसके सुधरते 
जाने की आशा दे । 

भारतीय परिस्थितियों में संघ-शासन ही एकमात्र रास्ता है, यह बात तो 

हमारे इतिहास की समस्त सांस्कृतिक आधार-भूमि--केन्द्रीकरण और अ्रकेन्द्रीकरण 

के एक अनोखे संठुलन--से ही स्पष्ट होजाती है। सर मॉरिस स्वायर के शब्दों 
में, संघ-शासन “एक ऐसा आयोजन है जो एक बड़े पैराए पर संसार के. दूसरे 
भागों में एकता व विविधता के बीच सामंजस्य स्थापित करने, और स्थानीय 
निष्ठा के दावे को एक ऐसे प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीय शासन की आवश्यकता से, 
जिसमें विभाजन और अकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों को रोक रखने की शक्ति हो, 
संबद्ध करने में सबसे अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है ।” जो प्रयोग “एक बढ़े 
चैराए पर, संसार के दूसरे भागों में सफल हुआ है, वह हमारी वैसी ही परिस्थितियों 
का सामना नहीं कर सकेगा, यह मानने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। 
देशी राज्यों का संघ्र-शासन में ले आना भी, एक लंबे अर्स में उपयोगी ही सिद्ध 
होगा । ब्रिटिश-भारत ओर देशी राज्यों के बीच आज जो राजनैतिक दीबारें 
हैं वे कृत्रिम हैं। उनकी समकक्ष वैचारिक और सांस्कृतिक दीवारें कहीं हैं ही नहीं । 
संघ-शासन में देशी राज्यों का शामिल होना आरंभ में कुछ कठिनाइयां तो 
उपस्थित करेगा ही, पर उससे देशी राज्योंकी राजनैतिक जाग्ति अधिक गतिशील 
बनेगी, और हमारे सामूहिक राजनैतिक विकास में एक बोभा बनने के स्थान पर 
देशी राज्य उसमें सद्दायक बन सकेंगे । सर तेज बहादुर सप्र्‌ के शब्दों में, “संघ- « 
शासन की केन्द्रीय व्यवस्थापिका सैभा में एक सामान्य कार्यक्षेत्र में ब्रिटिश- 
भारत ओर देशी राज्यों के मिल-जुल कर काम करने का एक स्पष्ट परिणाम तो 
यह होगा कि देशी राज्यों के श्राज के स्वेच्छाचारी शासन से एक ऐसे वैधानिक 
शासन में, जिसमें जनता के अधिकारों की परिभाषा व गणना की गई हो, और 
उन्हें पूरा संरक्षण मिला हो, परिवर्तित होने का मार्ग सरल हो जायगा ।” संघ- 
शासन के पक्त में यद भी एक प्रबल दलील है | अंत में, यह भी एक निविवाद 
तथ्य तो है ही कि संघ-शासन एक जीवित शासन-तंत्र है। इम संयुक्त-राज्य 


भारतवर्ष झौर संघन्‍्शासन रैदरै 


अमरीका का श्रादर्श लें, अथवा कनाडा और - श्रास्ट्रेलिया के -संघ-शासनों का 
उदाहरण, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक देश में संप्-शासन की अयनी एक प्रवृत्ति 
द्ोती है, उसके विकास का. एक निश्चित मार्ग, अपने-आप बन जाता है, - और 
समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार उसकी सत्ता के, विभाजन 
की ऊपर से दीखने बाली कठोर वाह्म-रेखाओं में धीरे-धीरे परिवर्तन 
होता रहता हे । 

इस संबंध में दो और बातें स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं । एक तो यह कि 
अन्य शासन-तन्त्रों की तुलना में संघ्र-शासन के कुछ कम शकिशाली होने की 
धारणा वर्त्तमान महायुद्ध में निमूल सिद्ध हो चुकी है । यह कल्पना कि सार्व- 
भौम सत्ता के दो भागों में बंट जाने से शासन में किसी प्रकार की निर्बलता 
आ . जाएगी एक भ्रामक कल्पना है। इस युद्ध में जिन दो राष्ट्री को खबसे 
अधिक सफलता मिली, वे हैं अमरीका और रूस, और इन दोनों के शासन- 
सूत्रों का -संगठन संघ-शासन के सिद्धान्त के अनुसार हुआ है । इसका कारण 
यह है कि संघ-शासन की कार्य-पद्धत साधारण रूप से एक प्रकार की होती है, 
परन्तु युद्ध के दिनों में उसका रूप ब्रिल्कुल बदल जाता हे । साधारणतः केन्द्रीय 
शासन का कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित रहता है, पर विशेष परिस्थितियों में, बड़े 
आर्थिक संकट अथवा युद्ध के अवसर पर, वह राष्ट्रीय जीवन के सभी आ्रावश्यक 
अंगों को अपनी यरिधि में ले आता हे | संघ-शासन की सबसे प्रमुख विशेषता 
यही है कि वह श्रकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न के बीच 
एक सामंजस्य की स्थापना करता दे | उसे राष्ट्रीय शक्ति को क्षीण बनाने का 
कारण मानना ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध जाना है | इसी प्रकार की एक दूसरी 
“भ्रामक कल्पना; जो साधारणतः प्रचलित है, यह हे कि. संघ-शासन हमारी 
ऐतिहासिक परम्पराश्रों के विरुद्ध जाता है। सच तो यह हे कि हमारा विगत 
इतिहास और वर्त्तमान राजनैतिक परिस्थितियां; दोनों ही संघ-शासन की श्राव- 

- श्यकता को पुष्ठ. करते हैं । 

हिन्दुस्तान में संघ-शासन की सभी आवश्यक शर्त्ते मौजूद हैं । उसके सभी 
प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से संबद्ध हैं । उन सबकी सामान्य ऐतिहा- 
सिकर परम्पराएं हैं, और सांस्कृतिक कृतियों का एक लम्बा सामान्य इतिद्दास है.। 
उनकी श्रार्थिक आवश्यकताएं सामान्य हैं । श्राध्यात्मिक श्रोर राष्ट्रीय एकता की 
सामान्य आकांक्षा हे | इसके साथ द्वी अपना व्यक्तित्व और श्रपनी स्वतन्त्रता 
को बनाए रखने की बेचैनी भी हे । म्ुस्लिम-बहुसंख्यक प्रांतों में इस बेचैनी ने 
बड़ा उम्र रूप ले लिया है, पर अन्य प्रांतों में मी वद मौजूद हे ही ।. आ्राज की 


श्र हमारी राजनैतिक समस्याएं. 


इन परिस्थितियों में संघ-शासन हमारे लिए अनिवार्य बन गया है। पर उसमें 
कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी ऐतिहासिक परम्यराश्रों के विरुद्ध जाती हो । 
संघर-शासन की वर्तमान कल्पना तो संसार की राजनीति में ही एक नवीन प्रयोग 
है, पर कुछ शियिल प्रकार के संघ समय-समय पर हमारे देश में बनते रहे हैं, 
बल्कि यह कहना भी श्रत्युक्ति न होगा कि हमारे बहुत से साम्राज्यों में भी बहुत 
अंशों तक साम्राज्यल कम ओर राज्य-संघ की भावना अधिक थी। प्रत्येक 
साम्राज्य के अन्तर्गत प्रायः बहुत से स्वतन्त्र राज्य रहते थे, और आन्तरिक 
शासन में इन राज्यों को प्रायः संपूर्ण स्वतन्त्रता मिली होती थी। यह कथन 
मौर्य अथवा गुप्त साम्राज्यों के लिए भी उतना द्टी सच है जितना मुग़ल-साम्राज्य 
के लिए | मुग़ल-साप्राज्य के बाद मराठा-शक्ति का संगठन जिन सिद्धान्तों पर 
हुआ उनमें और संघ-शासन के आधार-भूत सिद्धान्तों में बहुत ही अधिक. 
साइश्य है। पूना की केन्द्रीय सरकार और होल्कर, सिंधिया, भोंसले और 
गायकवाड़ की प्रान्तीय सरकारों के आपसी सम्बन्ध बहुत कुछ इसी आधार पर 
बने थे : उन्हें संघबद्ध रखने के पीछे मराठा-पद-पादशाही की भावना वैसी ही 
प्रकल थी, जैसी थ्राज के संघ-शासन में राष्ट्रीयवा की भावना होगी । 
अन्य संघ-शासन : स्विजुरलैण्ड और रूस 

संघ्र-शासन के ग्आाधार पर प्रस्थापित भारतीय प्रजातन्त्र का मान-चित्र 
खींचने के पहिले हम यह देखने का प्रयत्न करें कि संसार के अन्य देशों ने इस 
समस्या को कैसे सुलझाया है। इस अध्ययन में मैं संसार के केवल दो देशों का 
उदाहरण पाठक के सामने रखना चाहूँगा, जिनमें भारतीय परिस्थितियों से बहुत 
अधिक समानता है | वे हैं--स्त्रिज़बलैणएड ओर सोवियट रूस | स्विजरलैण्ड में 
कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं. जो जातिगत ओर सांस्कृतिक एकता के राष्ट्रीय 
सिद्धान्तों के बिल्कुल विरुद्ध जाती हैं । देश की थोड़ी-सी आबादी तीन विभिन्‍न 
भाषा-भाषियों में बंटी हे; इसके अतिरिक्त, कई प्रदेशों में स्थानीय बोलियों का 
व्यवहार भी प्रचलित है। इन विभिन्‍न भाषा-भाषियों की संस्कृतियाँ भी एक 
दूसरी से जुदा हैं, ओर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और गम्भीर बात यह है कि 
भौगोलिक स्थिति भी भाषा और संस्कृति की इस विभिन्‍नता को पुष्ट करती 
है। स्विजरलैण्ड के विभिन्‍न कैन्टन स्पष्टत। विभिन्‍न भौगोलिक प्रदेशों में बंटे 
हुए हैं : टिसिनो बिल्कुल ही इठालियन-भाषा-भाषी प्रदेश हे; जिनीवा, वॉड, 
न्यूशैटल, वैले, शुद्ध फ्रांसीसी हैं; अन्य कई प्रदेश संपूर्णतः जर्मन हैं। इन 
प्रदेशों के निवासियों के लगभग उतने ही निकट सांस्कृतिक सम्पर्क इटली, फ्रांस 
और जमंनी की जनता से हैं, जितने आपस में । इनमें तीत्र धार्मिक मतभेद भी 


भारतवर्ष और संघ-शासन श्द्रे 


हैं ही। कुछ प्रदेश प्रधानतः प्रोटेस्टैएट हैं, श्रन्य प्रधानतः रोमन कैथोलिक | 
स्विज़रलैण्ड के इतिहास में धार्मिक संघषों की भी कमी नहीं रही, और धार्मिक 
भेद भाव की प्रतिक्रिया आज भी वहां के राजनैतिक दलों के संगठन पर बिल्कुल 
ही स्पष्ट है। पर, इन विविधताओं और मतमभेदों के -बावजूद भी, स्विज़रलैण्ड 
की जनता राष्ट्रीय एकता और देश भक्ति की ऐसी ज्वलंत भावना का विकास 
कर सकी है जिसकी समानता संसार के अन्य किसी देश में नहीं है । 

लार्ड ब्राइस के कथनानुसार, “आधुनिक प्रजातन्त्रों में जो थोड़े से सच्चे 
प्रजातन्त्र हैं, उनमें स्विज़रलैस्ड का स्थान सर्व प्रथम है । उसमें किसी भी अन्य 
देश की तुलना में प्रजातन्त्रात्मक सिद्धांतों पर स्थापित संस्थाओं की विविधता 
कहीं अ्रधिक हे | ** सबसे बड़ा सबक जो स्विज़रलैण्ड दमें सिखाता है, वह 
यह है कि किस प्रकार ऐतिहासिक परम्पराएं और राजनेतिक संस्थाएं, मिल कर 
साधारण व्यक्ति में, एक अभूतपूर्व रूप से, उन सब गुणों की सृष्टि कर देती 
हैं जो उसे एक अच्छा नागरिक बना देने के लिए. आवश्यक हैं--कुशाग्र बुद्धि, 
संयम, समझदारी और समाज के प्रति कर्त्तव्य की भावना | स्विज़रलैण्ड को 
इसमें सफलता मिली है, इसी कारण वहां प्रजातन्त्र संसार के अन्य किसी भी 
देश की ठुलना में कहीं अधिक प्रजातन्त्रात्मक है |?” आर्नेल्ड ज़ुर्कर ने इसी 
सम्बन्ध में लिखा दै--“धार्मिक और भाषा-सम्बन्धी विभिन्‍नताओं, और 
श्रान्तरिक मतभेदों के ब्रावजुद भी, प्रत्येक युग में स्थ्रिज़रलैएड की क्रानूनी और 
नैतिक एकता अधिक सशक्त बनी है। आ्ाज यूरोप में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है, 
जिसमें राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना उतनी गहरी हो जितनी स्विज़र- 
लैण्ड में | एक ऐसी दुनियां में, जो जाति और भाषा के ग्राधार पर राजनैतिक 
“आ्त्मनिर्णय' के अ्रधिकार को बार-बार दोहराएं जाने से थक गई हो, 
स्विज़रलैएड इस बात का एक शानदार उदाहरण दमारे सामने रखता है कि इस 
सिद्धान्त के खुलेविरोध में किस प्रकार राज्य की भावना ओर राष्ट्रीय देशभक्ति 
एक साथ प्रश्नय था सकते हैं |! * 

यह सब कैसे संभव हुआ १ इसका एक दी उत्तर हो सकता है, ओर वहद 
है संघ-शासन | स्विज़रलेण्ड में सार्वभौम सत्ता के बंटवारे पर एक सरसरी सी 
दृष्टि डाल लें। शासन की मूलभूत सत्ता केन्द्रीय सरकार के हाथों में है | उसके 
नियंत्रण में जो प्रमुख विभाग हैं, वे हैं विदेशी नीति और शान्ति और युद्ध के 
प्रश्नों संबंधी, इसके अ्रतिरिक्त, जो ऐसे आर्थिक और व्याथार संबंधी प्रश्न । 

१-ाइस : (०व१ 6४ 7९00टाबटां25, भाग १, पूृ० ३१७ । 

३--(90ए८एा९०॥१६५ 0 (णापंगरथाव 5िपा०ए०, ४० ४८३ ॥। 


श्च्त्ड हमारी राजनैनिक समस्याएं. 


जिनका संत्रंध सारे देशसे है, जैसे मुद्रा, आने-जाने के साधन, व्याधार; वज़न 
और तौल, प्राकृतिक साधनों का संरंक्षण आदि, वे भी. केन्द्रीय ःसरकार के 
नियंत्रण में ही हैं । यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार का अधिकारुत्तेत्र घीरे- 
धीरे बढ़ता जा रहा है । उसने टेलीफ़ोन और वायरलैस के साधनों, और रेलः के 
शासन, को अपने अन्तर्गत ले लिया है। उसने अपनी आय को बढ़ाने के 
उद्देश्य से कई नए टैक्सों की स्थापना कर ली-है | पर इसके साथ ही विभिन्न 
प्रदेश ( (:8॥0075 ) अपनी सा्॑मौमता भी संपूर्ण रूप से सुरक्षित रख 6के 
हैं। शासन के कुछ आवश्यक तत्त्,' जैसे शांति और सुव्यवस्था की- रक्षा; 
साबंजनिक इमारतों और सड़कों ग्रादि का निर्माण-कार्य, चुनाव और स्थानीय 
शासन का प्रबंध आदि, आज भी संपूर्णतः प्रादेशिक सरकारों के आधीन ही हैं। 
केन्द्रीय सरकार के कार्य-क्षेत्र में भी विभिन्न प्रदेशों का प्रमुख हाथ रहता है। 
उदाहरण के लिए, कानूनों का निर्माण यद्यपि केन्द्रीय शासन के द्वारा होता है, 
पर उन्हें कार्य-रूप में परिणत करने का दायित्त्व प्रदेशों को है। इसी प्रकार 
केन्द्रीय शासन के सेना-संबंधी नियम-अनुशासन आदि का पालन-भी प्रादेशिक 
शासन द्वारा ही किया जाता है, और वही केन्द्रीय सेना के लिए. रंगरूट: भरती 
करने और उन्हें सैन्य-शिक्षा देने का प्रबंध करते हैं । विधान के संशोधन में भी 
प्रदेशों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। केन्द्रीय शासन की शक्ति और संबद्ध 
इकाइयों की स्वतन्त्रता के बीच इस संपूर्ण सामंजस्य के कारण ही. स्विज़रलैण्ड 
को ञआ्राज संसार के देशों में इतना गौरवपूर्ण स्थान प्रास् है | 

यहां यह कहा जा सकता है कि स्व्िज़रलेएण्ड तो एक छोटा-सा देशः है, 
और उसका उदाहरण हिंदुस्तान जैसे महाद्वीप के सामने रखना ठीक नहीं' है। 
इसलिए हम सोवियट रूस का उदाइरण ले सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों की 
समस्या और विभिन्न प्रदेशों द्वारा स्वतंत्रता की इच्छा हिंदुस्तान की अपेक्षा रूस 
में संभवतः कहीं अधिक जटिल और तीव है | रूस में लगभग १८५ विभिन्न 
राष्ट्रीयताएं हैं, जो १४७ विभिन्न भाषाओं और बोलियों का प्रयोग करती हैं, 
परन्तु बह्मां भी ये सब राष्ट्र और राष्ट्रीयाएं, जाति और धर्म, समाज और 
संप्रदाय संघ-शासन द्वारा एक सूत्र में बांध दिए गये हैं । वत्तमान महायुद्ध में 
रूस का जो शानदार भाग रहा है, उससे यह धारणा तो सद्दा के लिए खत्मः हो 
जानी चाहिए. कि संघ-शासन किसी प्रकार की राष्ट्रीय शक्ति के मार्ग में ब्राधक 
सिद्ध होता है। रूस में प्रत्येक इकाई का अपना एक ,शासन-विघान है, अपनी 
धारा-सभाएं: और अपनी कार्यकारिणी-समितियां हैं, अपनी _अदालतें और अपना 
कोष है । उनकी सीमाएं बिना उनकी स्वीकृति के नहीं बदली जा सकतीं | संघ- 


प्रस्तावित संघ-शासन : आधारभूत सिद्धान्त श्ष्स्र 


शासन से अपना संबंध-विच्छेद कर लेने का भी उन्हें श्रधिकार है | इन राज- 
मैतिक इकाइयों का संगठन विभिन्न स्तरों पर किया गया है, कुछ बड़े-बड़े 
प्रजावन्त्र ( (0०ा5धंप्प००८ रि०एपण८०$ ) हैं, कुछ उनसे छोटे 
( 39८०7००7०ए५ रे०एप८$ ), कुछ हमारे प्रांतों के समकक्ष 
( 8 ५७०१०7०५$ ?70५व7८०$ ) और कुछ राष्ट्रीय ज़िले (र४पंणावो 
[0507५ ) भी हैं, जो श्रपने आंतरिक शासन में बिल्कुल खतन्त्र हैं। परंतु 
इसके साथ ही केन्द्रीय-शासन को वे सब अधिकार प्रास हैं जो देश की शक्ति 
को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं । विदेशी नीति, युद्ध ओर संधि, फ़ौज ओर 
जहाज़ी बेड़ा, विदेशी व्यापार, आवागमन के साधन, डाक और तार, मुद्रा, बैंक, 
न्याय, नागरिकता आदि विभाग केन्‍्द्रीय-शासन के नियंत्रण में हैं, और उसे यह 
शक्ति भी प्राप्त है कि वह ग्रावश्यकता पड़ने पर ऐसे क़ानून बना सके जिनके 
द्वारा ज़मीन का उपयोग, प्राकृतक साधनों का विकास, मज़दूरों की समस्या, 
शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि पर भी उसका मौलिक अधिकार स्थापित किया 
जा सके । शआ्र्थिक पुनर्निमोण की राष्ट्रीय योजनाओं को प्रस्तावित ओर 
कार्यान्वित करने का समस्त दायिच्त्य उस पर है ही । स्थानीय स्वतन्त्रता के साथ 
एक सशक्क केन्द्रीय सरकार के समन्वय के द्वारा ही, जो संघ-शासन का मूल-मंत्र 
है, सोवियट रूस आज के विश्व में अपनी वर्त्तमान स्थिति को प्राप्त कर सका है। 
(आ) प्रस्तावित संघ-शासन : आधारभूत सिद्धान्त 

केवल यह निश्चय कर लेना ही कि वत्त मान भारतीय परिस्थितियों में संघ- 
शासन ही सबसे उपयुक्त सिद्ध हो सकता दे काफ़ी नहीं दै; हमें उसके आधार- 
भूत सिद्धान्तों का भी निर्णय करना होगा, ओर उसकी रूप-रेखा के संबंध में भी 
कुछ निश्चित विचार बनाने द्वोंगे, संघ-शासन की एक विशेषता यद्द है कि उसमें 
केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के बीच सत्ता का बड़ा स्पष्ट बंय्वारा रहता हे । 
परन्तु, इस बंटवारे की स्पष्टता के बावजूद भी बहुत से ऐसे अधिकार होते हैं 
जिनके प्रयोग के सम्बन्ध में मतभेद की गुजाइश रद जाती द्वे । इन श्रव्यक्त, 
बचे-खुचे अधिकारों ( ए९हंतपथा 7०ए९०7 ) का प्रयोग कहीं तो केन्द्रीय 
सरकार को सौंप दिया जाता है, ओर कहीं प्रांतीय सरकार को । संघ-शासन की 
प्रमुख प्रवृत्ति का कुकाब दूसरी ओर द्वे। प्रायः प्रत्येक अच्छे संघ-शासन में 
इस प्रकार के अधिकार प्रांतीय सरकार के हाथ में ही रहते हैं। संयुक्त-राज्य 
अमरीका, आस्ट्रेलिया, स्विज़स्लेएड आदि सभी देशों के शासन-विधान उपयुक्त 
कथन की पुष्टि करते हैं । दमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था के विरुद्ध प्रायः 
यह बात कह्दी जाती है कि उन देशों और हममें एक बढ़ा अन्तर यह है कि जब 











श्ष्र्र इमारी राजनैतिक समस्याएं. 


कि उनमें से अधिकांश में कई छोटे-छोटे राज्यों ने अपने खतन्त्र व्यक्तित्व को 
खोकर संघ-शासन का निर्माण. किया, हमारे यहां इन इकाइयों के खतन्‍्त्र 
व्यक्तित्व बनने के बहुत पहिले अखिल देश का एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व मौजूद था । 
ऐसी परिस्थितियों में यह सिफ़ारिश की जाती है कि हमारे देश के प्रस्तावित 
शासन-विधान में विभाजन के वाद बच रहने वाली यह अव्यक्त सत्ता 
(7०»ं१पथाए 9०9८7) केन्द्रीय सरकार के द्वाथ में ही सौंपी जानी चाहिए। 
कनाडा में ऐसा है भी, पर, जहां तक कनाडा का प्रश्न है, हमें दो बातों 
पर ध्यान रखना है। एक तो यह कि इस सम्बन्ध में कनाडा अपवाद हे, वह 
संघ-शासन के सामान्य अनुशासन में नहीं आता | दूसरे, कनाडा की स्थिति 
ऊपर से देखने में अन्य देशों से भिन्न होते हुए भी मूल-रूप में उनसे मिन्न नहीं 
है | जब कि अमरीका के संयुक्त राज्य व अन्य देशों में यह अवशशिष्ट सत्ता प्रांतों 
को दी गई है, पर अदालतों ने अपने वैधानिक निर्णयों से केन्द्रीय सरकार को 
अधिक-से-अधिक सशक्त बना दिया है, कनाडा .में इस सत्ता के केन्द्र के पास * 
रहते हुए भी अदालती निर्णयों की प्रवृत्ति प्रांते को सशक्त बनाने की है । इस 
प्रकार कनाडा और अन्य देशों की वस्तु-स्थिति में विशेष अन्तर नहीं है । इस 
सम्बन्ध में हम १८०० से १८३५ ई० तक अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ 
जस्टिस मार्शल के “निहित शक्तियां के सिद्धान्त? (ए९ 80ल्‍८0पर6 6 
7९0 900४7८7७) को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय कर सकते हैं कि यदद 
अवशिष्ट सत्ता उन अधिकारों के संबंध में, जो केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत आते 
हों, केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहे, व इसी प्रकार उन अधिकारों के सम्बन्ध में, 
जो प्रांतीय शासन में निहित हों, उसका प्रयोग प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया 
जाय | इस सिद्धान्त को मान लेने पर अवशिष्ट सत्ता का क्षेत्र कुछ संकुचित 
तो अवश्य हो जायगा, पर फिर भी बहुत से ऐसे अव्यक्त अधिकार रह जायंगे, 
जिनके संबंध में यह निश्चय करना ज़रूरी होगा कि उनका प्रयोग किसे सौंपा 
जाय। मैं समभता हूँ कि उन्हें, त्रिना किसी हिचकिचाहट के, प्रांतीय सरकारों 
के हाथ में सोप देना चाहिए. | जबकि विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सभी 
अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास होंगे, और “निद्धित शक्तियों के सिद्धांत को 
क्रियात्मक रूप देने का दायित्व भी केन्द्रीय वेधानिक अदालत को ही होगा, तब 
इसके संबंध में हमें विशेष चितातुर होने की आवश्यकता नहीं है | हमारे देश 
के प्रांत स्वयं ही इतनी बड़ी राजनैतिक इकाइयां हैं, और उनमें से अधिकांश का 
अपना सांस्कृतिक व्यक्तित्व अपने पीछे इतनी बड़ी ऐतिहाउिक परम्पराओं को 
लिये हुए है, और उनमें से कुछ की “आ्रात्मनिर्णय' की मांग झाज भी इतनी 


+ 
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प्रबल है, कि उन्हें प्रत्येक संघ-शासन में शामिल होने वाली इकाइयों के नैसर्गिक 
अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता | 

इस संबंध में संघ-शासन की मूल प्रद्गत्ति को एक बार फिर स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है | बात साफ़ और सीधी होनी चाहिए | दुनियां के सभी देशों में 
संघ-शासन की प्रवृत्ति केन्द्रीय शासन के अ्रधिकारों को बढ़ाने की ओर है | यदि 
हिंदुस्तान में संघ्र-शासन की स्थापना हुई तो यहां भी इस प्रज्नत्ति को अनिवार्यतः 
प्रोत्साहन मिलेगा । इससे हमें मिकेकना नहों चाहिए। संघ-शासन (#९१९४०)) 
और केन्द्रीभूत ( (77:079 ) सरकार में अंतर यह है कि संघ-शासन अरकेन्द्री- 
करण की स्वस्थ प्रद्ृत्तियों को निरुत्साहित न करते हुए, उन्हें आवश्यकतानुसार 
बढ़ावा देकर भी, उन सब तत्वों का संरक्षण कर लेता है जो एक सशक्त केन्द्रीय- 
सरकार को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं । केन्द्रीभूत सरकार अ्रकेन्द्रीकरण 
की, स्वस्थ अथवा अखस्थ, सभी प्रव्ृत्तियों को कुचलती हुई आगे बढ़ती रहना 
चाहती है, चाहे उसमें यह ख़तरा ही क्‍यों न हो कि किसी दिन अरकेन्द्रीकरण के 
ये कुचले जाने वाले तत््य उसके विरुद्ध बग़ावत कर दें आर उसकी स्थिति को ही 
जड़-मूल से समाप्त कर दें । संघ-शासन एक व्यवद्ार-कुशल शासन-तंत्र है, वह 
विश्ट खलशील तत्वों को जान-बूक कर अपना शत्रु बनाने में विश्वास नहीं 
रखता, पर उसमें केन्द्रीकरण की प्रद्गृत्ति के संरक्षण पर भी पूरा ज्ञोर रहता है । 
संघ-शासन की इस मूल-प्रबृत्ति से उसके विरोधी भली-भांति परिचित हैं, और 
इसी कारण एक ओर तो पाकिस्तान के समर्थक उसकी भर्त्सना करते हैं, और 
दूसरी ओर देश को खण्ड-खण्ड कर देने की अ्गरणणत योजनाओं के कट्टरपंथी 
श्रंग्रेज़् विधायक उससे बच निकलना चाहते हैं। इन दोनों दलों का मुख्य 
आक्रमण हमारे देश में एक सशक्त केन्द्र की स्थापना पर है। पर, प्रतिक्रियावादी 
शक्तियों के लिए जो हेय और अवांछित है, वही तो आ्राज हमारा प्रिय ओर 
अभीष्सित है | हमें केवल शब्दों की मरीचिका में भटकना तो है नहीं, हमें तो 
अपने देश के लिए. एक महान्‌ भविष्य का निर्माण करना है । उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में श्रग्नगए्य और अर्थनीति में स्वयमावलम्बी और एक महान्‌ देश का 
रूप देना है, उसके लिए शाब्दिक आडम्बर से ऊपर उठना होगा। राष्ट्रीय अथवा 
सांस्कृतिक आत्म-निर्णय अथवा सार्वभौमता के आकर्षक और भ्रामक सिद्धांतों 
को चुपचाप मान नहीं लेना होगा, उनका बौद्धिक विश्लेषण करना द्वोगा, ओर 
उन्हें एक और तो समस्त देश की आवश्यकताओं और दूसरी ओर उसकी 
आधारभूत इकाइयों के द्विताद्वित से संश्लिष्ठ करना होगा । इस कारण मुझे यह 
कहने में संकोच नहीं हे कि भारतीय संघ-शासन श्राज की भारतीय राजनीति के 


श्द्द इमारी गजनैतिक समस्या: 


प्रतिक्रियांवादी पंक्ष की भाव-प्रवंण उद्घोषणाओं को सन्त॒ष्ट नहीं कर सकेगा | 
जहां तक संघ-शासन(77८०९7०६०॥)श्रौर राज्य-संघ ((०0॥९१८९०7ंणा) 
में चुनाव का प्रश्न है, हमारा निश्चित मंत संघ-शासन को ही मिलना चांहिए.। 
राज्य-संघ, जहां प्रत्येक सदस्य समंष्टि से अधिक अपनी सार्वमौमता के लिए 
चिन्तित रहता है, आज के युंग और उसकी जटिल आवेश्यक्रताओं में एक 
असंबद्ध-सी कल्पना है। कूपलैएड आदि भी अपनी योजनाओं को उससे कुंछ 
ऊ चे स्तर पर ही रखते हैं, यद्यपि उनके वास्तबिक रूप को संमक लेने पर उनको 
खोखलापन स्पष्ट होजाता है । पांकिस्तान एक देश में, जिसे भीगोलिक स्थिति, 
आर्थिक साधनों, रक्षा संबंधी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परम्पराओं ने एक 
राजनैतिक इकाई बनाया हे, दो संघों की स्थापना कर देनां चाहता है। ये दोनों ही 
मार्ग देश के बल को कम करने की दिशा में जाते हैं | संघ-शासन हीं. एंक ऐसा 
प्रयोग है, जो देश की शक्ति को कम नहीं करता | कई देशों के इतिहास से हमें 
पता लगता है कि केवल वही राज्य-संघ अपने को क्रायंम रख सके हैं, 
जिनका विकास, बांहरी दबाव ग्रथवा आन्तरिक आवश्यकताओं के कारण, संघ- 
शासन की दिशा में हो सका है। अन्य सभी राज्य-संघ बहुत शीघ्र दूदकर 
अलग-अलग इकाइयों में ब्रंट गए हैं। अमरीका का संयुक्त राज्य, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, स्विज़रलैएड, सोवियट रूस, सभो का विकास इसी पद्धति से हुआ 
है, और इन सब में केन्द्रोय-शासन की शक्ति लगातार बढ़ती गई है । 
सत्ता का बंटबारा : रंक्षा और विदेशी नीति 
सत्ता के बंय्बारे के संबंध में, मैं समझता हूँ, इस सिद्धान्त पर चलना ठीक 
होगा कि उन अधिकारों को छोड़कर जिन्हें केन्द्रीय सरकार के हाथ॑ में रखना 
अत्यन्त आवश्यक होगा, शेप सब अधिकार प्रांतीय सरकारों के हाथ में रहेंगे | 
इस संबंध में सप्र्‌ कमैटी के इस सुझाव को मान लेना चाहिए कि केन्द्रीय 
अधिकारों की संख्या कमं-से-कम हो, और ये अधिकांर मुख्यतः ऐसे हों जो 
विदेशों से हमारा संबंध स्थापित करते हों। मैं तो समभता हूँ कि 
सप्र-कमैटी ने केन्द्रीय सरकार के जो अधिकार प्रस्तावित किये हैं, उनमें भी कमी 
की जा सकती हे । परन्त, वे 'कम-से-कम' अधिकार क्या हों, और किस आधार 
पर उनका चुनाव किया जाय १ इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान 
की मूल एकता के संरक्षण की भावना में हमें वद आधार मिल सकता है । 
कुछ भी हो पर देश की यह मौलिक एकता विश्टखल न होने पावे, यह संघ- 
शासन का ध्येय होना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से हिंदुस्तान के 
लिए इस एकता को क़रायम रखना ज़रूरी है ही । इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक 
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दिखाई देता है कि हिंदुस्तानकी एक रक्षानीति और एक ही फ़ौज होनी चाहिए। 
दूसरे शंब्दों में, रक्षा और विदेशी संबंधों में अंतिम अधिकार केन्द्रीय शासन को 
ही दिये जाने चाहिएं। रक्षा के अन्तर्गत फ़ौज, जहाज़ी बेड़ा और हवाई जहाज 


तीनों आ जाते हैं । इन सब पर संपूर्ण नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का ही रहना 
चाहिए । 


रक्ना और विदेशी नीति के संबंध में समकौते की गुजाइश नहीं है। आज 
की अबव्यवस्थित और अस्थिर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रक्षा का प्रश्न सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । प्रशांत महासागर में शक्ति की राजनीति के खुले संघर्ष से 
हिंदुस्तान का दायित्व और भी बढ़ गया है | अनुमान तो यह किया जाता है कि 
भविष्य के मह्ायुद्ध का मुख्य केन्द्र प्रशान्तमहासागर में होगा; उसमें हिंदुस्तानका 
महत्त्वपूर्ण भाग लेना अनिवार्य होगा, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान को अपनी सेन्य- 
शक्ति को अधिक-से-अधिक और सुसज्ञठित रखने की आवश्यकता हे। उसे 
प्रांतीय शासन के हाथों सोप देना राष्ट्रीय आत्मघात के समान होगा | प्रांतों को 
अपनी फ़ौजें रखने का अधिकार भी हो तो भी केन्द्र का यह उत्तरदायित्त्व होगा 
कि वह उन्हें किसी प्रकार के आपसी संघर्ष में न पड़ने दे, और उसे अपने इस 
उत्तरदायित्व को नियाहने के लिए स्वयं उन सब से श्रधिक सशक्त होना पड़ेंगा ! 
प्रांतों के आपसी वैमनस्य को प्रोत्साहित न करने और केन्द्र और प्रांतों के बीच भी 
आवश्यक ग़ लतफ़हमियों को खड़ा न होने देने को दृष्टि से भी यद्वी उचित जान 
पड़ता है कि इस संबंध में अखिल, ओर अविभाज्य, अधिकार केन्द्रीय शासन 
को ही हों, वैसे, हमारे भावी विधान का आधार-भूत सिद्धांत भी यही होना 
चाहिए कि केन्द्र को कम-से-कम अधिकार प्रात हों, पर जो थोड़े से अधिकार 
उसे प्राप्त हों उनमें संपूर्ण सत्ता उसके हाथों में रहे, देश की रक्षा की भावना 
व बिश्व की भावी राजनीति में एक श्रग्नगण्य स्थान पाने की आकांक्षा, दोनों ही 
आज इतनी प्रबल हैं कि उनकी क्लीमत पर इन विभागों की सत्ता का विभाजन 
कल्पना के परे की वस्तु हो जाता हे | 

यदि इम संसार के दूसरे संघ-शासनों पर दृष्टि डालें तो इम देखेंगे कि रक्षा 
और विदेशी नीति के विभागों पर प्रत्येक देश में केन्द्रीय शासन का ही. सम्पूर्ण 
नियन्त्रण है--क्योंकि यदि इन क्षेत्रों पर भी केन्द्रोय सरकार का एकाथिपत्य न 
हुआ तो उसकी स्थिति का उपयोग ही क्या हुआ और क्यों संघ-शासन जैसे एक 
जटिल शासन-तन्त्र को खड़ा करने की आवश्यकता ही पड़ी ! जैसा कि अ्म- 
रीका के संघर-शासन के नियन्ता जेम्स मैडीसन ने कहा हे, “विदेशी आक्रमण 
के विरुद्ध बचाव सभ्य समाज के मूल उद्देश्यों में से एक है। यह अमरीका के 


१६० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


संघ का एक उद्घोषित और आवश्यक लक्ष्य है। उसे प्राप्त करने के लिए 
जितनी शक्ति की आवश्यकता हो, वह सब केन्द्रीय सरकार को सम्पूर्ण रूप से 
सौंप दी जानी चाहिए. |” अ्रमरीका की केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रास हे । 
मनरो के शब्दों में, “विधान के निर्माताओं ने यद्द निश्चय कर लिया था कि, 
चाहे जो भी हो, नई राष्ट्रीय सरकार के पास वे सब शक्तियां यथेष्ट मात्रा में होनी 
चाहिएं. जिनकी सहायता से यह बाहरी शत्रुओं और भीतर की अराजकता 'से 
देश की रक्षा कर सके |”? इसी क्ारण उन्होंने केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को 
इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी-बढ़ी शक्तियां दे डालीं। युद्ध की घोषणा करने, 
फ़ौजा की भर्ती व फ़ौजियों को कील-कांटे से लैस करने, जहाज़ी बेढ़े के संगठन 
श्रौर संरक्षण, ज़मीन और समुद्र की फ़ौजों के लिए नियम और अनुशासन की 
स्वना, अर्द्ध-6ंगठित फ़ौज (7]09) का निर्माण, क्िलों और लड़ाई का 
सामान बनाने वाले स्थानों का नियन्त्रण, ये सत्र अधिकार अमरीका के संयुक्त- 
राज्य, में केवल केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को ही प्राप्त हैं । 
कनाडा और आस्ट्रेलिया का संगठन अमरीका को पद्धति पर ही है। 
दुसरे, अभी यह निश्चित नहीं है कि युद्ध आर सन्धि की वास्तविक और अंतिम 
शक्ति इन देशों को प्राप्त है भी या नहीं, परन्तु, यदि हम दूसरे ढंग के संघ- 
शासनों को भी देखें तो हमें इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन और समर्थन मिलेगा । 
स्विज़रलैण्ड में रक्षा और विदेशी नीति के विभाग केन्द्रीय सरकार के अधीन 
हैं। प्रत्येक पुरुष-नागरिक को अपने उन्‍्नीसतवें वर्ष में तीन महीने के लिए अनि- 
वार्य सैन्य-शिक्षा लेना पढ़ती है; उसके बाद अगले बारह वर्ष तक प्रति वर्ष 
१३ दिन के लिए अपनी इस शिक्षा की पुनराद्ृत्ति के लिए उपस्थित होना पड़ता 
है। शिक्षा देने व निरीक्षण आदि का कार्य प्रादेशिक सरकारों के द्वारा किया 
जाता है, परन्तु संघ्र के सैन्य-विभाग के नियंत्रण में, और उसके खर्च का एक 
भाग भी उन्हें संघ-शासन द्वारा दिया जाता है। सोवियट रूस में भी, इस 
बात के बावजूद कि फ़र्वरी १६४४ के विधान के अनुसार संघ के सदस्य 
प्रजातन्त्रों को अपनी सेना व विदेशी सम्बन्धों के विभाग खतन्‍त्र रखने का 
अधिकार दे दिया गया है, जहां तक राष्ट्रीय विदेशी नीति का सम्बन्ध है, 
केन्द्रीय सरकार पर ही उसका दायित्व है, युद्ध और सन्धि के प्रश्नों पर केवल 
वहो निर्णय दे सकती हे, नये प्रजातन्त्र यदि संघ में शामिल होना चाहें तो उन्हें 
समाविष्ट करने या न करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही है; आंतरिक 
१-डब्ल्यू० बी० मनरो : []2 (50एशाणशाव९०॥६ ०0 0॥९ एप्रंप्थ्त 
502८5, प० ४५१ | 
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प्रजातन्त्रात्मक प्रदेशों के सीमा-निर्धारण अथवा उनके अन्तर्गत नये स्वशासित 
प्रदेशों की सृष्टि भी केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्भर है; इसके अ्रतिरिक्त 
राष्ट्रीय रक्षा और आन्तरिक शान्ति का संरक्षण भी उसी के सिपुर्द है । 
परन्तु यदि हम इस प्रश्न की गददराई में जायं तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे 
कि रक्षा और विदेशी नीति के विभागों में केन्द्रीकरण के होते हुए भी, प्रान्तीय 
सरकार के हस्तक्षेप की काफ़ी गुज्लाइश रह जाती है । इस सम्बन्ध में वैधानिक 
धाराओं को उद्धत करना तो सम्भव नहीं होगा, क्योंकि संघ-शासन में प्राय 
प्रान्तीय॑ सरकार के अधिकारों की व्याख्या नहीं की जाती; उसमें तो यह मान 
लिंया जाता है कि जो अधिकार स्थष्टतः केन्द्रीय सरकार को नहीं सॉप दिये गए 
हैं, उनके उपयोग का समस्त अ्रधिकार प्रांतीय सरकार को ही रहेगा । अमरीका 
के संयुक्त-राज्य में विभिन्‍न 'राज्यों' को किसी अन्य देश से सन्धि अथवा सम 
भौता करने का अधिकार नहीं है, और न शांति के अवसर पर फ़ौजी या 
जहाज़ी बेड़ा रखने की इजाज़त ही है, परन्तु, रक्ता-विभाग के लिए उन्हें रुपया 
देना होता है, और इसलिए उसके शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार उन्हें 
मिल जाता है, फिर भी, अमरीका में केन्द्रीकरण की मात्रा अन्य संघों की 
तुलना में श्रधिक है । स्विज़रलैण्ड में सेना-विभाग का शासन व उसके लिए 
क़ानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय शासन को है, पर उन अधिकारों का 
उपयोग प्रधानतः प्रादेशिक सरकारों के द्वारा ही किया जाता है | विदेशी नीति 
का नियन्त्रण संघ की सरकार के हाथ में है, परन्तु प्रदेशों को एक सीमा तक, 
केन्द्रोय सरकार की अनुमति से, विदेशों से समभौते करने का अधिकार हे । 
अमरीका ओर स्विज़रलैण्ड के विधानों में एक बड़ा अ्रन्तर यह है कि जब कि 
अमरीका में देश की आन्तरिक शान्ति और सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व भी 
केन्द्रीय सरकार को है, और राज्यों में श्रशान्ति और श्रराजकता के फैलने पर 
उनकी प्रार्थना पर, और कभी-कनी अपनी इच्छा से भी, हस्तक्षेप करने का 
उसे पूरा अ्रधिकार है, स्विज़रलैएड में आन्‍्तरिक शान्ति का दायित्व सम्पूर्णतः 
प्रादेशिक सरकारों पर ही है । फ़ोजी नियमों का पालन भी उनके द्वाराही 
' होता है, और बही केन्द्रीय सरकार की सेना की भर्त्ती और शिक्षा की 
व्यवस्था करती हैं। 
सोवियट रूस में फ़र्वरी १६४४ के बाद से प्रान्तीय सरकारों को सेना व 
विदेशी नीति के सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार दे दिये गए हैं। विधान में 
प्रस्तावित संशोधर्नों को पेश करते हुए मोलोटॉफ़ ने कद्दा था, “प्रस्तावित सुधार 
का महत्व बिल्कुल स्पष्ट हे। इसका अर्थ है कि यूनियन! के प्रजात््त्रों का 


श्ध्र हमारी ग्रजनैतिक समस्याएं. 


कार्यक्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो जायगा, और उत्तके राजनैतिक, आशिक श्रोर 
सांस्कृतिक, दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय, विकास को देखते हुए. यह आवश्यक भी 
हो गया है । यह हमारे अनेकों राष्ट्रों वाले सोवियट राज्य की राष्ट्रीय समस्या के 
व्यावहारिक समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,” ”* 'परन्तु, यह 
सुधार केवल हमारे प्रजातन्त्रों में संगठन की भावना के परिणाम-स्वरूप द्वी संभव 
नहीं हो सका, वह इसलिए भी संभव हो सका, कि इसने अखिल-यूनियन राज्य 
के क्षेत्र में मी एक अभूतपूर्व संगठन की भावना को विकसित कर लिया 
है।”! इन सुधारों के साथ सोवियट राज्य ने निःसन्देह अपने विकास के एक 
नये युग में प्रवेश कर लिया है । हमारे देश में भी, राष्ट्रीय शक्ति के विकास के 
साथ-साथ, रक्षा और विदेशी नीति के क्षेत्रों में अकेन्द्रीकरण के प्रयोग किये जा 
सकेंगे। विदेशी नीति के ज्षेत्र में तो आरम्भ से द्वी प्रांढों के दृष्टिकोण का 
प्रभाव संघ-शासन के विदेशी सम्बन्धों पर पड़ना अनिवार्य होगा। रक्षा के 
क्षेत्र में बाद में जाकर वैसा अकेन्द्रीकरण सम्भव हो सकेगा, जैसा आज रूस में 
हुआ है। परन्तु, यहां हम यह न भूलें कि रूस में भी यह अकेन्द्रीकरण कागज 
पर अधिक है, व्यवहार में कम | हिन्दुस्तान में मी यह सम्भव है, कुछ समय 
तक इन ज्ेत्रों में केन्द्रीय सरकार का ही एकाधिपत्य रहेगा, पर, अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इस नीति में परिवत्तन 


तो होगा ही । है 
आर्थिक पुनर्निमोण का प्रश्त 


रच्ता और विदेशी नीति के साथ आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रश्न का भी बड़ा 
निकट का सम्बन्ध है। जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है, अप- 
रिमित आर्थिक साधनों और उनके समुचित विकास के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण 
की एक विशद योजना के बिना कोई भी देश आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
अपने लिए स्थान बना लेने की कल्पना नहीं कर सकता । आज तो हम आर्थिक 
पुनर्निर्माण की योजनाओं (९८००॥०॥ ८ ए]77778) के युग में जी रहे हैं । 
इस कल्पना का प्रारम्भ रूस की प्रथम पंच-वर्षीय योजना ( श्ध्रप्ल्शेर ) से 
हुआ; इस योजना का ही यह परिणाम था कि रूस विश्व की राजनीति में अपने 
लिए एक अग्रगएय स्थान वना सका, और १६२६-३१ के संसार-व्यापी ग्रार्थिक 
संकट से अपने को सर्वथा मुक्त रख सका | उसके बाद से तो इस प्रकार की 
कई आध्िक योजनाएं हमारे सामने आती रही हैं । अमरीका ने अपनी “नई 
व्यवस्था! (०८७ 023) प्रचलित की, फ़ासिस्ट देशों ने अपने तरीके के 

१--ेट्ण ए०ण्रटा३ ० $50ए ०६ रि०एुपो[65, प्रू० २। 
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आर्थिक पुनर्निर्माण (9क्‍077778) को अपनाया, जापान ने दक्तिण-पूर्वी एशिया 
में सह-समृद्धि ( (१०-०7०5००॥६५ ) के सिद्धान्तको जन्म दिया; डेन्मार्क और 
स्वेंडन जैसे छोटे-छोटे देशों ने इस मार्ग पर चल कर अपनी आर्थिक स्थिति को 
बहुत समुन्नत बना लिया। युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में जर्मनी का न्यू. ॉर्डर' 
(0४९०७ (070९7) पराजित और साथी देशों पर द्वावी रहा | हमारे देश में भी 
बम्बई योजना और गांधीवादी योजनाएं हमारे सामने आई । खाधीन हो जाने 
के बाद यह अनिवार्य दिखाई दे रहा है कि दृर्मे किसी विघ्तृत आर्थिक योजना 
को अपनाना पढ़ेगा | 

आर्थिक पुनर्निर्माण का समस्त प्रश्न प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय सरकार 
के हाथ में छोड़ दिया जाता है। यह सच है कि प्रांतीय सरकारें एक सीमा तक 
चाहे अपने श्रार्थिक साधनों का ख्यं भी विकास कर सकें, उद्योग-धन्यों ओर 
व्यापार की वृद्धि, कप की उन्नत और आवागमन के साधनों के विकास की 
दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि वे अपने पड़ोसी प्रांतों, और कभी-कभी दूर के 
प्रांतों पर भी, निर्भर रहें | बहुत सी बातों के लिए उन्हें ऐसे अपरिमित साधनों 
की झआरावश्यकता भी होगी जो उनकी सीमित शक्ति के दायरे से बाहर होंगे । 
अन्य देशों का उदाहरण भी केन्द्रीकरण के पक्त में ही जाता हे | रूस में प्रारम्भ 
से दी योजना-निर्माण का समस्त कार्य एक स्टेट प्लैनिंग कमीशन' के सिपुर्द 
किया गया था | इसके सदस्यों की नियुक्ति रूस की केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा 
( ए०णाला ० 7९०९४ (:०ाणा5$१75 ) द्वारा होती है, ओर उन्हें 











कम्यूनिस्ट पार्टी के निकट-नियन्त्रण में अथना काम करना होता है। इस संस्था 
(605एवा)) का यह काम है कि वह देश भर से मिलने वाली सूचनाओं का 





अध्ययन करके एक केन्‍्द्रीभूत योजना का निर्माण करे । इस योजना को कार्या- 
न्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह संघ-शासन के 
सदस्य-प्रजातन्त्रों की आन्तरिक व्यवस्था में उतना इस्तक्षेप कर सके जितना ड्से 
अपने कार्य की सफलता के लिए आवश्यक हो | रूस की तीनों पंच वर्षीय 
योजनाओं का विकास इसी पद्धति से हुआ है। इन योजनाओं के परिणाम- 
स्वरूप दी दम देखते हैं कि थ्राज रूस में उत्ादन के साधनों का व्यक्तिगत 
स्वामित्व बिल्कुल मिट गया है, और खेती-वाड़ी का काम, बिना व्यक्तिगत 
लाभालाभ के विचार के, मिल-जुल कर किया जा रहा है । देश में उद्योगीकरण 
अभूतपूर्व तेज़ी से बढ़ा है, और औद्यों गक उत्यादन पहिले के मुक़ाबिले में कई 
गुना अधिक बढ़ गया है। मोलोटॉफ़ के कथनानुसार, रूस के १६३७ के 
औद्योगिक उद्यादन का ८० प्रतिशत पद्चिली दो पंच्र्पयि योजनाओं का परि- 












अपने बनाए हुए ये | कहा जांता हे कि' १६२६ और 
का औद्योगिक उत्पादन ३०० से '४००*फ़ीसदी तक बढ़ 
गया था। यह सर्च है कि अब भी ओ्रौद्योगिक उत्ादन में संसार के कुछ 
पू जीवादी देश रूस से आंगे बढ़े हुए हैं, पर्र्ठ, उनके आओद्योगीकररण के पीछे 
शताब्दियों का इतिहास हैं जंबं कि रूस ने बहुत थोड़े वर्षों में यह सब कर लिंयां 
है। रूस का येह कीर्य कमी सफल नहीं हो पाता यर्दि उसका नियन्त्रण एक 
केन्द्रीभूत सत्ता के हाथ में न होता । 

आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारें ' देश में विकास कें' अपरिमित साधन 
मौजूद हैं | मुक्त-व्यापार (77८० '79086) के लिए हमारें पांस किसी भी देश 
की ठलना में कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें ग़रीबीं और बेब्सी चाहें 
कितनी रही हो, पर एक लंबे असे से शान्ति और व्यवस्था भी मौंजूद रही हैं। 
अआर्वागमन के सोधन और रेल और डाक आदि के विमाग भी पूंण विकंसित हैं | 
प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं हैं--लोहा और कोयला प्रायः साथ-साथ पाए. 
जाते हैं । ऐसी स्थिति में हमारें लिए श्रोद्योगीकरण का मार्ग सुलर्भ और प्रंशस्त 
है। इस क्षेत्र में पिछले पचास वर्षों में जो प्रद्नत्ति बढ़ती गई हैं, पहिले महांयुद्े 
में जिसे काफ़ी प्रोत्साहन मिला और इस महँ/युद्ध में जो अनिवार्यता की स्थिति 
तक जा पहुंची है, उसे भी रोका नहीं जा सकेगो । आंज हमारे लिए यंह सोचने 
का अवसर नहीं रद गया हे कि श्रौद्योगीकरण हमारे लिए. द्वितकर हे अथवा 
अद्वितकर, अथवा किस सीमा तक वह हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है; श्राज 
तो हमारें सामने मुख्य प्रश्न यही है कि किस प्रकार हम उसकी गति पर नियंत्रण 
पा सकें, और उसे एंक ओर तो अन्तर्राष्ट्रीय अंर्थनीति से, और दूसरी ओर अपने 
ग्रामोद्योगों से, संबद्ध कर सकें | यह कार्य सरल नहीं होगा। यों तो आर्थिक 
ओद्योगीकरण के लिए भी सदा राजनैतिक केन्द्रीकरण की आवश्यकता होती है, 
पर हमारे देश में आर्थिक पुनर्निर्माण का प्रश्न केवल ओऔद्योगीकरण का नहीं है। 
हमें अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना तो है ही, हमारी ग़रीबी को दूर करने 
की दिशा में वद्द एक अनिवार्य क़दम है, पर इसके साथ ही यदि हम अपनी 
कृषि-संबंधी स्थिति में भी सुधार न कर सके तो वह एकांगी कार्य होगा | पिछले 
दो महायुद्धां के बीच के अशांतिपूर्ण वर्षों में यह तो स्पष्ट होगया है कि हमें 
उत्पादन (77000८४००) के साथ-साथ वितरण ( [)5079प४॑67 ) के 
प्रश्न को भी लेना है । हिंदुस्तान की ६० फ़ीसदी आबादी गांव में रहती है और 
प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हे; यदि उसकी आर्थिक अवस्था 
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को समुन्नत न किया गया, तो वह इस स्थिति में कभी नहीं होगी कि. देश के बढ़े 
हुए औद्योगिक उलादन की खपत ( (०7$५7०.४०7॥ ). में सद्यायता पहुंचा 
सके, और यह तो निश्चित है कि आज जब प्र॒त्मेक देश आर्थिक खावलम्बन 
(९८००० 7ां2 इशडपलं०१८५) पर ज्ञोर दे रहा है, तो हमें भी अपनी 
औद्योगिक उलत्ति-के एक बड़े अंश के लिए यहीं बाजार तैयार करना. पढ़ेगा | 
ग़रीबी का अश्न बहुत कुछ कृषि के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्पादन-शक्ति की हीनता 
के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि कॉलिन क्लार्क ने. अपनी एक पुस्तक में 
बताया. है,. न्यूज़ोलैणड में श्रमिकों का (६.४) प्रतिशत अपनी महनव के द्वारा कुल 
आबादी के लिए अन्न जुग्य सकता है, जब कि ज़ार-कालीन रूस में उस काम 
के लिए २००फ़ोसदी व्यक्तियों की आवश्यकता थी.।' हिंदुस्तान में इस व्यक्तिगत 
उत्तादन-शक्ति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है । तभी. ओद्योगीकरण का 
प्रयत्न सफल हो- सकेगा.। औद्योगीकरण के कृषि-सुधारों के साथ संबद्ध करने का 
यह काम केवल एक सशक्त केन्द्रोय सरकार द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है । 
. - आर्थिक समस्याओं के साथ सामाजिक समस्याएं भी गु थी-सिली रहती हैं । 

श्रेकार पड़ी हुई ज़मीन को जोतने की व्यवस्था, जिस ज़मीन में खेती, हो .रही हे 
,उसकी उल्त्ति बढ़ाने के उपाय, कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक उपायें। और 
उप़ादानों का प्रयोग, ये सब. समस्याएं. तो हैं ही, पर किसान की केवल आमदनी 
बढ़ा देने से तो-कास नहीं चलेगा | आज भी अपना वेद क्राट कर वह जो थोड़ा- 
बहुत बचा सकता हे, वह .अंध-विश्वास आर सामाजिक कुरीतियों... पर . ख़र्च 
करता है | क़र्ज़ में वह बाल-बाल बिंधा रहता हे । यदि उसकी आमदनी बढ़ गई 
तो यह मान लेने के लिए. हमारे पास क्या. कारण है. कि .उसका उपग्नोग वृह 
अपने खाने-पीने और रइन-रहन .के स्टेण्डर्ड को बढ़ाने में करेगा! सच तो यह 
है. कि उसकी आर्थिक्र उन्नति के साथ. उसके बौद्धिक विकास की. व्य्नस्था भी 
आवश्यक है । वास्तविक प्रश्न शिक्षा के प्रसार आर समाज-सुप्रार की, प्रद्नत्ति को 
प्रोत्साहित करने का दे । शिक्षा और समाज-सुधार के लिए यट्ट्रीय सरकार त्तो 
'वांछुनीय है' ही, एक- राष्ट्रीय आ्रांदोलन की भी आवश्यकता होगी,,.. ओर उसकी 
चिनगारियों को देश के कोने-कोने तक फैलाने के. लिए आत्मोत्सर्ग क्र. लिए 
सतत तल्र राष्ट्रससेवक्ों की एक संगठित सेना खड़ी करना पड़ेगी.। इन सब कार्मो 
के लिए एक-केन्द्रीभूत संगठन-की ज़रूरत है.। उसके साथ ही साथ प्रयोग 
-और अनुसंधान का काम भी चलता रहना चादिए।. इस संबंध में कुछ प्रयोग 
हमने अपने देश में किएः हैं; ओर बहुत कुछ ज्ञान इम अन्य देशों से प्राप्त कर 
१-कोलिन क्राहे ::[९ (2074 0गञ5ए #िटणाणा८ ?:987६235. 
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सकते हैं, पर बिना एक बड़ी केन्द्रीय प्रयोगशाला के, जहां देश के अग्रगण्य 
वैज्ञानिक दिन-रात अध्ययन और अनुसंधान में लगे हों, और जिसके पास 
अपरिमित साधन हों, यह काम नहीं किया जा सकता । प्रांतीय सरकारें. इस ज्षेंत्र 
में एक सीमा तक ही जा सकती हैं । 

उपर्युक्त विचार-धारा का स्पष्ट कुकाव केन्द्रीकरण की दिशा में: है। पर, 
मैं योजना-निर्माण और उसे कार्यान्वित करने की क्रिया में भेद करना चाहूँगा । 
पुनर्निर्माण के संबंध में अनुसन्धान और योजना-निर्माण का काम तो केन्द्र के द्वारा 
करना ही ठीक होगा। ओऔद्योगीकरण के क्षेत्र में भी, प्राकृतिक साधनोंके देश भरमें 
बिखरे होने व अन्य कारणों से,नेतृत्व केन्द्रीय सरकारके हाथमें ही रहेगा । जहां तक 
हमारी राष्ट्रीय श्रर्थनीति को अन्तर्राष्ट्रीय ग्र्थ-नीति से संत्रद्ध करने का प्रश्न है, 
अंतिम सत्ता केन्द्र के हाथों में ही रहेगी, पर हमारी अर्थनीति का आधार यदि 
ओद्योगीकरण को कृषि और ग्र/मोद्योगों के साथ संबद्ध करने, और उसे सामाजिक 
- शुद्धीकरण की भूमि पर स्थापित करने का हे, तत्र तो प्रांतीय सस्कारों के लिए 
भी काफ़ी विस्तृत कार्यक्षेत्र प्रात्त हो सकेगा । केन्द्रीय सरकार के द्वारा पुनर्निर्माण 
की संपूर्ण व्यवस्था (5:७८ ?]477778) के दोषोंसे भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं । 
रूस और जर्मनी के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन दोनों देशों में आर्थिक 
पुनर्निर्माण की बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक बहुत बड़ी 
नोकरशाही की आवश्यकता हुई; इस नोकरशाही ने, केवल अपने कार्य की 
सफलता को दृष्टि में रखते हुए, नागरिक स्वाधीनता को बुरी तरह से अपने पैरों 
तले रोंदा है; उनमें से कुछ ने इस सत्ता का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की 
पूर्ति के लिए भी किया; और इन सबका परिणाम यह हुआ हे कि व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता पर ग्राघात पहुंचा है । हमारे देश की परिस्थितियों में, जबकि ओऔद्योगी- 
करण के साथ-साथ ग्रामोद्योगों और कृपिक उन्नति को भी लेना है, संभवतः उतने 
केन्द्रीकरण की आवश्यकता न हो । काफ़ी दूर तक आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रांतों 
के आंतरिक विकास से संबंध रखने वाले प्रश्नों को प्रांतीय सरकार के हाथ में 
छोड़ा जा सकता है; उसका केन्द्रीय सरकार की अर्थ-नीति से संबद्ध भर रहना 
आवश्यक माना जाना चाहिए । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के लिए अपनी 
अथनीति को अन्तर्शष्रीय अर्थनीति से संबद्ध रखने का प्रयत्न करते रहना आव- 
श्यक होगा | कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनका निबयारा नतो प्रांत की अपनी 
सीमा में संभव होगा,ओर न समस्त देशसे ही उनका सीधा संत्रंध होगा। इस संबंध 
में एक ही नदी द्वारा सांचे जाने वाले प्रदेशों की कृपिक उन्नत, अथवा 'हाइड्रो- 
इलेक्ट्रिक' शक्ति के उ्ादन, का नाम लिया जा सकता है। पर, उनके लिए 
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किसी क्षेत्रीय शासन की विलक्षण सृष्टि से अधिक अच्छा मार्ग मैं यह समभता 
हूं कि उन्हें, केन्द्रीय सरकार के निर्देश में, आंतर्प्रान्तीय व्यवस्था के ज़िम्मे छोड़ 
दिया जाय । वास्तविक प्रश्न केन्द्र और प्रांतों में सहयोग की भावना के मौजूद 
होने का है | वैसी भावना की उपस्थिति संघ-शासन में ही सम्भव हो सकती हे । 
केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकार 

आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रश्न के साथ ही मुद्रा और विनिमय के प्रश्न 
गुथे हुए हैं| मुद्रा और विनिमय के सम्बन्ध में देश भर में एक ही नीति का 
होना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में विभिन्‍नता होने का भयावह परिणाम हम 
आज के यूरोप में स्पष्ट देख रहे हैं । सभी प्रान्तों और समस्त देश के आर्थिक 
जीवन के सभी अंगों के लिए देश में एक सामान्य-मुद्रा का होना लाभप्रद होगा। 
इसी प्रकार भारतीय और विदेशी सिक्कों के बीच एक ही विनिमय-दर का होना 
भी ज़रूरी है। यदि प्रांत-प्रांत में विभिन्न सिक्के हुए, अथवा क॒छ प्रांतों में 
विदेशी सिक्कों से विनिमय का दर एक हुआ और कुछ में दूसरा, तो आन्तरिक 
और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों, क्षेत्रों में ब्यापार का समुचित विकास नहीं हो सकेगा । 
सम्भव है, कुछ प्रदेशों में विदेशी माल अधिक संख्या में आकर पड़ा रहे, आर 
एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच व्यापार-कर (वा) की दीवारें ऊंची 
उठती चली जाएं. । व्यापार का गला घोंटने, और हमारी राष्ट्रीय समृद्धि को 
असम्भव बना देने, का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता । यदि हम इस 
अराजकता को निमंत्रण देना नहीं चाहते तो हमें अपने मुद्रा और विनिमय के 
प्रश्नों को केन्द्रीय सरकार के हाथ में छोड़ना दी पढ़ेगा । इस सम्बन्ध में एक 
यह बात भी अच्छी है कि इन प्रश्नों के साथ सांप्रदायिकता का कोई सम्बन्ध 
नहीं है, और इस कारण उन्हें केन्द्रीय सरकार को सौंप देने में किसी को 
आपत्ति न होगी । 

मुद्रा और विनिमय यदि आर्थिक पुनर्निमाण का वाह्यम-पक्त हे, तो आवा- 
गमन व देश को एक कोनेसे दूसरे कोने तक संबद्ध करने के साधन ([[7क्वा5- 
छए०7६ भाव 2०70७7४८७४४०75$) व उद्योग और वाणिज्य ([0प509 
270१ (:077९7८९) उसके आंतरिक पक्ष | इन दोनों ज्षेत्रों में भी विद्वानों 
की सम्मति उन्हें केन्द्रीय सरकार के हाथ में छोड़ देने के पक्ष में ही हे । इस 
सम्बन्ध में कुछ तर्क पूर्ण युक्तियां भी दी जा सकती हैं। हिन्दुस्तान ने अपने 
लम्बे इतिहास की कई शताब्दियां सड़कों, रेलों, तार और डाक की एक 
संगठित व्यवस्था, के विकास में लगा दी हैं। उस एकता को आज विकीर्ण 
कर देना शायद बुद्धिमानी का काम न हो। डॉ बेनी प्रसाद के शब्दों में, 
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“सड़क, रेल, डाक, तार और टेलीफ़ोन आदि की जो. व्यवस्था सैनिक आ्वश्य- 
कता, सामान और्‌ यात्रियों के आने जाने की सुविधा, और संदेशों के भेजे और 
प्राप्त क्रिए जाने के, सम्बन्ध में की. गई है, वहू समस्त देश में फैली हुई हे-। 
सन्धियों, अहदनामों और सार्वभौमता के द्वाय देशी रियासतों को भी ब्रिटिश 
भारत से संबद्ध कर दिया गया है। यदि इस आधार को नष्ट कर दिया जाता 
है, तो .रक्ता-सम्बन्धी योजनाओं और अर्थ नीति की सारी व्यवस्था को एक बढ़ा 
धक्का लगेगा, विशेष कर उत्तर-भारत में, और यात्रा: और सन्देश वाहन में बहुत 
बड़ी असुविधा खड़ी हो जाएगी। यदि उसे सुरक्षित रखना है तो उसके 
संचालन झर निरीक्षुण के लिए एक सामान्य-सत्ता का. होना आवश्यक: है । 
यद्द बिल्कुल, स्पष्ट है. कि आने जाने और सन्देश भेजने और प्रात्त.करने के 
साधनों का आयोजन, समग्र-रूप से, एक ग्रखिल-भारतीय सत्ता के दायरा किया 
जाना चाहिए, और उनके प्रमुख उपादानों, रेलवे लाइनों और सढ़कों, पर उसका 
सीधा अधिकार द्ोना चाहिए ।??! > 
ऊूस प्रश्न के अन्तर्राष्ट्रीय पक्तु को भी हम, दृष्टि से -ओमकल , नहीं कर. सकते 
और यह पक्त आने वाले वपों में बढ़ा महत्व ले लेगा, इसमें भी सन्देह नहीं. दवे.। 
यह विल्क़ुल सम्भव है कि हिन्दुस्तान कुछ वर्षों सें ही सड़क, या रेल से भी, 
वर्मा; चीन, अफ़ग़ानिस्तान, ईयन आदि देशों से संबद्ध कर दिया जाए, दुनियां 
>भर में फैले हुए. हवाई मार्गों की एक महत्त्वपूर्ण , कड़ी. तो वह -आज़ भी है ही | 
#उसकी जद्दाज़ी और समुद्री ताक़त भी भविष्य में तेज़ी के साथ बढ़ेगी. ऐसी 
,स्थिति में. सड़कों, रेलों, समुद्री व हवाई जहाज़ों के रास्तों आदि के सम्बन्ध में 
-विदेशों से. समभौते करना भी आवश्यक होगा, और हिंदुस्तोंच के लिए, समय 
समय .पर अन्तर्रा्रीय कान्फ्रेंसों में हिस्सा लेना.व. इन. प्रश्वों के , सम्बन्ध, में 
अन्तर्राष्ट्रीय नियम-अनुशासन आदि के निर्माण में सहयोग देना.भी -श्रावश्यक्र 
होगा । ऐसी परिस्थिति में उनकी व्यवस्था, केन्द्रीय -सरकार के-हाथ, में रहना ही 
बांछुनीय माना जाता है ।, इसी प्रकार, - ब्यापार और ,वारिणज्य के . क्षेत्र में भी 
अखिल-देशीय ,व्यूवस्था की ही आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना व्यापारिक 
इक़रसारनामों पर अमल कराना और धोखेबाज़ी. को रोकना' सम्भव, नहीं हो 
सकेगा, और यह देखते हुए कि आने वाले वर्षों में द्विन्दुस्तान का वारिज़्य 
और व्यापार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, इस प्रकार के ,केन्द्रीभूत ,नियन्त्रण की 
/थावश्यकता पर और भी अधिक ज़ोर दिया .जाता है। इसके अतिरिक्त-हमें 
ब्रिदेशी -ब्यापार को ,भी अपनी दृष्टि में रखना है । सबसे: बड़ी ब्रात यह है कि 
बै>-जैनीप्रसाद (07 0प7०] $९८(९ए०९7८,-घछ० १३ ।. ... 
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आर्थिक दंष्टिं से हिन्दुस्तान एँक संम्टिं हैं, और उसका विभाजन देश के लिए 
हानिकर ही सिद्ध होगां। ह 

ये सब बड़े प्रबल तर्क हैं, और सैद्धान्तिक दृष्टि से उनमें किसी प्रकार की 
कमी बताना सम्भव नहीं है, परनन्‍्त॒, हमें व्यावेह्रिक दृष्टिकोण से भी तो इस 
प्रश्न पर विचार करना है। देश में धंघ-शासन की स्थापना के प्रस्ताव का अथ 
हीं यह है कि अरब हम मानने लगे हैं कि हमारे प्रांतों में एक ओर तो ओत्म- 
निर्णय की भावंना प्रबंल हो गई है, और दूसरी ओर उनमें राजनैतिक परिपक्कतां 
भी अब इंतनी मात्रा में आ गई है कि हम शासन-व्यवस्था में अकेन्द्रीकरणं की 
दिशा में कुछ साहस-पूर्ण क़दम उठा सकते हैं| ऐसी स्थिति में प्रांतीय प्रेरणा 
आर नियन्त्रण को हम अवज्ञा की दृष्टि से नहीं देख सकते; प्रत्युत उसे तो हमें 
प्रस्थापिंत और प्रोत्साहित करना है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम॑ प्रांतों 
आर केन्द्र में किसी मौलिक-मंतभेद के आधार पर नहीं चल रहें हैं । उनमें यदिं 
क्षेरस्परिक विश्वास है, तो हमें अकेन्द्रीकरण से भयभीत होने की आवश्यकता 
नेंहीं, बल्कि उसकां स्वागत ही कैरना चाहिए। इन क्षेत्रों में प्रांतों को एक 
त्रहुंत बड़ी सीमा तक अधिकार दिए, जा सकते हैं। पुनर्निर्माण की व्कपक 
योजनाएं, मुंद्रा और विनिमय की नीति, और आवागमन और सन्देश वाहने के 
साधनों, व वाणिज्य और व्यापार का वाह्य-पेक्ष, जिनेका सम्बन्ध दिदेशों से दे: 
निःसन्देह केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रहेंगे, पर अन्तिम विभागों के सम्बन्ध 
में यह कहा जा सकता है कि उनके आन्तरिक पक्ष को प्रान्तीय सरकारों के 
दार्थों में सौंप देना ही वांछुनीय होगा | सड़कों और रेलों के विभाग का ही 
उदाहरण लें । इनमें से अधिकांश का विस्तार प्रायः २ या रे तीन प्रांतों तक 
है । उनका नियन्त्रण आन्तपप्रोन्‍न्तीय आधार पर किया जा सकता है। उनमें 
भी कुछ सहायक-सड़कें और रेलें ऐसी होंगी जिनका विस्तार एक प्रांत से अधिक 
नहीं है; उनमें तो केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप न केवल अवांछुनीय बल्कि 
अहितकर भी सिद्ध होगा। यूरोप की अधिकांश रेलें वैयक्तिक सम्पत्ति हैं, ओर 
उनका विस्तार प्रायः २ या रे देशों तक है, पर उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में 
कभी अ्रयोग्यता की बात नहीं सुनी गई; तब कोई कारण नहीं कि दमारी प्रांतीय 
सरकारें इस काम को सफलता के साथ क्यों न कर सकें | इसी प्रकार, व्यापार 
के सम्बन्ध में भी यह अखिल-देशीय क़ानून बन जाना तो आवश्यक है दी कि 
एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच किसी प्रकार का आयात-निर्यात-कर न लगाया 
जाए, परन्तु व्यापारं के आन्तरिक पक्ष का नियन्त्रण प्रांतीय सरकार के हार्थों में 
छोड़ना द्वी ठीक होगा । इस अकेन्‍्द्रीकरण के बावजूद भी इस आवश्यक 
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दिद्वान्त की उपेक्षा तो की ही नहीं जा सकेगी कि देश-व्यापी आपत्ति के अवसर 
पर केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रास होगा कि इन प्रश्नों को वह सर्वथा 
अपने नियन्त्रण में ले ले । 
केन्द्र और श्रांत के संयुक्त अधिकार 

शासन के ऐसे बहुत से विभाग हैं जिनमें केन्द्र और प्रांत दोनों मिल-जुल 
कर काम कर सकते हैं, आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना में भी, जिसे कार्यान्वित 
करने का एकमात्र उत्तरदायित्व प्रायः केन्द्रीय सरकार को सपा जाता है, किस 
प्रकार प्रांतों को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर दिया जा सकता 
है, इसकी कुछ चर्चा ऊपर आा चुकी है | मुद्रा और विनिमय के प्रश्नों को. छोड़ 
कर जिनमें केन्द्रीभूत नियंत्रण की बड़ी आवश्यकता है, अन्य आर्थिक प्रश्नों के 
संबंध में भी केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारें मिलजुल कर व्यवस्था कर सकती हैं, 
आवागमन के साधनों, व्यापार आदि के क्षेत्रों में ब्यवस्था का अधिकांश भाग 
प्रांतें को सौथा जा सकता है । बहुत से अन्य मामलों में जहां तक क्लानून बनाने 
का संबंध है यह काम केन्द्रीय सरकार पर छोड़ा जा सकता है, पर जहां उस 
क़ानून को अमली रूप देने का सवाल आए, वहां उसकी ज़िम्मेदारी प्रांतीय 
सरकार को दी जा सकती है । वित्राह्, तलाक़ आदि की समस्याएं इस प्रकार की 
हैं । कॉपीराइट, मदु मशुमारी, पैमाइश, कस्टम टैक्‍स, सामाजिक इंश्योरेंस, 
फ़ैक्टरी-क़ा नून, आर्थिक योजना-निर्माण आ्रादि ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, जिनकी 
व्यवस्था केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारें मिलजुल कर कर सकती हैं। भागे हुए | 
अपराधियों का पता लगाने व व्यापक पड यन्त्रों का भंडाफोड़ करने के लिए भी 
इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी | ये सब प्रश्न ऐसे हैं, जो न तो 
केवल केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही छोड़े जा सकते हैं, और न प्रांतीय सरकारें 
ही सफलतापूर्वक उन्हें सुलभा लेने की स्थिति में होंगी । 

स्वायत्त शासन भोंगी प्रांतों के अधिकार 

ऊपर जिन विभागों का ज़िक्र आचुका है, उन्हें छोड़कर शासन के अन्य 
सभी क्षेत्रों पर स्वायत्त-शासन-भोगी प्रांतीय सरकारों की सार्वभौम सत्ता होगी। 
अवशिष्ट सत्ता (7्ंतंपवाए 90४८7 ) बिना किसी मिकक अथवा 
हिचकिचाहट के प्रांतीय शासन के हाथमें दे दी जायगी, यह सुझाव ऊपर आचुका 
है, प्रांतीय सरकार के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या इसलिए आवश्यक नहीं 
है कि वे सब अधिकार जो स्पष्ठतः केन्द्रीय सरकार के हाथ में सोंप नहीं दिए 
गए हैं, प्रांतोय सरकारों के पास रहेंगे । संघ्र-शासन का प्रमुख कार्य केन्द्रीय- 
शासन की सीमाओं का निधोरण कर लेना है। ऊपर की विवेचना पर हम यदि 
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एक बार फिर दृष्टि डालें तो यह देख सकेंगे कि ऐसे विभाग जो केन्द्रीय. शासन 
के सर्वाधिकार में हैं, या जिन पर केन्द्रीय सरकार का दखल है, केवल थांच 
हैं। वे हैं--(१) विदेशी नीति, (२) रक्षा, (३) यातायात श्रादि के प्रमुख 
साधन, (४) व्यापार पर निर्यात-कर आदि की व्यवस्था, और () मुद्रा 
आर विनिमय । इनके श्रतिरिक्त कुछ थोड़े से ऐसे विभाग हैं. जिनके संबंध में 
केन्द्रीय सरकार को क़ानून बनाने श्रथवा निरीक्षण आदि का कुछ अधिकार 
होगा । पर, इस सीमित क्षेत्र को, जिसकी विधान द्वारा विस्तृत व्याख्या कर दी 
जायगी, छोड़कर शासन के सम्पूर्ण अधिकार प्रांतों को प्राप्त होंगे । 

धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अश्रघिकारों के सम्बन्ध में प्रांतीय 
सरकारों को सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त होगी-यद्रपि श्रल्प-संख्यक वर्गों के संरक्षण का 
प्रबंध विधान के द्वारा ही होगा । शिक्षा पर, प्रारंभ से लेकर यूनीवर्सिटी की 
अन्तिम कक्षा तक, उनका सम्पूर्ण अधिकार होगा--और शिक्षा-सम्बन्धी श्रन्य 
विषयों, जैसे पुस्तकालय, संग्रहालय, भाषा और साहित्य, नाव्यशाला, सिनेमा, 
सज्जीतालय आदि, सब पर उन्हीं का सर्वाधिकार होगा । इन सब विषयोंके संबंध 
में क़ानून बनाने व शासन-व्यवस्था की स्थापना का दायिच्त्व प्रांतों पर ही होगा । 
इसके अ्रतिरिक्त कृषि और उससे सम्बद्ध बहुत से प्रश्न भी प्रांतीय श्रधिकारों 
के सीधे दायरे में आते हैं । कृषि के साथ भूमिकर, जंगल, खनिज पदार्थों का 
नियंत्रण, सहयोग-समितियां, विभिन्न प्रकार के स्थानीय टैक्‍स आदि पर भी 
प्रांतों का आ्राधिपत्य दोगा। इसी प्रकार, स्थानीय स्वशासन, जनता के 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी सभी संस्थाएं, श्रस्पताल, उपचार-णद्द आदि, सावेजनिक 
इमारतें, स्थानीय सड़कें और रेलें, गेस, पानी और बिजली के कारखाने 
आदि भी प्रांतीय शासन के अन्तर्गत ही होंगे । प्रांतीय शासन की सावंभौमता 
का सबसे बड़ा प्रतीक तो उसका शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व होगा । 
यह विभाग संपूर्णतः प्रांतीय शासन के श्रधीन होगा । आबपाशी और नदियों 
आदि पर भी उनका ही नियंत्रण होगा | इन बातों, और इसी प्रकार की कुछ 
अन्य बातें, में आ्रन्तर्प्रान्तीय सहयोग की अऋवश्यकता भी पड़ेगी, पर उससे 
प्रांतीय सार्वभौमता पर कोई असर नहीं द्ोगा । यूरोप में प्रायः एक ही नदी चार 
पांच देशों में होती हुई जाती है । उसकी व्यवस्था का दायित्व उन सभी देशों 
पर द्वोता हे, और वे मिलजुल कर इस दायित्व को पूरा करते हैं, पर इसका श्रर्थ 
यद्द नहीं दे कि इस प्रकार के संयुक्त अधिकार से उनकी राष्ट्रीय सा्वभौमता में 
किसी प्रकार की कमी आती हो | यदि हम केवल इन्हीं विभागों पर दृष्टि डालें 
जिन पर एकमात्र प्रांतीय सरकार का ही सर्वाधिकार द्वोगा, तो दम देख सकेंगे 
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कि उनमें जीवन के कुछ ,सर्वोपयोगी विभाग ,शामिल हैं, ,और शासन की ऐसी 
अनेकों शाखाएं हैं, जो प्रत्येक नागरिक के. दैनिक जीवन का स्पर्श करती हैं, ,और 
जे,सब अधिकार. हैं जिनके ,सम्बन्ध, में धार्मिक और सांस्कृतिक दल संवेदनशील 
रहा करते हैं । 

*' यदि इस प्रकार की योजना .अमल में लाई जा सकी, वो मुझे पूरा विश्वास 
है क्रि मुसलमानों का बहुसंख्युक-वर्ग द्वात शासित होने का भय बहुत -कुछ 
निमू.ल किया जा सकेगा, और उसके साथ ही न केवल मुस्लिम बहु-संख्यक 
प्रांतों, बल्कि प्रायः सभी -प्रांतों, की आत्म-निर्णंय की आकांक्षा को भी;सन्तुष्ट 
किया जा सकता है | इसके साथ,ही, आवश्यकता पड़ने पर, .महत्त्पपूर्ण अखिल- 
भारतीय प्रश्नों के केन्द्रीय शासन .द्वारा नियंत्रित किये ज़ानेका आयोजन भी 
इसमें हे ही । यहां हमें यह वो ध्यान में रखना ही,है कि सत्ता का कैसा भी 
विभाजन, और प्रांतों को किसी भी सीमा तक दिया गया स्वायत्त-शासन, उस 
समय तक सन्तोधषप्रद नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके पीछे समझौते की 
भावना में कार्य करने की तैयारी नहीं होती | दूसरी बात जो सारी योजना में 
निद्वित है, पर ज़िसे यहां स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है, यह है , कि प्रस्तावित 
योजना में न तो एक निर्नल केन्द्रीय शासन की कल्पना की गई है, और न केन्द्र 
के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली प्रांवों की | प्रायः यह कहा जाता है कि हमें 
इन दोनों में से ही एक को चुन लेना है । संघ-शासन की सुन्दरता इसी में है कि 
वह न तो केन्द्र को निःशक्त बनाता है, और न सदस्य-राज्यों अथवा प्रांतों को 
कमज़ोर | वह सत्ता का एक कठोर विभाजन कर देता है, और केन्द्र और प्रांत 
दोनों को अपने-अपने क्षेत्र में उसके सम्पूर्ण, अविभाज्य, उपभोग का संपूर्ण 
अवसर देता है| उन विभागों में जो केन्द्रीय सरकार को सौंप दिये गए हों, 
उसे बड़े-से-बड़ा साहसपूर्ण क़दम उठाने का - अधिकार है, और इसी प्रकार 
प्रांतीय सरकार अपने अधीनस्थ विभागों पर अपनी सार्वभौमता का सम्पूर्ण 
उपयोग कर सकती है । हम शासन के इन दोनों स्तरों को अपने-अपने नियत 
क्षेत्रों में पूर्ण-रूप से सशक्त बनाये दुद् सकते हैं | फिर भी यदि यह श्राशंका रह 
जाय कि संघ-शासन राष्ट्रीय शक्ति का ही हास करता है, तो इसका तो इससे 
अच्छा उत्तर और क्या हो सकता है कि वर्तमान महायुद्ध में वे दो देश जो अपना 
प्रभुत्व संसार के अधिकांश पर स्थापित करने में समर्थ हुए हैं, ंघ-शासन के 
दो विभिन्न प्रयोगों के नियन्ता हैं १ 


४१२३: 
(अं) वैधानिक विकांस की दिशा 


वेधानिक विकास की आधार-भूमि 

भारतीय परिस्थितियों में संघ-शासन की उपयुक्तता मान लेने, व उसके 
आधार-भूत सिद्धान्तों की व्याख्या कर लेने, के बाद भी यह प्रश्न रह जाता है 
कि हमारे वैधानिक विकास का आरम्म किस बिन्दु से हो, उसकी आधार भूमि 
क्या हों, और उसके अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए किन मार्गों का हम 
अवलम्बन करें । इस सम्बन्ध में, यह कहा जा सकता है कि हमारे सामने चार 
निश्चित योजनाएं, भ्रथवा मत, हैं। कुछ विद्वानों कां विचार है कि हमारे 
वैधानिक विकास के प्रारम्भिक इतिद्ास में चाहे कितनी बड़ी ग़लतियां क्यों न 
रही द्वों, १६३४ का शासन-विधान हमें अपने वैधानिक भविष्य के लिए एक बड़े 
सुनिश्चित पथ की ओर संकेत करता है, और हमें, बीच के इन कई वर्षों के 
गत्यावरोध को चीरते हुए, उसी मार्ग पर एक बार फिर से चल पढ़ना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में हम यह न भूलें कि यद्यपि १६३५ की शासन-योजना के बनाने 
का समस्त श्रेय, श्रथवा दायित्व, अंग्रेज़ी सरकार का था, वह स्वयं उस मार्ग 
को कभी का छोड़ चुकी हे । उसने इन पिछले वर्षों में जो दूसरा मार्ग हमारे 
सामने रखा है,उसका सूतन्नरपात अगस्त १६४० की घोषणा में, उसकी एक विस्तृत 
वाह्म रेखा मार्च १६४२ के क्रिप्स-प्रस्तावों में और उसकी कुछ कमियों को 
पूर्ति जून १६४५ के वेवल-प्रस्तावों में हम पाते हैं। तीसरा रास्ता वह है 
जिसकी मांग कांग्रेस पिछले कई वर्षों से कर रही है। कांग्रेस का कददना दे कि 
हमारे भावी शासन-विधान का निर्माण एक विधान-निर्मात्‌ सभा के द्वारा होना 
चाहिए, और इस सभा में देश के सभी वयस्क व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना 
श्रावश्यक है । एक चौथा मार्ग भी है, जिसंकी ओर मुस्लिम लीग ने मार्च 
१६४० में इशारा किया था, और जिसके संबंध में, कुछ उड़ती-सी व्याख्या, 
पहिली बार, नवम्बर १६४५ में, जिन्‍ना साहिब ने श्रमरीकन-प्रेस को एक इंटरव्यू 
देते हुए की थी। वह देश को दो हिस्सों में बांट देने, व प्रत्येक भाग को 
अपना विधान अपने आप बना लेने का अधिकार देने की योजना है। सर्व॑- 
सांधारण में वह पाकिस्तान-योजना के नाम से प्रसिद्ध हे। पिछुले कई अ्रध्यायों 
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में उसकी विस्तृत विवेचना आ चुकी है, और वत्तमान भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों में उसकी अ्नुपयुक्तता, अ्रसंगतता और अवैज्ञानिकता के संबंध में 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है | 

१६३७ के एक्ट के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही जाती हैं। सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि उसके निर्माण में कई वर्षों का अध्यवसाय, श्रध्ययन और 
विचार-विनिमय है, और उसका निर्माण संघ-शासन के आधार पर है | उसके 
केन्द्रीय पक्ष के संबंध में कुछ भी कहा जाय, यह सच है कि प्रांतीय क्षेत्र में 
उसके द्वारा एक सीमा तक जन-सत्ता की स्थापना हो सकी थी, और यदि 
विधान का संघीय भाग अमल में लाया जा सका होता, तो केन्द्र में भी 
प्रजासत्तात्मक प्रवृत्तियों का प्राधान्य होना सम्मव था | प्रांतीय क्षेत्रों में, गवर्नरों 
के द्वारा, संरक्षण और विशेष अधिकारों के नाम पर; हस्तक्षेप का न होना भी 
एक स्वस्थ संकेत था । यह अ्राशा की जा सकती थी कि केन्द्रीय शासन में भी 
इस प्रकार के हस्तक्षेप को याला जा सकता था | लड़ाई के शुरू होने तक सारा 
काम अच्छे ढज् से चल रहा था । प्रांतीय शासन पर जब कभी वैधानिक 
संकट आये, सरकार और कांग्रेस दोनों की ओर से सदिच्छा का प्रदर्शन होने से 
वे संकट टल गए, और सरकार व कांग्रेस का आपसी सम्बन्ध कुछ मज़बूत ही 
बना । यदि महायुद्ध बीच में न आता, और कांग्रेस प्रांतीय शासन को ठुकरा 
देने की ग़लती न करती, तो भारतीयों और अंग्रेजों का यह स्नेह-सम्बन्ध और 
भी परिपक्क हो जाता, और बिना किसी कलुप और संघर्ष के, हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी 
कॉमनबैल्थ में एक शानदार स्थान था लेता । एक अंग्रेज़ लेखक के शब्दों में, 
“जिन्होंने भारतीय परिस्थिति व एक्ट की धाराओं का अच्छा अध्ययन किया 
था, उनका बिचार था कि मुकम्मिल आज़ादी पर संरक्षण और नियन्त्रण काग़ज 
पंर चाहे कितने ही बड़े क्‍यों न दीखें, भारतीय मन्त्रिगण, यदि उन्होंने उन 
विस्तृत अधिकारों का उपयोग किया जो उन्हें दिये गए थे, अपने आपको एक 
ऐसी सशक्त स्थिति में रख सकेंगे जिसमें किसी भी ऐसे काम के सम्बन्ध में जो 
हिन्दुस्तान के द्वित में हुआ, और जिसके पीछे भारतीय जनमत का समर्थन हुआ, 
नियन्त्रण लगाना कभी सम्भव नहीं हो सकेगा । इन लोगों को प्रांतीय शासन 
के प्रारम्भिक काल में आशा के लिए बड़े चिह मिले, और उन्हें वे खतरे के 
उन संकेतों के मुक्काबिले में बड़ा समभते थे, जो इस बीच उनके सामने आये | 
परन्तु, अब वे निरुत्साहित हो गए हैं, और कांग्रेस नेताओं के वत्तंमान रवैये से 
सचमुच क्षुब्ध हैं, और उन्हें शक्र होने लगा है कि ये लोग हिन्दुस्तान में प्रजा- 
तल्‍त्रात्मक आधार पर सच्चा स्वराज्य जल्दी-से-जल्दी स्थापित कर लेने के लिए 
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क्या सचमुच उत्सुक हैं, या उनका उद्देश्य केवल कांग्रेस को हिन्दुस्तान का सबसे 
सशक्त राजनैतिक दल, और कांग्रेस के नेताओं के हाथ में शक्ति के सारे सूत्र 
केन्द्रित कर देने भर का है ।”?* 

भारतीय राष्ट्रीयता ने आरम्भ से ही १६३५ की शासन-योजना का विरोध 
किया, और श्रव तो वह उसे बिल्कुल ठुकरा चुकी है : दम वर्ष पहले जो चीज़ 
अमान्य थी, आज की परिवर्धित और विकसित जन-जायति के सामने वह त्याज्य 
और हेय हो चुकी है : जीवित रहने के लिए हमें भविष्य के सिंहद्वार में प्रवेश 
करना है, भूतकाल की मुर्दा गलियों में लौटने की श्रावश्यकता नहीं । १६३५ 
के शासन-विधान की सबसे बड़ी ख़राबी यह थी कि उसमें सत्ता के आधार 
परिवर्तन से अधिक ज़ोर उसके नियन्त्रण पर था। शासन के हर क्षेत्र में 
नियन्त्रण, और नियन्त्रण पर नियन्त्रण, लगे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में सब 
कुछ इस बात पर निर्भर था कि श्रंग्रेज़ी सरकार उसे कार्यान्वित करने में उदारता 
से काम ले--और इंग्लैएड में अ्रनुदार दल के प्रभुत्व के बढ़ने के साथ-साथ यह 
उदारता ख़त्म होती जा रही थी। यदि हम १६३५ की योजना के निर्माण की 
वैचारिक प्रष्ठ-भूमि को देखें तो हमें पता लगेगा कि १६३० में उसका आरम्भ 
एक श्रच्छे वातावरण में हुआ था, पर १६३५ तक, जब उसने क़ानून की शक्ल 
ली, सारा वातावरण बदल गया था, और १६३६ तक, जब उसे उठा कर एक 
ओर रख दिया गया, हिन्दुस्तान के प्रति अंग्रेज़ी सरकार का रुख़ बहुत ही संदेह- 
शील और प्रतिक्रियावादी बन गया था। १६३५ के शासन-विघान की 
बड़ी कमी यद्दी थी कि उसे अच्छा या बुरा रूप देना भारतीय राष्ट्रीयता 
के द्वाथ में नहीं, अंग्रे जी सरकार के हाथ में धा। इसी का परिणाम यह 
हुआ कि १६३७ में जब अंग्रेज़ी सरकार ने प्रांतीय सरकारें क्रायम करना चाहा, 
वे बन गई । दो वर्षों तक उसने जनस्तात्मक प्रवृत्तियों के साथ अपना सहयोग 
रखा, पर १६३६ के अन्त में जब उन्होंने उन प्रवृत्तियों. को सशक्त बनते देखा, 
उनसे अपना सहयोग खींच लिया, और, ताश के महल के समान प्रांतीय सरकारें 
ज़मीन पर आ्रा गिरी ! १६३४ के विधान में कुछ अधिकार चाहे भारतीयों को 
दे दिये गए हों, पर सार्वभौम-सत्ता का श्रणु-मात्र भी अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा 
छोड़ा नहीं गया था--अ्रन्यथा जनता की आवाज़ को यों रौंदा नहीं जा सकता 
था । प्रजातन्त्र की भावना का अगर ज़रा भी ख्याल रखा गया होता, तो १६३६ 
में यदि अंग्रेज़ी-सरकार को इस बात का विश्वास हो गया था कि कांग्रेसी मंत्रि- 

3--सर जांज शुस्टर :; वग0त49 गाते [)स्माठटा329, १६४१ श्र 
४० ३३३६-४० । 
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भण्डलों के थीछे भारतीय जनमत नहीं है; तो उसे उनके स्थॉन पर * अधिक प्रति: 
निधि मन्त्रियों को नियुक्त करने का प्रयत्न करंना चाहिए थां, न कि गवर्नर के 
हाथों में सारे अधिकार सोंप देने का डिक्टेटरशाह्दी काम करना था । इस संबंध 
में यह स्पष्ट हो जाना' आवश्यक है' कि शांसन-विधान की रूप-रेखां चाहें कुछ 
भी हो, हमारे देश में पालंमेण्टरी ढज्ल का शासन हो अथवा प्रेज़ीडेंटी ढज्ञः का, 
उसे हम डोमिनियन-स्टेटस का नाम दे लें या मुकम्मिल आज़ादी के' नामें से 
पुकारें, हम सार्वभौम सत्तां का पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी सरकार के हाथों से हटाया 
जाना व भारतीय जनता के हाथों में सोपा जाना चाहते हैं । इसके सम्बन्ध में 
समभौते की बातचीत करने का समय अब नहीं रहा । इस' दृष्टि से १६३४ के 
शासन-विधान की हम भर्त्ना ही कर सकेते हैं । उसमें सत्ता के परिवर्त्तन का 
कोई आयोजन नहीं थां, न कोई इरादां ही था--वल्कि उसे मज़बूती से पकड़े 
रहने का दुराग्रह था । 

हमारे आनन्‍्तरिक प्रश्नों को भी १६३५४ का शासन-विधान ठीक से सुलेर्भा 
नहीं पाया था | सांप्रदायिक समस्या का उसमें निदान नहीं थां। बल्कि यह 
कहना चाहिए कि सांप्रदायिक कड़वाहंट के सारे कारणों को बदस्तूर कायम रखतें 
हुए उसमें, प्रांतीयता को प्रोत्साहन देकेरे, भारतीय राष्ट्रीयतां को एक दूसरी ओर 
से चीरने का प्रयत्न किया गया थां | सांप्र दायिक चुनाव का सिद्धान्त वैसा ही 
अच्षुएण रखा गया था| मैक्डॉनल्ड-निर्णय के अनुसार पंजाब और बंगाल को 
मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रांत बना कर और सिन्ध और सीमा-प्रांत में मुस्लिमं- 
सरकारों की स्थापना संभव करके हिंदू-प्रांतों के विरुद्ध मुस्लिम-प्रांतों की संख्या 
बढ़ाने का प्रयत्न भी किया गया था : सांप्रदायिकता से प्रोतीयता के' गठबंधन 
का यह एक अनोखा प्रयोग थां। संघं-शासन के वास्त॑विक सिद्धान्तों पर उसकी 
संगठन न होने के कारण प्रान्तीय इकाइयों को वे अधिकार नहीं मिले ये, जो 
सांप्रदायक समभौते की दिशा में उपयोगी होते।, प्रांतों की स्व॑तन्त्र सत्ता 
नहीं मानी गई थी । प्रांतीय आंत्मनिर्णय के लिए उसमें गुज्नाइश नहीं थीं। 
इसलिए केन्द्र के प्राधान्य का डर था--उधर, केन्द्र निबंल था, और अंग्रेज़ी 
सरकार पर ही सर्वथा आश्रित था। सच तो यह है कि १६३७ के विधान में 
संघ-शासन के निर्माण का प्रयत्न नहीं था, बल्कि एक केन्द्रीभूत शांसन को ही, 
उसके दांत और पंजे छिपाने के लिए, संघ-शासन का आकर्षक खोल पहिना 
दिया गया था। प्रजा-सत्ता की भावना दबोच दी गई थी, और उस डरी- 
सहमी, दबी-छिपी, प्रजा सत्ता पर, पीछे के दर्वाज़ञें से, देशी राज्यों के आकमण 
का पूरा आयोजन था । देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत के साथ कुछ इस रूप से 
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खंबद्ध क्रिया गया.था कि एक,ओर तो राजाओं की स्वेच्छाचारिता के लिए पूरी 
सुविधा थी, और दूसरी ओ्रोर अंग्रेज़ी सरकार को अपनी डिक्टेटरशिप कायम 
रखने के लिए खुला मैदान मिल गया था : संप्रीय शासन पर देशी राज्यों के 
अ्रतिक्रियात्मक प्रभाव,के लिए पूरी से अधिक व्यवस्था थी--पर संघ के प्रगति- 
'शील बिचारों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ सकता था । ऐसी स्थिति में, जब कि 
/१६३५ की योजना न तो हिंदुस्तान और इंगलैस्ड के आपसी संबंधों का प्रश्न 
एक संतोषग्रद तरीके से सुलक्ना न पाई.थी, और न हिंदुस्तान के श्रांतरिक प्रश्नों 
का दी कोई हल निकाल सकी थी, भारतीय राष्ट्रीयता ने यदि उसे ठुकरा दिया, 
तो इसमें आश्चर्य की बात क्या थी ? 
एक अस्थायी शासन-योजना का प्रश्न 

“१६३७ और १६३६ के बीच में राजनैतिक घटनाओं का क्रम कुछ विचित्र- 
सा रह | १६३७ में कांग्रेस ने प्रांतीय शासन को क्रियान्बित करना तो स्वीकार 
कर लिया था, पर केन्द्रीय शासन-संबंधी योजना से वह बहुत ज़्यादा असंतुए 
थी, और श्रीमती नायड्ड के शब्दों में, चिमटे से भी उसका स्पर्श करने के लिए 
तैयार न थी | उधर, सरकार उसे अ्रमली रूप देने के लिए उद्यत दिखाई दे रही 
थी । पर, आने वाले दो बषों में तस्वीर की शक्ल ही बहुत ज़्यादा बदल गई। 
प्रांतीय शासन को चलाने के अपने श्रनुभव से कांग्रेस ने यद॒ निष्कर्ष निकाला 
कि यदि उसे वैसी ही सदिच्छा का वातावरण मिला तो बह केन्द्रीय शासन को 
भी चला सकती है । अंग्रेज़ी सरकार की नेकनीयती में कांग्रेस का विश्वास कुछ 
जमता-सा जा रहा था | अ्रब वह आशा कर रही थी कि गवर्नर-जनरल द्वारा भी 
संरक्षण और नियंत्रण के विशेष अधिकार वैसी ही कंजूसी से प्रयोग में लाये 
जायंगे जिसका प्रदर्शन प्रांतीय गवर्नरों ने किया था | उधर ब्रिटिश भारत में 
राजनैतिक जाणति के बढ़ने के साथ देशी राज्यों की प्रजा भी अपने नागरिक 
और राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में अधिक जागरूक होती जा रही थी, और 
उसकी उत्तरदी शासन की मांग बढ़ती जा रही थी । स्थान-स्थान पर सत्याग्रह 
आदि भी हो रहे थे । देशी राज्यों की जनता के द्वारा प्रजासत्तात्मक संस्थाग्रों के 
निर्माण की मांग का अप्रत्यक्ष समर्थन वायसराय और भारतीय सरकार के कुछ 
उच्च अधिकारियों द्वारा मिल रहा था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का यह डर 
भी कुछ कम द्वोता जा रहा था कि संघीय शासन में देशी राज्यों का प्रभाव 
स्वथा प्रतिक्रियावादी होगा । उसे यह आशा हो चली थी कि केन्द्रय धारा- 
स्रभाओं में देशी राज्यों की ओर से जो प्रतिनिधि होंगे उनके चुनाव में वहां की 
प्रजा का भी कुछ द्वाथ द्वोगा | इन परिस्थितियों में १६३४ की शासन-योजना 


र्ग्प हमारी राजनैतिक समस्‍्याएँ. 


के प्रति कांग्रेस के विरोध की तीवता कुछ कम होती जारही थी, परन्ठ दूसरी 
ओर, देशी नरेशों और अ्रंग्रेज़ी सरकार की ओर से उसके समर्थन का उत्साह 
भी शिथिल पड़ता जारद्या था । देशी नरेशों ने संघ-शासन को प्रारम्भ में तो 
इस श्राशा से स्वीकार कर लिया था कि वह उन्हें, श्रपनी स्वेच्छाचारिता का 
परित्याग किये बिना, अखिल, भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालने का एक 
अभूतपूर्व अवसर देगा, पर ज्यों-ज्यों संघशासन की मूलन-अब्ृत्ति से वे परिचित 
होते गए, और उन्हें इस बात का अहसास होता गया कि उनकी अपनी सावव॑- 
भौमता पर भी केन्द्रीय शासन और, उसका माध्यम लेकर, प्रजासत्तात्मक 
शक्तियों का आ्राक्रमण निश्चित है, वे सशंकित और संघ-शासन के प्रति उदासीन 
होते गए ।' अ्रंग्रेज़्ी सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति का मुख्य श्राधार देशी नरेशों 
की स्वीकृति में था। संघ-शासन उस समय तक अमल में लाया ही नहीं जा 
सकता था जब तक देशी नरेशों का बहुमत उसमें शामिल होने के लिए तैयार 
न होजाय । वैसा न होने में सत्ता के प्रगतिशील हाथों में चले जाने का डर था। 
१६३६ के आरम्भ तक देशी नरेशों का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होगया थाँ। 
महायुद्ध के छिड़ जाने पर अ्रंग्रेज्ी सरकार को, उसकी आड़ में, संघ-शासन की 
योजना को बिल्कुल ही परित्याग कर देने का बड़ा अच्छा अवसर मिल गया । 

प्रांतीय शासन के कांग्रेस द्वारा परित्यक्ष किये जाने, और १६३५ की 
योजना के केन्द्रीय पक्त की अन्त्पेष्टि स्वयं अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा हो चुकने, पर 
हमारी वैधानिक समस्या ने एक दोहरा रूप ले लिया। एक ओर तो वत्तमान 
गत्यावरोध को मिटाने के लिए. किसी तात्कालिक विधान की आ्रावश्यकता थी, 
और दूसरी ओर एक ऐसा स्थायी शासन-विधान बनाना था जो इस देश की 
मूल-भूत समस्याओं का समाधान कर सके। लड़ाई के दिनों में अधिक 
आवश्यकता एक तात्कालिक विधान की थी,पर कुछ तो देश की बढ़ती हुई राज- 
नैतिक मांग को सन्त॒ष्ट करने की दृष्टि से, और कुछ तात्कालिक योजनाओं के 
खोखलेपन को छिपाने के बिचार से, भविष्य के सम्बन्ध में भी *कुछ आशाएं 
दिलाई गई । लड़ाई के आरम्म होते ही वायसराय ने देश के प्रमुख नेताओं से 
बातचीत की, और अक्टूबर १६३६ में देश के सामने प्रस्ताव रखा कि वद्द एक 
ऐसी सलाहइकार-समिति का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, जिसमें सभी प्रमुख 
राजनैतिक दलों और देशी-नरेशों के प्रतिनिधि शामिल हों, जो अपनी बरेठकें 

१--संघ्र-शासन के प्रति देशी नरेशों के दृष्टिकोण में जो परिवत्तन हुआ उलके 
ऐतिहासिक विकास के सम्पूर्ण विवेचन के लिए देखिये--डा० रघुबीरसिद्द : 
पगवंबा] 508065 गाते (९ ९७ रिस्ट्री0९. 
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स्वयं उनके संरक्षण में, और उनके निमंत्रण पर, करे श्र युद्ध के संचालन में 
भारतीय जनमत को सरकार के साथ रखे । जब वत्तेमान के इस छिछले प्रलोभन 
का भारतीय राष्ट्रीयता पर कुछ प्रभाव मे पड़ा तब, जनवरी १६४० में, बंबई 
ओरिएण्ट-क्ब के अपने भाषण में, वायसराय ने भविष्य के सम्बन्ध में एक 
सोनहला चित्र सामने रखा । वायसराय ने स्थष्ट शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान में 
अंग्रेज़ी नीति का लक्ष्य युद्ध के समाप्त होने के बाद, कम-से-कम समय में, 
ओषपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है । इस भाषण में पहिली वार यद 
कहा गया था कि ओपनिवेशिक स्वराज्य हिंदुस्तान का लक्ष्य है--१६३५ के 
शासन-विधान में से इस घोषणा को बढ़ी चालाकी के साथ निकाल दिया गया 
था--और यह ओऔपनिवेशिक स्वराज्य वेस्टमिंस्टर विधान के ढंग का द्वोगा । 
१६३४ की योजना को अभी विल्कुल खत्म नहीं कर दिया गया था-यह कहा 
गया कि भारतीय जनमत यदि अनुकूल रहा तो युद्ध के समाप्त होने पर उस पर 
फिर से विचार किया जायगा। तात्कालिक समाधान की दिंशा में घलाहकार- 
समिति की स्थापना के स्थान पर वायसराय ने यद्द स्वीकृत कर लिया कि वह 
श्रपनी कार्यकारिणी-सभा में कुछ राजनैतिक नेताओं को लेने के लिए तैयार हैं-- 
बशरत्तें कि 'महान्‌ जातियों! के नेता उन्हें आ्राश्वासन दे सकें कि वे, श्रापसी 
मतमेदों को भुलाकर, उनके नेतृत्व में, युद्ध-प्रयत्नों में अपना पूरा सहयोग देने 
के लिए तैयार हैं । हिंदुस्तान को अपने भाग्य-निर्णय का अधिकार देने का प्रश्न 
अभी भी नहीं उठा था | अगस्त १६४० में, इस एकता की अनुपस्थति में ही 
वायसराय ने अ्रपनी कार्यक्रारिणी-समिति में कुछ हिंदुस्तानियों को ले लेने की 
घोषणा की । भविष्य के संबंध में दो मदत्यपूर्ण सूचनाएं. वायसराय की इस 
घोषणा में थीं। पहिली तो अ्रल्यसंख्यक वर्गों के लिए थी । उन्हें आश्वासन दिया 
गया था कि कोई भी वैधानिक योजना उनकी सहमति के |बिना कार्यान्वित नहीं 
की जायगी, और दूसरे यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हिंदुस्तान के भावी विधान 
के निर्माण का उत्तरदायित्व प्रधानतः हिंदुस्तानियों पर ही रहेगा, और उसका आधार 
भारतीय जीवन को अभिव्यक्त करने वांली सामाजिक, गरर्थिक और राजनैतिक 
संस्थाओं की भारतीय कल्पनाओं पर द्ोगा--पर साथ ही अंग्रेज़ी सरकार अपने 
उन कर्तव्यों और अधिकारों को भी भुला नहीं सकेगी जो उसने हिंदुस्तान के 
साथ के अपने दीर्घकरालीन सम्पर्क से प्राप्त किये हैं । 

वर्त्तमान के संबंध में यह योजना अपमान-जनक ओर भविष्य के संबंध में 
अस्पष्ट और ख़तरनाक थी । क्रिप्स ने भावी-विधान के सम्बन्ध में कुछ श्रधिक 
स्पष्ट सुक्राव सामने रखे--- 


२१० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


१, उन्होंने एक भारतीय संघ्र ( [7997 (77707 ) की कल्पना की, 
जिसका दर्जा आन्तरिक व्यवस्था व विदेशी संबंधों के क्षेत्र में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ 
के अन्य उपनिवेशों की बराबरी का होगा । 

२. इस भारतीय संघ के विधान का निर्माण, अंग्रेज़ी पार्लमेंट के द्वारा नहीं, 
जनता द्वारा चुनी हुई सभा के द्वारा होगा । 

३. इस विधान-निमोत्त सभा में देशी राज्यों का भाग लेना 
अनिवाये होंगा | 

४, इस भारतीय संघ में शामिल होने या न होने का अ्रधिकार प्रांतों को 
होगा--वे यदि चारददेंगे तो अपनी वत्तमान वैधानिक स्थिति को क़ायम रख सकेंगे, 
आर बाद में भी भारतीय संघ में शामिल दह्वोने की उन्हें स्वाधीनता होगी । यदि 
वे चाहेंगे तो अपने लिए एक अलहदा विधान बना लेने का श्रधिकार भी 
उन्हें होगा । 

७, इस विधान-निर्मातू सभा और श्रंग्रेज़्ी सरकार के बीच एक संधि पर 
हस्ताक्षर किये जायंगे, जिसमें उन सब श्रावश्यक बातों का विस्तृत लेखा द्वोगा 
जो श्रंग्रेज़ों के हाथ से हिंदुस्तानियों के हाथ में सत्ता के संपूर्ण रूप से दिए जाने 
से संबंध रखती हों । 

६, इस संधि में, अंग्रेज़ी सरकार द्वारा दिये गए आश्वासनों के 
आधार पर, जातीय श्र धार्मिक श्रल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण का पूरा निवोह 
होगा | 

७. युद्ध के समाप्त हो जाने पर प्रांतीय चुनाव होंगे, और उसके फ़ौरन बाद 
ही प्रांतीय धारा-सभाओं के नीचे के चेम्ब॒रों के समस्त सदस्य मिल कर, आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व ( 707070०णा०े र९०7९5९॥४४८४०॥ ) के सिद्धांत 
के ग्राधार पर एक विधान-निर्मात्‌ सभा का चुनाव करेंगे, जिसके सदस्यों 
की संख्या चुनाव करने वाली सभा का दशमांश होगी । 

८. यदि प्रमुख सम्प्रदायों के नेता विधान-निर्मात्‌ सभा के चुनाव के लिए 
किसी अन्य सिद्धांत पर सहमत हो सके तो उसे स्वीकृत किया जा सकेगा--बैसा 
न होने पर उसका चुनाव उपर्युक्त पद्धति से ही होगा । 

&. इस विधान-निर्मातू सभा में भारतीय राज्यों को अपनी आबादी के 
उसी अनुपात में प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसमें ब्रिटिश 
भारत के सदस्य चुने गए होंगे, और उन्हें अधिकार भी बेसे ही होंगे 
जैसे ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को । 

भविष्य के संबंध में यह योजना, कुछ शाब्दिक और कुछ मूलभूत परि- 
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वर्ततनों के साथ, भारतीय राष्ट्रीयवा को स्वीकार्य हो भी जाती, पर वर्त्तमान के 
संबंध में सर स्टैफ़डं क्रिप्स उन पिछले प्रस्तावों से आगे बढ़ने के लिए तैयार 
नहीं थे, जो वायसराय और भारत-मंत्री श्रगस्त १६४० से अब तक इतने बार 
दोहराते रहे थे कि भ्रव उनसे घृणा हो चली थी, ओर जिनके लिए प्रारम्भ में 
स्वयं क्रिप्स ने बड़े ज़ोरदार शब्दों में बुरा-मला कहा था, और भारतीय राष्ट्री- 
यता भविष्य के भुलावे में वत्तमान को भूलने के लिए. तैयार नहीं थी । 

भविष्य की इस योजना को ज्यों-क/-त्यों रखते हुए, वत्तमान के सम्बन्ध 
में पहिला क़दम जून १६४४५ के वेवल प्रस्तावों में उठाया गया | वेवल-प्रस्तावों 
में एक बार फिर इस बात को दोहराया गया कि अंग्रेज़ी सरकार की मंशा 
हिंदुस्तान को पूरुं-स्वराज्य की ओर ले जाने की है, और वह किसी प्रकार का 
वैधानिक समभौता उस पर लादना नहीं चाहती । वायसराय ने एक नई कार्य- 
कारिणी सभा के निर्माण की घोषणा की, जिसमें संगठित राजनैतिक जनमत का 
अधिक प्रतिनिधित्व होने की व्यवस्था थी । इस सभा में प्रतिनिधित्व का आधार 
राजनैतिक नहीं, सांप्रदायिक रखा गया । उस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आधार 
यह था कि कार्यकारिणी सभा में ऊंची जाति के हिंदुओं और मुसल्मानोंकी संख्या 
बराबर रखी गई थी। यदि विभिन्‍न सांप्रदायिक दलों के राजनैतिक नेता इन 
प्रस्तावों को मान लेते तो मौजूदा विधान के अ्रन्तगंत वे कार्यकारिणी-सभा बना 
सकते थे । वैसी स्थिति में वायसराय और कमांडर-इन-चीफ़ को छोड़कर कार्य- 
कारिणी के सारे सदस्य भारतीय होते । युद्ध-मन्त्रित्व का भार तो सेनाध्यक्ष के 
हाथ में छोड़ना ज़रूरी था ही, पर वायसराय विदेशी नीति के विभाग को भार- 
तीय मंत्री को सौंप देने के लिए प्रस्तुत थे। इन प्रस्तावों के अनुसार, श्रन्य 
उपनिवेशों के समान, हिंदुस्तान में भी एक शअ्रंग्रेज़ दाई कमिश्नर की नियुक्ति की 
जाने का प्रस्ताव था, और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के व्यापारिक स्वा्थों के संरक्षण 
का दायित्व उसे सौंपा जाने का विचार था । इन प्रस्तावों में दो बड़ी ख़राबियां 
थीं। एक तो ऊची जाति के हिंदुओं को, जिनकी संख्या ६६ प्रतिशत से अधिक 
है, मुसलमानों के, जो भारतीय आबादी के २४ प्रतिशत से श्रधिक नहीं हैं,बरावर 
ले आया गया था । दूसरे, वायसराय ने भूलाभाई-लियाक़तअली बातचीत के 
आधार पर कांग्रेस और लीग को बराबर स्थान मिलने का जो राजनैतिक प्रस्ताव 
था, उसे सांप्रदायिक रूप दे दिया था--ओऔर यह सिद्ध करने की कोशिश की 
थी कि कांग्रेस केवल हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करती है । वायसराय ने जब, 
श्रप्रत्यक्ष रूप से, कांग्रेस के राष्ट्रीय संस्था होने के दावे को मान लिया,तब कांग्रेस 
ने भी सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अपना 
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विरोध वापिस ले लिया;। परन्तु; मुस्लिम-लीगं द्वारा पेशः किग्ने गए... इस दावे-परः 
कि भारतीय मुसलमानों कीउ एकमात्र: प्रतिनिधिकः संस्था: केवलःवह्दी  है।: औरंः 
मलिक खिज़रहयातख्रां और अन्य मुसल्मान-नेताश्ं द्वारा ही उस-दावे के विंरोंध- 
के परिणाम-स्वरूप, शिमला-कांन्फ्रेंस असफल घोषित - कर दी:गई | | इस बीच; 
महायुद्ध भी समास होंचुका-था; औरचारों' ओर से-यही- राय व्यक्ताः की: जाने: 
लगी थी कि अब तात्कालिक समाधान का - समय - निकल : गया: है; और: यह 
आवश्यक होगया;है.कि हिंदुस्तान के लिए: एक- स्थायी: शासन-विधानः बनाया 
जाय । ऐसी स्थिति में-केन््रीय और प्रांतीय-घारा-सभाओ्रों के चुनाव-की घोषणा 
की- गई, और अब कहा;यह-जा-रहा है कि इन. । चुनावों क्रा. परिणाम घोषित'हों' 
जाने के बाद स्थायी शासन-योजना;का: निर्माण-कार्य हाथ- में लिया-जायगा-। 
विधान-निमोट सभा की सांग 

पिछले ५-६ यप्षों,में अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा;: तात्कालिक' समाधान : और 
स्थायी (शासन के सम्बन्ध में जो योजनाएं प्रस्तुत-की:जाती रही हैं--उनकी। चरम! 
सीमा एक ओर बेबल-प्रस्तावों :और दूसरी ओर; क्रिप्स-्योजना में है+-कांग्रेस के 
आदशों से वे बहुत नीचे रह-:जाती हैं । तात्कालिक समाधान “को दिशा में 
कांग्रेस अ्रपने सिद्धांतों से बहुत-वूर;तक-समभौता कर लेने। के. लिए /तैयार थी; 
पर वह यह ज़रूर चाहती थी कि. .केन्द्रीय-शासन के : आन्तरिक व्यवस्था: संबंधी 
भाग का एक ब्रड़ा अंश, भारतीय, जनमत के प्रभाव में हो; और साथ ही. अंग्रेज़ी 
सरकार यह घोषणा भी,कर दे कि वह - लड़ाई :ख़त्म:- होने के फौरन - वाद ही 
हिंदुस्तान की आ्राज़ादी को मान लेगी । तात्कालिक समाधान में वह इस “निश्चय 
का एक स्पष्ट, और क्रियात्मक, आभास: चाहती थी । सलाहकार-समिति और, 
छाया मन्त्रिमएडल (( 589009:- ८००४॥९४७ ) उसे-ल्ुसा नहीं: सकते थे | 
युद्ध की भीषणता ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, कांग्रेस ने अधिक-से-अधिक समभोौते की 
भावना का प्रदर्शन: किया । कांग्रेस का. पूना-प्रस्ताव, जिसमें उसने. अहिंसा के 
सिद्धांत-को भी एक ओर रख कर युद्ध के प्रयत्नों में सहायता देने. का अपना 
बिचार प्रगद किया था; इस दिशा में सबसे ब्रड़ा क़दम था । मुकम्मिल आज़ादी 
की अपनी मांग को दोहराते हुए, और उसको फ़ौरन घोषित ,किये-“जाने की 
मांग को क्रायम रखते हुए, कांग्रेस ने, तात्कालिक समाधःन की दिशा में, अपना, 
यह प्रस्ताव रखा कि केन्द्र में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाय, जिसमें 
केन्द्रीय धारासभा में चुने गए-सभी राजनैतिक तत्वों! का : प्रतिनिधित्व हो, और 
जो प्रांतों के उत्तरदायी शासन के पूरे; सहयोग में काम: कर सके । बारदोली- 
प्रस्ावों के द्वारा कांग्रेस ने एक बार -फिर समझौते का दर्वाज्ञा खोलने की 
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कोशिंश की । पर अंग्रेज़ी सरकार के अविश्वास और शसपूर्ण सत्ता को अपने 
हाथों में रखने के दृढ़ निश्चय के सामने ये सब प्रयंक्‍न असफल रहे । यह निश्चित 
है| कि युद्ध के दिनों में कांग्रेस अपने सिद्धांतों के साथ काफ़ी दूर तक समभौता 
करने के लिए तैयार हो जाती, पर जहां तक' भविष्य का सम्बन्ध हे, मुकम्मिल 
आज़ादी के प्रश्न पर वह किसी तरह' का समंभौता नहीं करेगी | जैसा कि १६४० 
के रामगंढ-अ्रधिवेशन में उसने घोषित किया, हिंदुस्तान की जनता संपूर्ण 
आज़ादी से कम कोई भी चीज़ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है । साम्राज्य- 
बाद के छांचे में हिंदुस्तान की आ्राज़्ादी की कल्पना नहीं कीं जा सकती । औप- 
निवेशिक स्वराज्य, अथवा साम्राज्यवादी ढांचे के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार का 
विधान, हिंदुस्तान के लिएं सव॑था अंनुपयुक्त होगा, वह एक महान्‌ राष्ट्र के 
गौरव के श्रनुकूल नहीं होगा, और अनेकों प्रकार से हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी 
राज॑मीति और आर्थिक ढांचे के शिकंजे में जकड़ देगा ।” १६४२ का अगंस्त- 
प्रस्ताव, इसी भावना 'की' एक जोरदार उद्घोषणा, था ! 

कांग्रेस ने आरंम्भ॑ से ही इस बात से इन्कार क्रिया है कि हमारे देश के 
शासनं-विधान के निर्माण का काम अंग्रेज़ी सरकार पर छोड़ा जा सकता है : 
१६३५ के “ विधान के उसके विरोध का मूल कारण यही था| उसका विश्वास 
है कि यह काम एक ऐसी भारतीय विधान-निर्मातृ-सभा के द्वारा किया जाना 
चाहिए, जिसका चुनाथे देश के सभी वयस्क व्यक्तियों द्वारा हो । १६३६ के 
चुनाव-श्रान्दोलन में जयांहररलाल नेहरू ने इस विचार को तेज़ी के साथ देश 
के कोने-कोने में ' फैला दिया था: कांग्रेस की चुनाव-घोषणा का भी वह एक 
महत्त्वपूर्ण अंग था । चुनाव'जीत लेने के बाद, मार्च १६३७ में, कांग्रेस-कमेटी 
ने १६३५ के विधान की भत्संना करते हुए कहां, “जनता ने इस बात की घोषणा 
भी कर दी है कि वह अपना विधान अपने-श्राप बना लेना चाहती है, उस 
विधान का श्राधांर होगा राष्ट्रीय स्वाधीनता, और उसके बनाने का दायित्व होगा 
एक विधान-निर्मात 'सभां पर, ' जिसके निर्माण में देश के सभी वयस्क व्यक्षियों 
का हाथ होगां।” सच तो यह है कि कांग्रेस ने पद-ग्रहण ही इसलिए किया 
था कि “वह मौजूदा विधान को तोड़ दे, और एक विधान-निर्मात्‌ सभा के 
निर्माण, और स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए, ज्ञमीन तैयार करे |” १६३६ के 
अन्त में कांग्रेस की वर्किज्ञ-कमेटी ने इस विचारं की कुछ और विस्तृत व्याख्या 
की | अ्रल्प/संख्यक वर्गों के संबंध में यंद तय किया गया कि उसका आधार देश 
की अ्रायादी में इन वर्गों की संख्या के अनुपांत में होगा, और यदि ज़ोर दिया 
गया सो उनके चुनाव में सोंत्रदायिक आधोर मी रखा जा सकेगा । यह सभा 
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एक ऐसा विधान बना सकेगी जिसमें अल्प-संख्यक वर्गों के अधिकार ऐसे होंगे जो 
उन्हें तृत कर सकेंगे और इन अधिकारों के संबंध में यदि कोई बात ऐसी हुईं जिसपर 
एक-मत नहीं हुआ जा सका तो उसका निर्ण॑य किसी बाहरी शक्ति पर, जिसमें 
दोनों पक्षों का विश्वास हो, छोड़ा जा सकेगा ।” कांग्रेस-वर्किज्ञ-कमेटी की राय 
में “किसी श्राज़ाद देश का विधान बनाने के लिए यही एकमात्र प्रजासत्तात्मक 
मार्ग है, ओर कोई भी व्यक्ति जो प्रजातन्त्र और श्राज़ादी में विश्वास रखता 
है, इसके विरुद्ध नहीं जा सकता ।” कांग्रेस की राय में यह सभा ही “सांप्रदा- 
यिक ओर दूसरी कठिनाइयों को दूर करने का एक-मात्र साधन” हो सकती है । 
इसके कुछ ही दिन बाद गांधोजी ने भी विधान-निर्मातृ सभा की इस मांग 
को अपना लिया | मार्च १६४० में कांग्रेस ने अपने खुले श्रधिवेशन में इसका 
समर्थन किया | श्रगस्त १६४२ के “खुले विद्रोह” में भी कांग्रेस की दृष्टि विधान- 
निर्मातू सभा पर ही गड़ी थी। जवाहरलाल जी ने वर्किज्न-कमेटी के वर्घा- 
प्रस्ताव की ब्याख्या करते हुए कहा, “हिन्दुस्तान से अंग्रेज़ी राज्य के ख़त्म हो 
जाने पर देश के ज़िम्मेदार व्यक्ति मिल कर एक अस्थायी सरकार का निर्माण 
कर लेंगे, जिसमें भारतीय जनता के सभी प्रमुख तत्तों का प्रतिनिधित्व होगा, 
ओर जो बाद में एक ऐसी योजना बना लेगी जिसके द्वारा विधान-निर्मात्‌ सभा 
का निर्माण किया जायगा, और यह सभा भारतीय शासन के लिए एक ऐसा 
विधान तैयार करेगी, जो देश के सभी ब्गों को मान्य होगा |? 

मुस्लिम-लीग द्वारा इस मांग का आरम्भ से ही विरोध किया जा रहा था । 
मि० जिन्‍ना की राय में यह विधान-निर्मात-समिति “कांग्रेस के आदमियों से 
भरी हुई और एक छोटे से दल के इशारे पर काम करने वाली” होगी। 
अंग्रेज़ी सरकार ने अपनी श्रगस्त १६४० की घोषणा में मान लिया था कि 
“ये विधान के बनाने के लिए युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिक भारतीय संस्था का 
निर्माण आवश्यक होगा, और इस बीच श्रंग्रेज़ी सरकार उन प्रयत्नों का स्वागत, 
और उनसे पूरा सहयोग करेगी, जो विधान बनाने वाली इस संस्था की रूप- 
रेखा और कार्य-पद्धति के संबंध में देश में एक-मत बनाने फी दिशा में किये 
जायंगे |”? परन्तु इस संस्था(20750(ए४०॥-००घं8 9009) में और कांग्रेस 
द्वारा जिस विधान-निर्मात्‌ सभा((:075४८प९०६ 55०77७]9) की मांग की 
जा रही थी उसमें ज्ञमीन-श्रास्मान का श्रन्तर है : एक प्रतिनिधि भारतीय सभा 
द्वारा, जिसके चुनाव और अधिकार के प्रश्न अभी अ्रनिश्चित थे, शासन-योजना 
का निर्माण एक बात हे, और भारतीय जनता द्वारा चुनी गई विधान-निर्मातृ 
सभा द्वारा, जिसके पास श्रन्तिम साव॑नोम सत्ता हो, इस योजना का निधौरित 
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किया जाना बिल्कुल दूसरी बात है। क्रिप्स-प्रस्तावों में अ्ंग्रेज़ी-सरकार एक 
क़दम आगे बढ़ी है। क्रिप्स ने अपनी योजना में एक विधान बनाने वाली 
सभा का ज़िक्र किया है, पर वह कांग्रेस की कल्पना 'के अनुसार देश के सभी 
वयस्क व्यक्तियों द्वारा सीधे चुनाव द्वारा बनाई जाने वाली सभा नहीं है, उसका 
निर्माण प्रांतीय धारा-सभाओ्रों द्वारा श्रप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा द्वोगा। श्रप्रत्यक्ष 
रूप से ही सही, पर जनता द्वारा चुनी गई विधान-निर्मातृ सभा के सिद्धान्त को 
मान कर, अंग्रेज़ी सरकार ने प्रगट-रूप से जो एक आगे की तरफ कदम उठाया 
था, वह उस सभा में देशी राज्यों के ऐसे प्रतिनिधियों को स्थान देकर, जिनके 
चुनाव में जनता की इच्छा-श्रनिच्छा पर बिल्कुल ज़ोर नहीं दिया गया था, 
अप्रत्यक्ष-रूप से उसे पीछे खींच लेने के समान था । क्रिप्स-प्रस्तावों को श्रस्वी- 
कृत करते हुए कांग्रेस की वर्किज्न-कमेटी ने कहा, “विधान-निर्मात्‌ समा का 
निर्माण भी कुछ ऐसे दल् से प्रस्तावित किया गया है, जिसमें जनता के श्रात्म- 
निर्णय के अधिकार के श्र-प्रतिनिधि तत्वों के द्वारा अतिक्रमण किये जाने का 
डर है ।”' श्रंग्रेज़ी सरकार ने यद्ट तो मान लिया है कि हिन्दुस्तान का भावी 
शासन-विधान हिन्दुस्तानियों के द्वारा ही बनाया जायगा, पर श्रभी भी वह 
विधान-निर्मात्‌ सभा के सम्बन्ध में कांग्रेस की मांग को, वैसे-का-वैसा ही, 
स्वीकार करने के लिए तैयार:नहीं है । 

जनता द्वारा सीधे चुनी गई इस प्रकार की विधान-निर्मात्‌ सभा के विरोध 
में बहुत-सी बातें कद्दी जाती हैं । पहली बात तो यह है कि कांग्रेस द्वारा प्रस्ता- 
वित यह योजना श्रल्प-संख्यक वर्गो को मान्य नहीं है : मुस्लिम-लीग तो प्रारम्भ 
से उसका विरोध कर ही रही है, परन्तु अ्रन्य श्रल्प-संख्यक वर्ग भी उसके 
सम्बन्ध में उत्साद्दी नहीं हैं । यह सच है कि कांग्रेस ने गौण प्रश्नों के संबंध में 
समभौते के मार्ग पर ज़ोर दिया है, पर इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि बढ़े बढ़े प्रश्नों के संबंध में बहुमत का निर्णय ही मान्य रदेगा। मुस्लिम-लीग 
इस सम्बन्ध में सहमत होने के लिए तैयार नहीं है । इसके साथ ही यद्द भी नहीं 
क॒टद्दा जा सकता कि केवल इस विधोन-निर्मातृ सभा के निर्माण का श्राधार देश 
के सभी वयस्क व्यक्तियों तक फैला देने से यह समस्या सुलक जायगी : बहुत 
सम्भव है कि इस प्रकार के विस्तार से वद और उलभ जाय | मताधिकार की 
परिधि जितनी व्यापक बनाई जायगी, बे पढ़े-लिखे किसान और मज़दुर उसके 
अन्तगंत आते जायंगे, और इसका नतीजा यही द्वो सकता है कि वे अपने को 
कुछ प्रभावशाली राजनैतिक नेताओं औ्ौर दर्लो के द्वाथ में कठपुतली बना लेंगे | 
हिन्दू जनता सम्भवतः कांग्रेस की ओर मुक्ेगी, और मुसलमान लीग की ओर । 
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ऐसी स्थिति में इज्न दोनों दलों क्री शक्ति के ख्नुपात् में (विशेष ।खत्तर प्महीं 
आएगा, और चुनाव के क्षेत्र क़ो ढतत़ा धविस्तीर्ण करने प्रर खर्च किया गया 
रुपया और शक्ति ज्यर्थ जायगी। स्ांप्रदाग्नक समस्या उससे तनिक सीन , 
सुलक्ेगी | कांग्रेस मुसलमान सदस्यों के चुनाव अं सांप्रद्रायिक्र श्राघ्रार को मान 
लेने के लिए भी तैयार है, ऐसी स्थिति में दो ग्रद्मी होगा (कि चुनाव में £० था 
१४ करोड़ व्यक्ति हिस्सा ले सक़ेंग्रे--पर सम़्कौता करने में दम उतले-द्वी असमर्थ 
होंगे जितने आज़ हैं। ऊंघष में पढ़े हुए व्यक्तियों के लिए श्रपने अनुयायियों 
की संख्या बढ़ा लेना सम्रभौते की द्विशा में कमी सहायक तवंहीं होता हे। यह 
भी क॒ह्य जाता है कि विधान-निर्मातृ-सभ्रा की यह कल्पना उस समय चाहे 
व्यवद्ार-संगत रही हो, जब सांप्रद्रायिक वैष्रम्म्र इतना तीत् नहीं था, प्र झाज़ 
की स्थिति में तो वह बिल्कुल ही अव्यवद्वार्य है | इस संत्रंश्न में एक और बात ग्रह 
कह्दी जाती है कि विधान के निर्माण का काम अनुभवी जानकारों का हे, जनता 
का नहीं, और इन व्यक्तियों की संख्या जितनी कम हो, उतना अच्छा दे। 
सर मॉरिस खायर ने बनारस विश्ृत्न-विद्यालय के दीक्षांत भाषण में कहा 
या--“(एक ऐसी छोटी सभा में) स॒दस्म एक दूसरे को अच्छी तरह से जात 
जत हैं, दूसरों के श्रच्छे गुणों को प्रदचिचानने लगते हैं, और अपनी, कृमरियों| से 
भी अ्रनभिज्ञ नहीं रहते । मस्तिष्कों के संघर्षणु की प्रतिक्रिया होती ही हे, और 
कुछ समय के बाद. ..। एक समष्टि की भाजना जन्म लेती है; श्रौर उसमें से यदि 
एक सामान्य इच्छा-शक्ति उसन्‍्न न भी हो तो स्चनात्मक निर्णयों के लिफ़ एक 
सामान्य-इच्छा तो जाणत हो ही. जाती दे |?” अपने: इस, दीक्षान्त भाषण में 
विद्वान्‌ न्यायाधीश ने यद्द भी बताया; कि जहां कहीं: व्यापक. मताधिक़ार के आधार 
पर विधान-निर्मात सभा का चुनाव हुआ छे, उसे: अपने: कार्य; में: असफ़लताः 
मिली है। १७६५ के क्रान्तिक़ारी, फ्रांस में &००.सूदस्यों की. राष्ट्रीय सभा: 
()५४४४०१०।(००7४९7६०7)द्बाया बनाये हुए: व्रिधान-ने नैपोलियन; और बीस 
वर्षों के युद्धों का स्वागत क्रिया; १८४८ के प्रजातन्त्रात्मक फ्रांस में. ६००, सदस्यों 
की विधान-निर्मात्‌ सभा ने. “दूसरे, साम्राज्य” और फ्रांस के; पतन की खष्टि की:। 

+$--रायटर के राजनैतिक-संवाददाता को १६ नवम्बर १६४५ को! दिये गए: 
एक इण्टरब्यू में प्रो” लास्की ने कहा कि यह. विधान-निर्भात। सभा (१)। छोटी 
हो, और (२) अमरीका का विधान बनाने|वाली क्रिलाडेक्फिया की: सभा के 
समान अपनी बैठकें गुप्त रखे, क्योंकि यद्वि- उसकी; सारी: कायवाही खुले: अधि 
बेशन में हुईं, और उसमें आावेशपुर्ण .वाद-विबाद; रहे: तो. उसे: अपने कारये: में: 
सफकल्ञता प्राप्त करने, की उम्मीद॑.कम,दी रखना चाहि.एं । 
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१८४८ की जर्मन राष्ट्रीय सभा, जिसमें ४०० सदस्य शामिल थे, अपने काम में 
असफल रही। १६१६ की वाइमार की सभा भी, जिसमें ४२० सदस्य 
उपस्थित थे, किसी स्थायी विधान की नींव नहीं डाल सकी । रूस की विधान- 
निर्मातु सभा, जिसका चुनाव ४॥ करोढ़ व्यक्तियों के द्वारा हुआ था, केवल 
एक बार मिल सकी । इसके विपरीत, जितने स्थायी शासन अ्रब्र तक बने हैं, वे 
सब थोड़े लोगों के द्वारा बनाये गए थे, जिनका चुनाव व्यापक जनता के द्वारा 
नहीं, अमनी धारासभाओं अ्रथवा सरकारों के द्वारा हुआ था | फ़िलाडेल्फ़िया 
की जिस सभा ने अमरीका का शासन-विधान बनाया उसमें ३० सदस्यों से 
अधिक ने भाग नहीं लिया । कनाडा का विधान जिन दो सभाओं में बना उसमें 
क्रमशः २२ और ३३ सदस्य शामिल थे। श्रास्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 
का विधान क्रमशः ४० और ३० व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया । सोवियट रूस 
का वर्तमान विधान केवल ३९१ व्यक्तियों ने बनाया । इन सब सभाओं में सारी 
कार्यवाही गुप्त रखी गई थी । 

ये सब तर्क, ऊपर से देखने से, काफ़ी प्रभावशाली दिखाई देते हैं | पर, 
उनका थ्राधार सच को छिपा लेने और भ्कूठ पर ज़ोर देने में है । अंग्रेज़ी सर- 
कार द्वारा मानी गई विधान-निर्मात्‌ सभा और कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्मात्‌ सभा में मुख्य अन्तर यह नहीं है कि एक में सदस्यों की संख्या कम और 
उसकी कार्यवाद्दी गुप्त रखने पर ज्ञोर दिया गया है, और कांग्रेस का विश्वास 
एक बहुत बड़ी अवाध, अनियंत्रित सभा में है जो [हर दलील पर लड़ने और 
भगड़ने के लिए तत्पर हो ; कांग्रेस ने न तो कहीं उस सभा की बड़ी संख्या का 
ज़िक्र किया है, और न उसकी कार्यवाही के गुप्त रखने से अपना विरोध प्रगट 
किया है। इन दोनों प्रस्तावों में मुख्य अन्तर यद्द है कि सरकार उसके चुनाव का 
आधार बहुत संकुचित रखना चाहती है, ओर कांग्रेस चाहती दे कि उसके पीछे 
हर वयस्क हिंदुस्तानी का नैतिक बल हो । मौलिक अन्तर प्रजातन्त्र के सिद्धांतों 
में श्रविश्वास और उनके प्रतिपादन का है । सरकार मताधिकार के दायरे को 
बढ़ाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो उसमें जनता की 
अपार शक्ति के उभड़ आने का इर है, कांग्रेस उस शक्ति को उभाडइ़ना, 
ओर उसके व्यापक आधार पर देश के भावी शासन-विधान को प्रस्थापित 
करना, चाहती है । प्रजातन्त्र में इसके श्रलावा दूसरा मार्ग नहीं है | यदि हमें 
एक प्रजातन्त्र-शासन की नींव डालना है, तो उसके निर्माण की मशीनरी भी 
प्रजातन्त्रात्मक ही होनी चाहिए । जिन स्थायी शासनों की गणना सर मोरिस 
ग्वायर ने अपने उपर्युक्त भाषण में की है, उन सबका निर्माण प्रजातन्त्र की 


ज९६१&? छ0ब,5िजऊ ।/ ४, 


श्श्द इमारी राजनैतिक ससस्याएं. 


शक्तियों के द्वाग़् हुआ । विधान-निर्मात्‌ सभा को- चुनने के साधारणतः दो मार्ग 
हैं--एक सीधे चुनाव का, जिसका अवलंबन आस्ट्रेलिया, जर्मनी, श्रास्ट्रिया, 
आयलेंएड और मध्य और पूर्वी यूरोप के कई अन्य राज्यों में किया गया, और 
दूसरा,राज़नैतिक इकाइयों की धारा-सभाओं के द्वारा, जैसा कि अमरीका, दक्षिण 
अफ्रीका आदि में हुआ । दोनों का आधार प्रजातन्त्र के सिद्धांतों में हे । जिन 
देशों में प्रांतीय घारा-सभाश्रों द्वारा ब्रिधान-निर्मात्‌ सभा का चुनाव हुआ है, 
उन्न सबसें ये धारा-सभाएं जनता को मिले हुए व्यापक मताधिकार पर ही « कायम 
थीं, हमारे देश के समान यद्द मताधिकार सीमित और संकुचित नहीं था । यद्दि 
आज भी हमारी प्रांतीय धारा-सभाओं के चुनाव में भाग लेने का अ्रधिकार प्रांत 
के प्रत्येक वयस्क्र व्यक्ति को मिल जाय तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस विधान 
निर्मात्‌ सभा के अप्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को भी मान लेगी | साथ ही, यह 
भी श्रावश्यक होगा कि देशी राज्यों से आने वाले सदस्य, उसी व्यापक श्राधार 
पर, उन राज्यों की जनता द्वारा चुने जायं। यद्द मान लेना कि विधान 
बनाने का काम केवल बहुत बड़े विद्वानों, अथवा योग्य राजनैतिक नेताओं का 
है, चाद्दे उन्हें जनता का समर्थन प्रास न हो, एक मिथ्यात्व को प्रश्नय देना है । 
जब्र तक वे जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति न हों, उनके द्वारा बनाये गए. विधान का 
मूल्य, चाहे वह विधान कितना ही वैज्ञानिक और विद्वत्तापूर्ण तरीके से क्यों न 
बनाया गया हो, कौड़ी बराबर भी नहीं है। उसकी मेहनत बैसे ही बेकार 
जायगी जैसी १६३४ के विधान बनाने वाली गोलमेज़ परिषदों, संयुक्त पार्लमेण्टरी 
कमेटी आदि क्री। सप्रू कमेटी में विद्वानों की कमी नहीं थी, पर उनके 
जनता द्वारा चुने गए न होने के कारण उसके सुझाव बहुत-कुछ बे-मानी से हैं । 
जहां तक इस विधान-निर्मात्‌ सभा के सदस्यों की संख्या का सवाल है, यदि 
वह संख्या श्रहुत बढ़ी भी हुई, तो हमें यह वात ध्यान में रखना है कि वह 
अपना काम खुले अधिवेशनों में कम ही करेगी, कमेटियों के द्वारा अधिक । 
कभी-कभी तो प्रमुख व्यक्तियों को भी यह काम सोंप दिया जाता है।' विभिन्न 
राजनैतिक दल तो अपनी-अपनी योजनाएं इस सभाके सामने पेश करते ही हैं ।* 
कमेटियों का काम इन विभिन्न ग्रोजनाओं का अध्ययन करना होगा, और इन 
सब कम्रेटियों के कास को समन्वित करने का दायित्व भी एक कमेटी पर ही रखा जा 
$-जैसे ज्ञमनी में दयूगो प्रियूस को, व जेकोस्लोवाकिया में प्रो० जीरी 
होस्त्जेज्ञ को यद्ध कास सौंपा गया था। 
२-क्रिलाडे ल्फ़िया सभा के सामने रेंढोल्फ-योजना और पैटलेन-ग्रोजना 
झआादि रखी गईं, झौर कनेक्टीकट अममौते के रूप में उन्हें समन्वित किया गया। 
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सकता है । विधान-निर्मात्‌ सभा के खुले अधिवेशन में तो प्रायः यही होता है 
कि उसकी किसी एक ब्रेठक में विधान-निमोण के आधार-भूत सिद्धांतों को मान 
लिया जाता है, और बाद की बैठकों में केवल कमेटियों की सिफ़ारिशों पर चर्चा 
भर होती है । इन कामों में सभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने से कोई 
बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। सच तो यह है कि विधान की स्वीकृति का आधार 
जितना व्यापक होगा, उसे उतना ही अधिक स्थायित्य मिल सकेगा | 

विधान-निर्मातृ सभा के बन जाने पर अपनी कार्य पद्धति के सम्बन्ध में निर्णय 
करने का अधिकार उसी को होगा । वह स्वयं अपना सभापति चुनेगी, विधांन के 
आधार-भूत सिद्धांतों का निश्चय करेगी, ओर वैधानिक प्रश्मों के अध्ययन के 
लिए विभिन्न समितियों की स्थापना करेगी | हमारे भावी, विधान की रूपरेखा 
संघ-शासन के सिद्धांत पर बनेगी अथवा केन्द्रीभूत-शासन के, इसका निर्णय 
विधान-निर्मात्‌ सभा ही करेगो ।' केन्द्र और प्रांतों के बीच सत्ता का बंटवारा 
किस प्रकार होगा, शासन के विभिन्न भागों के आपसी संबंध क्या होंगे, मताधि- 
घिकार किन लोगों को दिया जायगा, चुनाव की पद्धति क्या होगी, श्रर्थनीति पर 
किन नियंत्रणों की सृष्टि करना आवश्यक होगा, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनका 
निर्णय विधान-निर्मात सभा ही करेगी । वह विभिन्न समस्याओं के श्रध्ययन के 
लिए कमेटियां नियुक्त करेगी, संभव है उनकी रिपोर्टों में सामंजस्य लाने के लिए 
भी एक कमेटी नियुक्त कर दे, और उनकी रिपोर्टो पर विचार करेगी, और इस 
अध्ययन श्रोर अनुशीलन, विचार-विनिमय और वाद-विवाद के बाद विधान को 

१-मैं समझता हूँ कि विधान-निर्माठ्‌ू-समा के निर्माण का आधार भारतीय 
एकता पर ही होना चाहिए | सारा देश मिल कर उसे चने | उसमें प्रतिनिधित्व 
भारतीय जनता का हो, न कि विभिन्‍न प्रांतों का। प्रांतीय आस्म-निर्णय के 
आधार पर एक संघ-शासन के निर्माणा का पूरा अधिकार तो उसे होगा ही, 
भारतीय एकता से चलकर भ्रांतीय-स्वराज्य की श्रोर अग्नसर होना ही हमारी परि- 
स्थितियों के अनुकूल है भी । यदि आरम्भ में ही प्रांतों को स्वतन्त्र राजनैतिक 
इकाई मान लिया गया, और इस झाधार पर विधान-निर्मात्‌ सभा का चुनाव 
हुआ, तो उसके का में अकेन्द्रीकरण और विश्ंखलता के तत्वों के बहुत प्रबल 
बाघा बन जाने का भय है। प्रांतीय आत्म-निणंय और, एक काफ़ी दूर तक 
अ्रकेन्द्रीकरण, की श्रावश्यकता को मानते हुए भी हमें भारतीय एकता पर उसे 
तरजीद नहीं देना है | और जबकि प्रांतीय सीमाओं का पुनर्निमाण विधान निर्मात्‌ 
सभा का एक मुख्य काये होगा, तब तो वत्त॑मान प्रांतों के आधार पर उसका 
चुनाव करना घोढ़े के आगे गाढ़ी को जोड़ने के समान होगा । 
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अन्तिम स्वीकृति देना भी उसी के अधिकार में होगा | अपने इस कार्य में वह 
अन्य देशों की विधान-निर्मात्‌ सभाओं के अनुभवों से भी पूरा लाभ उठायगी | 
इस सभा के द्वारा बनाया और स्वीकृत किया गया विधान ही समस्त भारतीय 
जनता के लिए मान्य होगा ।? 

विधान-निर्मात्‌ सभा के सम्बन्ध में दो अन्य शंकाओं का स्पष्टीकरण भी 
आवश्यक है | एक तो यह माना जाता है कि जब तक देश भर में मूल-भूत 
सिद्धांतों के संबंध में समकौता न हो जाय, तब तक विधान-निर्मात्‌ सभा को 
अपने कार्य में सफलता मिलना असंभव ही होगा | प्रो” कूपलैण्ड के शब्दों में, 
“मतदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या राजनैतिक दलों और सादे नारों की 
दया पर निर्भर रहेगी । करोड़ों मत “गांधी और पीली पेटी' या “इस्लाम ख़तरे में' 
के नाम पर पड़ेंगे ।. . .सच तो यह है कि जब कि मतदाताओं के नाम दर्ज करने 
और उनके मत देने के लिए बहुत बढ़ी व्यवस्था करने का काम समास हो जायगा 
तब्र पता यही लगेगा कि यह काम तो, बिना अधिक महनत या ख़र्च के, मौजूदा 
व्यवस्था के द्वारा भी किया जा सकता था । ठोस अन्तर केवल यही होगा कि 
मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ जायगी ।. . .. - « क्या इससे वैधानिक समाधान 
की प्राप्ति हो सकेगी १ उसे प्राप्त करने का तो एकमात्र रास्ता समभौते का है, 
आर लड़ने वाले नेताओं के जनता को अपने पीछे ले आने से उसमें सहायता 
पहुंचना संभव नहीं है।”* डॉ बेनीप्रसाद ने लिखा--“जहां तक मुख्य 
राजनैतिक प्रश्नों के निर्णय का सवाल है, विधान-निर्मात्‌ सभा की स्थापना के पक्ष 
में दलीलें तो बहुत प्रबल हैं, परन्तु जब॒तक संयुक्त निर्वाचन के आधार पर 
पहिले से कोई समभौता नहीं हो जाता, तबतक इस पद्धति को अपनाना बहुत ही 
अधिक ख़तरनाक सिद्ध होगा ।””* दूसरी बात इस संबंध में यह कही जाती है क्रि 
हमारी सांप्रदायिक समस्या को सुलभाने में भी विधान-निर्मात्‌ सभा के सफल 
होने की आ्राशा कम ही है, और यदि सांप्रदायिक चुनाव की इजाज़त दे दी गई, 
जिसके लिए कांग्रेस तैयार जान पड़ती है, तब तो उससे हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य 
के और भी ज़्यादा बढ़ जाने का डर है। डॉ ० बेनीप्रसाद के शब्दों में, “विधान- 

१-विस्त॒त अध्ययन के लिए देखिये-- 

एन० गांगुली ; (:07500प९७६ 0 55९॥0]7 ई गाव. 
राममनोहर लोहिया ; (;०750(प९॥६४ 2 55९॥09]9. 

२-प्रो०कृपलेंड : []2 ()07506ए४०ार् 767० फाता3, 
भाग ३, पृ० ३४-३५ | 

३-ढा ० येनीप्रसाद : व्रशात॑प शैपज्ञा॥) (2ए7९५७८०7$, प्रृू० १६७ | 
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निर्मात्‌ सभा का काम विधान का निर्माण करना है, न कि सांप्रदायिक विषम- 
ताओ्रों का इलाज करना ।”” 

इन अआरलोचनाओं के पीछे एक ओर तो प्रजातन्त्र की शक्तियों से भय की 
बृत्ति है, और दूसरी ओर यह ग़लत मान्यता है कि हमारे श्राज के राजनेतिक 
दल देश की जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा, गहराई में जाकर, 
अपने भविष्य के संत्रंध में हम एकमत नहीं हैं। प्रजातन्त्र की शक्तियों को 
उमाड़ना सोते हुए सांप को जगाने के समान ख़तरनाक तो है, पर जिस राज- 
नैतिक विधान की बुनियाद प्रजातन्त्र-रूपी शेपनाग के सहख्ल-सहस्त फनो पर 
प्रस्यापित नहीं होती, विदेशी तलवार, या मशीनगन, या परमारु बम पर रखी 
जाती है, वह आंधी में तिनके के समान उड़ जाया करता है | हमें तो जनता की 
इन शक्तियों को जागृत करना है, और राजसत्ता के धारा-प्रवाह को उस जाणति 
के सशक्त ख्रोत से संबद्ध करना है | ऐसी स्थिति में उस शक्ति से डर कर काम 
कैसे चलेगा ? विधान-निर्मात्‌ समा के लिए. जवाहरलालजी ने एक बार कहा 
था, “इसका शञ्रर्थ जनता के एक समूह से नहीं है, न क्राबिल क़ानूनदानों की 
एक जमात से, जो विधान को बनाने के निश्चय से इकट्ठा हुए हों । इसका ग्रर्थ 
तो एक राष्ट्र से है, जो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए चल पड़ा हो, और जो 
अपने पुराने राजनैतिक, और संभवतः सामाजिक, ढांचे के ख़ोल को फाड़ 
फेंकना चाहता हो । इसका श्रर्थ है देश की जनता का; अपने चुने हुए. प्रति- 
निधियों के द्वारा, एक बड़े काम में जुक पड़ना ।” दूसरी ग़लत धारणा जो इस 
प्रयोग के श्रालोचकों के मन में हे, वह यह है कि कांग्रेस और मुस्लिम-लीग, 
अथवा भारतीय राष्ट्रीयवा और मुस्लिम-सांप्रदायिकता, का वत्तमान अन्तर बहुत 
गहरा है, ग्रथवा देश की मुसलमान जनता भी सांप्रदायिकता में उतनी ही रंगी 
हुई दे जितनी मुस्लिम-लीग और उसके प्रमुख नेता । यह मानना वस्तु-स्थिति 
की गहराई में जाने से इन्कार करना है । सांप्रदायिक संघर्ष देश के एक बहुत 
छोटे तबक़े तक, शहरों की मध्य-श्रेणी के एक बढ़े अंश तक, ही सीमित है । 
देश की जनता के सामने मुख्य प्रश्न सरकारी नौकरियां प्रात करने, अ्रथवा छोटे- 
मोटे आर्थिक संघर्ष में पड़ने अथवा धारा-सभाओं में घुसने का नहीं हे, राज- 
नैतिक आज़ादी हासिल करने, और अपनी ग़रीबी, अधनंगापन और भुखमरापन, 
दूर करने का है | यद्द भावना, जंगल में फैल जाने वाली आग की लपटों के 
समान, आज देश के कोने-कोने में फैली हुई है । उसे बुकाया नहीं जा सकता, 
दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता | वत्तमान को भस्मसात करने, 
स्वाघीनता और आत्म-गौरव के आधार पर एक सोनहले भविष्य को निर्माण 
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करने के उसके निश्चय को रोंकां नहीं जां सकंता । हमारी विधान-निर्मात्‌ समा 
इस निश्चय का प्रतीक होगी । सांप्रदायिक संघर्ष के परें उसका स्थान है । सांग्र- 
दायिक कलह की भावना जो आज एक घुमकेतु के समान हमारे समस्त राज- 
नैतिक जीवन पर आंक्रान्त है, देश की व्यापक्र जमता के संपर्क में आकर पानी 
के बुदबुद के समान मिट जायगी | मेरा तो निश्चित विश्वास है कि हमारी सांप्र> 
दायिक समस्या का एकमात्र हल विंधान-निर्माठ्‌ समा हीं हे । 
संधि ओर स्थायी विघान॑ 

ऊपर इस ब्रात की चर्चा आचुकी है कि हिन्दुस्तान का मावी शासन-विघान 
बनाने के जो दों तरीक़े हों सकते हैं--एक अंग्रेज़ी सरकार के द्वार उस विघ्रान , 
का निर्माण और स्वीकृदि, और दूसरा हिन्दुस्तान की जनता द्वारा चुनी गई 
विधान-पंचायत के द्वारा उसका निर्माण--उनमें सें दूसरा तरीका ही अत्र संमव 
रह गया है। परन्तु, विंधान-पंचायत के द्वारा इस प्रकार का विधान बन जानें 
के बाद भी श्रंग्रेज़ी सरकार के साथ एक संधि की गुंजाइश तो रह ही जांती हैं । 
आयलैंड का उदाहरण हमारे सामने है । अंग्रेज़ी सरकार ने १६१४ में, लॉयड 
जॉर्ज की प्रेरणा से, आयलेंण्ड के लिए. एक विघान बनाया थां, जिसके अनुसार 
उसे दो भागों में बांट देने का श्रायोजन था, इन दोनों! भागों को' समन्विते 
करने के लिए एक संघीय समिति बनाने का प्रस्ताव या, और रक्छा और विदेशी 
नीति आदि महत्वपूर्ण विभाग अंग्रेज़ी सरकार के नियंत्रण में ही रखने का 
विचार था |, आयलैंड की जनता ने इस विधान का बहिष्कार किया, और चुनाव 
में भाग लेने व अंग्रेज़ी अधिकारियों की श्राज्ञा मानने से क़तई इन्कार कर 
दिया | अंग्रेज़ी सरकार ने क्रौमी आज़ादी के, इसः आन्दोलन को पहिले तो 
कुचलने की चेष्टा की, पर, जब वे उस चेष्टा में सफल न हो सके तो,. १६२१ में, 
संघि-चर्चा आस्म्म की । अंग्रेज़ी मंेत्रिमण्डल के कुछ व्यक्तियों और. आ्रयलैंड 
की प्रजातन्त्र-पालमेण्ट ( [)8] 7००77 ) के उतने ही सदस्यों में बातचीत 
हुई , और उसके परिणिाम-स्वरूप एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये गए, और 
बाद में इंग्लैंड और आयलैंड दोर्नों देशों की पाल॑मेश्टों ने उसे स्वीकार कर लिया। 
संभवतः यही उदाहरण अंग्रेज्ी-मंत्रिमंडल के सामने था, जब उसने क्रिप्स- 
प्रस्तावों के द्वारा, हिन्दुस्तान के साथ भी इसी प्रकार की एक संघि को प्रश्न 
उठाया था। अंग्रेज़ी सरकार और . विधान-समिति ( (075प६पथ४ं०ा- 
ग79ंट्र8 0099 ) के बीच एक संधि पर हस्ताक्च॑र॑ किये जाना क्रिप्स-योजनोां 
को अमल में लाने के लिए. एक आवश्यक शर्त मानी गई थी। इस संधि में 
उन सब आवश्यक वातों के शामिल किये जाने परू ज़ोर दिया गया था,. जिनका 
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संबंध हिन्दुस्तानियों के हायों में राजसत्ता के संपे जाने, और विशेषकर जातीय 
और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण, से हो । 

क्रिप्स द्वारा प्रस्तावित संधि एक घहुत ही श्रसंतोषजनक सुझाव है : वह 
हिन्दुस्तान की श्राज़ादी पर एक प्रतिब्रन्ध के रूप में पेश किया गया था। 
उसका श्राधार इस विश्वास में है कि हिन्दुस्तान और इंग्लैंड सदा ही एक निकट- 
संबंध में बंधे रंगे । अल्पसंख्यक बर्गों को भी जिन संरक्ष्णों के दिये जाने का 
प्रस्ताव है, उनका आधार अंग्रेज़ी सरकार द्वारा समय-समय पर किए गये वायदों 
में है। आ्रायलैंढ के खाथ की जाने बाली १६२१ की संधि का श्राष्र भी 
परावल्लंबन की इस भावना में था, और इसी कारण वह सफल नहीं हो सकी | 
अगले दस बर्षों में उसमें लगातार परिवर्तन द्वोते रहे, और १६३२ में जब डी 
वैलेरा के द्वाथ में सत्ता श्राई, उन्होंने इस संधि को उठा कर एक ओर रख दिया, 
आर, ब्यावद्वारिक दृष्टि से, श्रायलैंड को पूर्ण स्वतन्त्र बना लेने का निश्चय कर 
लिया । १६३७ के नये शासन-बिधान के अनुसार तो आयलैंड ने इंग्लैंड से 
संबंध-विच्छेद दी कर लिया है।' यही बात हिन्दुस्तान के साथ की जाने वाली 
संधि के संबंध में कद्दी जा सकती दे । कोई भी ऐसी संधि जो हिन्दुस्तान की 
सार्वभौमता पर किसी प्रकार का नियन्त्रण लगाती हो, कभी स्थायी नहीं हो 
सकती । ज़द्दां तक अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण का प्रश्न है, उसका एकमात्र 
रास्ता इन संरक्षणों को हमारे भावी शासन-विधान में संश्लिप्ठ कर देने, पिरो देने, 
का है, किसी विदेशी शासन की कृपा और नीति पर वे नहीं छोड़े जा सकते। 
हमारे और इंग्लैंड के बीच की जाने वाली संधि में देश के आन्‍्तरिक प्रश्नों के 
संबंध में कोई बात नहीं होगी । उसमें हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के आपसी संबंधों, 
और अ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में इन संबंधों की स्थिति, का स्पष्टीकरण होगा | आ्रान्तरिक 
प्रश्नों को निवटाने का सर्वाधिकार खय॑ हमें होगा--सांप्रदायिक और अल्प- 
संख्यक वर्गों से संबंध रखने वाले सभी प्रश्न इसी कोटि में आते हैं। इसके 
अलावा, हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के कुछ आपसी व्यापारिक संबंध हो सकते हैं 
जिनकी व्याख्या इस संधि में की जा सकेगी--हिन्वुस्तान अ्रंग्रेज़ी माल की खपत 
के लिए कुछ सुविधाएं दे सकता हे बशर्त्त कि उसे इंग्लैंड से श्रपने औद्योगीकरण 

$-विधान-वेत्ताओं में इस सम्बन्ध में सतभेद था कि युद्ध के अवसर पर 
आयक्षें एव इंग्लेंढ से अलहदा अपली कोई नीति बना पाएगा अथधा नहीं, पर 
दूसरे महायुद्ध में, वढ़ी कठिन परिस्थितियों के बीच, भपनी तटस्थठा की रक्षा 
करके उसने इस महस्वपूर्ण छत्र में भी अपनी पूर्या स्वतन्त्रता का परिचय 
दिया है। 
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में कुछ विशेष सहायता मिल सके | इसी प्रकार दृष्टिकोण अथवा स्वार्थों 
की सामान्यता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हिन्दुस्तान और इंग्लेंड 
के बीच एक समभौते की कल्पना तो की ही जा सकती है । ये सब प्रश्न उस 
संधि में स्पष्ट किये जा सकेंगे । 

हिन्दुस्तान और इंग्लैणड के बीच की इस संधि के संबंध में, दो ब्रातें हमें 
अपने ध्यान में रखनी हैं । एक तो यह कि वद्द संधि देश की साव॑भौमता पर 
किसी प्रकार का नियंत्रण न हो । आन्तरिक व्यवस्था संबंधी प्रश्नों, अथवा 
विदेशी अ्राक्रमणों से देश की रक्षा के प्रश्न, में यदि हमने किसी भी अंश में 
इंग्लैएड पर निर्भर होना स्वीकार कर लिया तो हमारी आज़ादी एक बे-मानी सी 
चीज़ हो जायगी । उस संधि की पद्दिली शत्त यही होगी कि वह हिन्दुस्तान के 
स्वार्थों को पहदिला स्थान देगी, और उसका आधार हिन्दुस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता 
में होगा । संघ-शासन के विभिन्‍न सदस्यों ग्रथवा देश के विभिन्‍न धर्मावलंबियों 
के आपसी संबंध निश्चित करने अथवा उनके मतभेदों को सुलभाने का प्रयत्न 
विधान के द्वारा किया जायगा । वह एक विदेशी सरकार के साथ सन्धि का विषय 
नहीं है । दूसरी बात यह है कि उस ्षंधि में संशोधन-परिवत्तन आदि के लिए 
पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए । समय और परिस्थितियों के साथ इस प्रकार के 
परिवत्तन आवश्यक होंगे । संभव है कि आज हम प्रजातन्त्र और फ़ासिज़्म के 
किसी संघर्ष में इंग्लैएड का साथ देना मंज़्र करलें, पर कल यदि साम्राज्यवादी 
इंग्लैणड, अन्य साम्राज्यवादी देशों के साथ के हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को, जिनके 
स्वार्थ हमारे अपने स्वार्थ हां, कुचलने के लिए तैयार हो जाय, तो हम उसके प्रति 
अपनी नीति में परिवत्तन करना चाहें | संधि की शर्तों के संबंध में यदि दोनों 
देशों में मतभेद द्वो तो उसका निर्णय करने,, और उस निर्णय पर दोनों देशों 
को अमल करने के लिए बाध्य करने, का अधिकार किसे हो, यद भी स्पष्ट हो 
जाना चाहिए । यह अधिकार उस समय की किसी सरव्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
को ही दिया जा सकता हे । 

मैं समभता हूँ कि सन्धि और विधान-निर्माण के प्रश्नों को अलग-अलग 
रखना अत्यन्त आवश्यक है | संधि का संबंध हमारे और इंग्लैएड के बीच का 
होगा । विधान हमारे आन्‍्तरिक प्रश्नों को सुलभाने की दिशा में एक बड़ा 
प्रयत्न होगा । यह भी हो सकता है कि विधान-निर्मात्‌ सभा पहिले विधान 
बना ले, और इंग्लेण्ड के साथ सन्धि के प्रश्न को उस विधान द्वारा बनने 
वाली सरकार पर छोड़ दे, पर यह कुछ अब्यावहारिक-सा दिखाई देता है, 
क्योंकि जब॒ तक सार्वभौम-सन्ता अंग्रेज़ों के हाथों से निकल कर विधान-निर्मात्‌ 
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सभा के हाथ में नहीं श्रा जाती है, तब तक उसके द्वारा किसी स्थायी सरकार के 
बनाये जाने का प्रश्न कुछ अ्रवास्तविक-सा लगता है, और यह सत्ता का आधार- 
परिवर्तन सन्धि के द्वारा ही संभव है। संधि के बाद ही विधान निर्मात्‌ सभा 
को यह अधिकार प्रास हो जायगा कि वह देश के लिए एक शासन-विघान बना 
ले। विधान-निर्मातृ-सभा का वास्तविक कार्य तमी आरंभ होगा, और वह एक 
महान्‌ दुस्तर कार्य होगा, इसमें तो संदेह है ही नहीं | विधान-निर्मातृ-सभा को 
ही यह तय करना होगा कि हमारा विधान संघ-शासन के आधार पर बने अथवा 
केन्द्रीभूत शासन उसका लक्ष्य हो, उसका संगठन पार्लमेण्टरी पद्धति पर हो अथवा 
प्रेज़्ीडेंटी ढज्ञ से, उसमें सभी प्रान्तों को बराबर अधिकार हों अथवा हिन्दू 
प्रांतों श्रौर मुस्लिम-प्रांतों के बीच सन्‍्त॒लन और समानता की भावना हो, शासन 
का आधार व्यक्ति हो श्रथवा संप्रदाय, व्यक्ति के अधिकारों का स्पष्ट 
समावेश विधान के अ्रन्तगंत हो अ्रथवा उन्हें राज्यों की सदिच्छा पर छोड़ दिया 
जाय | इस प्रकार के सैकड़ों महत्त्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिन पर विधान-निर्मातृ- 
सभा को विचार करना होगा, और स्पष्ट निर्णय बनाने पड़ेंगे । उसे अपने इस 
कार्य में उस समय तक दर्गिज्ञ सफलता नहीं मिल सकती जब्र॒ तक कि उसे देश 
की समग्र -जनता का समर्थन प्राप्त न हो, दूसरे शब्दों भें, जब तक वह स्वयं 
उनके द्वारा चुनी न गई हो । 


(आ) समभौते की दिशा में वैधानिक प्रयत्न 
मूलभूत अधिकारों का प्रश्न 


विधान-निर्मातृ सभा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न सांप्रदायिक समभौते की 
दिशा में प्रयत्न करने का होगा । इसी दृष्टि से हमें मूलभूत अ्रधिकारों के प्रश्न 
पर चर्चा करना है । प्रत्येक देश में व्यक्ति के कुछ मूल-भत अधिकार होते हैं, 
जिनके सम्बन्ध में साघधारणतः यह आवश्यक माना जाता है कि शासन के द्वारा 
उनकी स्वीकृति की घोषणा कर दी जाय, और उन्हें केन्द्रीय व प्रांतीय दोनों 
विघानों में शामिल कर लिया जाय, जहां तक इन मुलभूत अधिकारों के विधान 
में शामिल किये जाने का प्रश्न है, विधान-शास्त्री इस सम्बन्ध में एकमत नहीं 
हैं। अंग्रेज़ लेखक प्रायः उसमें ग्रपना अविश्वास ही प्रगट करते हैं| उनका 
विचार है कि थे अ्रधिकार प्रायः ऐसे होते हैं कि क्रानुनी अ्रदालतों द्वारा उनके 
सम्बन्ध में निर्णय किया जाना बड़ा कठिन होता है, और यदि वे किसी निर्णय 
पर पहुँच भी सकी तो उसके अमल में आने में काफ़ी दिक्क़त पेश आती है। 
परन्तु श्रन्य देशों के विधान-शास्त्री अंग्रेज़ लेखकों के इस तर्क से प्रायः सहमत 
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नहीं हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि, इंग्लैणड को छोड़कर, प्रायः प्रत्येक देश में 
व्यक्ति के इन मूलभूत अधिकारों को विधान के अन्तगंत रखा गया है| श्रमरीका 
का संयुक्त राज्य, जर्मनी, दक्षिण-पूर्वी यूरोप के वे सब राज्य जो पहिले महायुद्ध 
के बाद बने, सोवियट रूस, सभी देशों के विधान में इन अधिकारों को एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 

हिंदुस्तान में भी यह जान पड़ता है कि इस प्रकार के अधिकारों की एक 
सूची बना लेना अ्रत्यन्त आवश्यक होगा | हमारे देश के गण्य-माण्य व्यक्तियों 
और राजनैतिक दलों का इसमें गहरा विश्वास दिखाई देता है। कांग्रेस ने 
अपने १६३१ के अधिवेशन (करांची) में मूलभूत अधिकारों का एक घोषणा- 
पत्र भी स्वीकृति किया था, जिसे १ नवंबर १६३७ को अखिल-मभारतीय कांग्रेस- 
कमेटी ने अपने एक प्रस्ताव में दोहराया | मुस्लिम-लीग ने भी अपने १६४० के 
लाहौर-प्रस्ताव में इस बात की मांग की कि “विधान में इकाइयों और प्रदेशों 
में रहने वाले अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रार्थिक, राजनैतिक, शासन- 
सम्बन्धी तथा अन्य अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए, उनसे सलाह करके, 
पर्याप्त, प्रभावपूर्ण और थ्रादेशात्मक संरक्षणों की स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए? 
प्रस्ताव के शब्द कुछ अस्पष्ट हैं | यह साफ़ तौर से नहीं बताया गया है कि 
किन संरक्ष्णों की अपेक्षा की गई है, परन्तु यदि हम १६२६ की अखिल-भारतीय 
मुस्लिभ-कान्फ्रेंस द्वारा स्वीकृत मुसलमानों की १४ मांगों को दृष्टि में रखें तो हम 
इन संरक्षणों के सम्बन्ध में कुछ विचार बना सकते हैं । उनमें इस बात की 
मांग की गई है कि “भारतीय विधान में पर्याप्त संरक्षण इस प्रकार के हों जिनसे 
मुसलमानों की शिक्षा, भाषा,धर्म, व्यक्तिगत क़ानून और ज़कात सम्बन्धी संस्थाएं, 
सुरक्षित और समुन्नत बनाई जा सकें, और सरकारी सहायता में भी उनका पर्याप्त 
भाग होना चाहिए |” इन सब से यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे देश में मूलभूत 
अधिक! रों के विधान में सम्मिलित किये जाने के पक्त में बहुत वड़ा जनमत है । 

इन मूलभूत अधिकारों की घोषणा के भारतीय शासन-विधान में शामिल 
किये जाने का बहुत बड़ा महत्व है। हम इस पर मुख्यतः दो दृष्टिकोणों से 
विचार कर सकते हैं | पहिली बात तो यह है कि यदि इस प्रकार की 
घोषणा विधान का एक आवश्यक अंग बन सकी तो इससे धारासभाओं के 
लिए यद्द बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा, और इस बात को भुलाना उनके लिए कभी 
संभव नहीं हो सकेगा, कि उन्हें किस प्रकार के क़ानून बनाने और प्रचलित करने 
हैं, और किन सीमाओं में उन्हें काम करना है। यदि इस प्रकार का घोषणा- 
पत्र उनके सामने है तो वे न तो उसके शब्दों के ही खिलाफ़ जा सकते हैं, और 
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न उसकी मूलभूत भावना के। यदि वे ऐसा करने की चेष्टा भी करेंगे, तो 
“सुप्रीम कोर्ट' व दूसरी अदालतें उनके इस काम में वाधक होंगी। बहुत संभव 
है कि वे.उनके इस प्रकार के निर्णयों को नियम-विरुद्ध ( पॉँध३-शं।०$ ) 
घोषित कर दें । मूलभूत अ्रधिकारों के स्पष्ट कर दिए जाने में एक दूसरा लाभ 
यह भी है कि उससे स्वयं अल्पसंख्यकों को अपने अ्रधिकारों के संबंध में शिक्षा 
प्रात हो सकेगी। उन्हें इस बात की स्पष्ट जानकारी हो जायगी कि समाजमें 
उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। अपने अ्रधिकारों के सम्बन्ध में वें आश्वस्त 
हो सकेंगे। वे इस सम्बन्ध में निश्चिन्त रह सकते हैं कि एक वार विधान के 
अन्तर्गत आ्राजाने के बाद उनके ये अ्रधिकार श्रासानी से उनसे छीने नहीं जा 
सकेंगे। इससे उन्हें एक मानसिक सन्‍्तोष उपलब्ध हो सकेगा | वे इस बात 
को समभेंगे कि यद्यपि उनकी संख्या कम है, पर राज्य की ओर से उनके अधि- 
कारों के संरक्षण का पूरा प्रबन्ध किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य के प्रति 
उनकी भक्ति और निष्ठा बढ़ेगी, और राज्य का ्राधार अधिक व्यापक ओर 
स्थायी बन सकेगा। 
मूलभूत अधिकारों की रूप-रेखा 

यह निश्चय कर लेने के बाद कि मूलभूत अधिकारों की घोषणा हमारे विधान 
का एक आवश्यक अंग होनी चाहिए, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उस घोषणा 
की रूपरेखा क्‍या हो, उसमें किन अधिकारों को समाविष्ठ किया जाय श्रौर उन 
अधिकारों को क्रियात्मक रूप देने के सम्बन्ध में किन साधनों का विकास किया 
जाय । इस सम्बन्ध में पहिले महायुद्ध के बाद बनाने वाले यूरोपीय विधानों से 
बहुत कुछ सीखा जा सकता है | इन विधानों में मूलभूत अधिकारों की सूची प्रायः 
काफ़ी लम्बी है। उसमें लगभग सभी प्रकार के अधिकार आ गए हैं। उनमें 
नागरिक अ्रधिकारों की गणना है, राजनैतिक अ्रधिकारों का समावेश हे, और 
सांस्कृतिक श्रधिकारों का भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है । जहां तक नागरिक 
और राजनैतिक श्रधिकारों का प्रश्न है, उनकी एक सूची बना लेना कठिन नहीं 
है। मैं समभता हूँ, कांग्रेस के करांची-प्रस्ताव को उनका आधार माना जा 
सकता दहै। करांची-प्रस्ताव में निम्न बातों पर ज्ञोर दिया गया है-- 

(१) श्रपनी राय श्राज़ादी से ज़ाहिर करने का हक़, मिलने-जुलने और 
समिति-संघ आदि कमाने की श्राज़ादी, शान्ति-पूर्वक, और बिना हथियारों के, 
ऐसे उद्देश्यों के लिए सभा करने की आ्राज़ादी जो क़ानून या नैतिकता के विरुद्ध 
न जाते हो । 

(२) अपने विश्वार्सो पर चलने की, आ्राज़ादी और ख्वतन्त्रता-पू्वंक अपने 
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धर्म का पालन व प्रचार करने का दक़--इस शर्त के साथ कि उससे सार्वजनिक 
व्यवस्था और नैतिकता का अतिक्रमण न होता हो । 

(३) अल्पसंख्यक वर्गों और विभिन्‍न भाषा-भाषी प्रदेशों की संस्कृति, भाषा 
और लिपि का संरक्षण । 

(४) क़ानून की दृष्टि में सब्र नागरिकों की समानता, चाहे वे स्त्री हों या 
पुरुष, और चाहे ज़े किसी धर्स, जाति और सम्प्रदाय के सदस्य हों । 

(५) सरकारी नौकरी पाने, शक्ति अथवा प्रतिष्ठा के किसी स्थान पर नियुक्त 
किये जाने, ओर किसी भी व्यापार ग्रथवा उद्योग को स्वीकार करने के श्रधिकारों 
के सम्बन्ध में किसी नागरिक पर उसके धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा स्त्री या 
पुरुष होने के आधार पर सभी प्रकार के प्रतिबन्धों का अभाव । 

(६) कुएँ, तालाब, सड़कों, शिक्षालयों और सार्ब॑जनिक स्थानों के सम्बन्ध 
में, जिनकी व्यवस्था राज्य के अथवा स्थानीय कोष से की जाती हो, अथवा जो 
व्यक्तियों द्वारा जनता के साधारण ब्यवह्यमर के लिए निर्माण किये गए हों, सब 
नागरिकों के अधिकारों व कर्त्तव्यों की समानता । 

(७) राज्य की ओर से सब धमों के सम्बन्ध में तटस्थता की नीति का पालन | 
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परन्तु, आज की भारतीय परिस्थिति में, केवल मूलभूत अ्रधिकारों का 
विधान में सम्मिलित किया जान्ना काफ़ी नहीं होगा । कम-से-कम संक्रमण काल 
में, जिसकी श्रवधि दस या पन्द्रह वर्ष की हो सकती है--यह व्यवस्था कितने 
वर्षों तक चले, इसका स्पष्टीकरण पहिले से हो जाना आवश्यक है--यह अनि- 
बार्य होगा कि अल्प-संख्यक वर्गों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए कुछ 
विशेष संरक्षणों की आवश्यकता हो । इन संरक्षणों में सबसे महत्त्वपूर्ण होगा-- 
धारासभा में स्थानों का बंय्वारा । आज मुसलमान हमारी आज़ादी की जंग के 
ख़िलाफ़ जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि उन्हें यह डर है 
कि प्रजातन्त्रीय संगठन के अन्तगंत हिंदुओं के लिए. धारासभा में अधिकांश 
स्थानों को पा लेना, और उन पर जमे रहना, आसान होगा । दूसरे शब्दों में, 
उन्हें यह डर द्वै कि प्रजातन्त्र के नाम पर हिंदू-राज की स्थापना की जा सकेगी । 
मुस्लिम लीग प्रजातन्त्र के ख़िलाफ़ नहीं है, और न पाल॑मेण्टरी संस्थाओं से ही 
उसे चिढ़ हे | वह जिस चीज़ का विरोध करती हे वह प्रजातन्त्र शासन का वह 
रूप है जिसने हिंदू बहुसंख्यक कांग्रेस को अधिकांश प्रान्तों में शासन के सूत्र 
अपने हाथों में ले लेने की सुविधा दी | मि० जिन्ना और मुस्लिमब्लीग ने बार- 
बार जिस बात पर ज़ोर दिया है, वह यह है कि भविष्य में इस प्रकार के शासनों 
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के निर्माण का वे यथाशक्ति विरोध करेंगे | 

इसके विरुद्ध जो दलील दी जाती है, मैं उससे पूर्णतया परिचित हूँ । यह 
कहा जाता है कि जब्र कि देश में हिंदुओं का बहुमत है, उन्हें इस बात का पूरा 
अधिकार है कि वे अपनी सरकार बना सकें, परन्तु, यह बात प्रजातन्त्र की मेरी 
कल्पना के विरुद्ध जाती है। मैं समभता हूँ कि प्रजातन्त्र का श्रर्थ केबल यही 
नहीं है कि उसमें बहुसंख्यक वर्ग का शासन हो । मैं तो समभता हूँ कि प्रजातन्त्र 
जनता की ऐसी सरकार का नाम है जो समग्र जनता के हित को दृष्टि में रखते 
हुए काम करती हो । ऐसी स्थिति में, यदि मुसलमानों को सचमुच यह डर है कि 
राज्य-शासन में हिंदुओं की प्रधानता होजाने से उनकी संस्कृति को ख़तरा है, तो 
इस डर को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, और उस प्रयक्ष की दिशा 
में घारा-सभा में मुसलमानों को अपनी संख्या के अनुपात से कुछ अधिक स्थान 
देना भी आवश्यक हो तो वैसा करना चाहिए । हमारे वैधानिक इतिहास में यह 
कोई नई बात नहीं है । अब भी वर्ग विशेषों के लिए धारासभा में कुछ स्थान 
सुरक्षित रखने और उन्हें संख्या के अनुपात से कुछ श्रधिक स्थान देने की पद्धति 
हमारे विधान का एक महत्वपूर्ण अंग है ही | इस स्थिति के सम्बन्ध में हम 
अपना खेद प्रगट कर सकते हैं, पर उससे जल्दी छुटकारा पाने की हमें आ्रशा 
नहीं है । १६३२ के सांप्रदायिक निर्णय के श्रनुसार मुसलमानों को ब्रिटिश भारत 
में ३३.३ प्रतिशत स्थान दिये गए हैं, और पंजाब और बंगाल की धारासभाश्रों 
में, जहां उनकी संख्या वेसे ही श्रधिक है, बहुमत बना लेने की सुविधा दी गई 
है । जहां तक केन्द्रीय घारासभा का संबंध है, मुसलमान स्थानों के वर्तमान अनु- 
पात को और भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ दिनों पहिले भारत-सरकार के 
भूतपूर्व सूचना-मन्त्री सर सुल्तानश्रदमद ने यह सुझाव सामने रखा था कि 
सवर्ण हिंदुओं श्रोर मुसलमानों की संख्या बराबर कर दी जाय, और उनमें से 
प्रत्येक को ४० प्रतिशत स्थान दिये जायं, और २० प्रतिशत स्थानों को एक ओर 
दलित जातियां ओर दूसरी ओर ईसाई, सिख, पारसी, ए ग्लो-इण्डियन आदि में 
बरावर-बराबर बांट दिया जाय । इस प्रस्ताव को अमल में लाने का अर्थ होगा 
कि सबर्ण हिंदुओों की संख्या देश की आ्रावादी का ६०.३७ प्रतिशत होते हुए भी 
धारा-सभा में उन्हें केवल ४० प्रतिशत स्थान प्राप्त होंगे, और मुसलमानों की 
संख्या लगभग २४ प्रतिशत होते हुए भी उन्हें ४० प्रतिशत स्थान मिल सकेगे। 
इसमें हिंदुओं से त्याग की अ्रपेत्ञा तो की ही गई है, पर मैं यह मानने के लिए. 
तैयार नहीं हूँ कि इससे हिंदुओं के द्वितों ओर स्वा्थों पर धक्का लगेगा | हिंदुओं 
की संख्या मुसलमानों से किसी प्रकार कम तो होगी नहीं। यदि अपने स्वार्थों की 
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सक्षा में वे कटिबद्ध रँ--और जहां तक बड़े हिंदू स्वार्थों का सम्बन्ध होगा, कोई 
कारण दिखाई नहीं देता कि वे इस प्रकार से कटिबद्ध क्‍यों नहीं होंगे, अपनी मांग 
के न्यायपूर्ण होने की श्रवस्था में श्रन्य श्रल्पसंख्यक वर्गों के सहयोग की भी वे 
अपेक्ता कर ही सकते हैं--तो वे अपना बहुमत बना सकेंगे, यह सच है कि वह 
बहुमत वैसा सशक्त नहीं होगा जैसा साधारण स्थिति में होगा। इसी प्रकार 
मुसलमान भी किसी भी न्यायपूर्ण मांग के लिए. यदि हिंदुओं के समर्थन की 
अपेक्षा न भी रखें तो अल्प-संख्यक वर्गों का समर्थन तो प्राप्त कर ही सकेंगे। 
डॉ० बेनीप्रसाद ने सप्र्‌ कमेटी को पेश की गई श्रपनी विज्ञप्ति में दलित वर्ग को 
छोड़कर अ्रन्य श्रल्पसंख्यकों की संख्या में कुछ कमी करके सवर्ण हिंदुओं की 
संख्या को क॒छ बढ़ानेका सुभाव सामने रखा था| उनके मतानुसार सवर्ण हिंदुओं 
को ४३, मुसलमानों को ४०, दलित जातियों को १० और दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों 
को ७ प्रतिशत स्थान दिये जाने चाहिएं | सप्रू-कमेटी ने (दलित जातियों को छोड़ 
कर) हिंदुओं आर मुसलमानों को--“उनकी शआबादी के श्रनुपात में बहुत बड़े 
अन्तर के होते हुए भी?--बरायर स्थान देने का प्रस्ताव किया हे। 
सांश्रदायिक चुनाव का शश्न 

परन्तु, सप्रू कमेटी ने हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या में बराबरी के 
इस सिद्धांत फो बिना शर्त्त के नहीं मान लिया है । उसने श्रपने इस प्रस्ताव की 
स्वीकृति के लिए यह शर्त्त आवश्यक मानी है कि मुसलमान सांप्रदायिक चुनाव 
के सिद्धांत को छोड़ने के लिए तैयार हो जायें । “कमेटी श्रपने इस मत पर ज़ोर 
देना चाहती है,” प्रस्तावों में कह्ठा गया है “कि यदि उसकी यह सिफ़ारिश 
ज्यों की त्यों न मानी गई तो हिंदू-समाज को भी यह श्रधिकार होगा कि वह न 
सिर्फ़ प्रतिनिधित्व के संबंध में समानता के इस प्रस्ताव को अ्रस्वीकार ही कर दे, 
बल्कि सांप्रदायिक समभौते((:07770 पा४व 8 ४:0)के दोहराएं जाने पर भी 
ज़ोर दे !” जहां तक सांप्रदायिक चुनाव का प्रश्न है, उसके अशुभ परिणामों 
के सम्बंध में मतभेद की बिल्कुल गुंजाइश नहीं दै। भारतीय राजनैतिक जीवन को 
उसने ज़हर से सींचा है । हमारे सांप्रदायिक वैमनस्प॒ की पहिली ज़िम्मेदारी उस 
पर है। यदि अंग्रेज़ी राज्य की समाप्ति पर भी किसी अ्रस्थायी अथवा स्थायी 
विधान में उन्हें रखा गया तो वह अंग्रेजी राज्य की सबसे बुरी विरासत होगी । 
परन्तु जहां तक आ्राज की मुस्लिम विचार-धारा का सम्बन्ध है, वह सांप्रदायिक 
चुनाव के उसूल से जकड़ी हुई ह्वै । क्रिप्स-प्रस्तावों को अस्वीकार करते समय 
भी मुस्लिम-लीग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सांप्रदायिक चुनाव को “मुसलमानों 
के सच्चे प्रतिनिधियों के चुने जाने का एक-मात्र सही रास्ता? मानती है | जब तक 
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अल्प-संख्यक वर्गों की सहमति हमें प्राप्त न हो सके, तब तक सांप्रदायिक चुनाव 
के सिद्धान्त को जड़ से उखाड़ फेंकना शायद संभव न हो। इसके श्रलाबा, 
समान-प्रतिनिधिल के सिद्धांत में यदि कोई श्रच्छाई है तो किसी अव्यावद्वारिक 
शर्त के बिना द्वी उसे अ्रमल में क्यों नहीं लाया जाय । परन्तु सांप्रदायिक चुनाव 
के सिद्धांत में कुछ संशोधन करना तो आवश्यक होगा ही । यदि मुसलमानों के 
दृष्टिकोण से यह आवश्यक सममका जाता है कि धारासभाओं के 
मुसलमान प्रतिनिधि ऐसे हों जो मुस्लिम-समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व 
कर सकें, तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यद् देखना भी आवश्यक है किवे 
देश के व्यापक द्वितों के शत्र न हों : सच तो यह है कि दमें इन दोनों 
दृष्टिकोणों के बीच एक समन्वय की स्थापना करना है। इलाहाबाद के 
एकता-सम्मेलन में मौ० मुहम्मदअली द्वारा रखे गए. प्रस्तावों के ढंग पर किसी 
समभौते पर पहुंचा जा सकता है। उनका प्रस्ताव था कि “धारासभा में 
मुसलमान उम्मीदवारों में से जिन्हें श्रपने समाज के कम-से-कम ३० प्रतिशत मत 
प्राप्त हों, केवल वही उम्मीदवार चुना जाय तो संयुक्त-निर्वाचन में सबसे श्रधिक 
मत प्राप्त कर सके । यदि कोई भी उम्मीदवार ऐसा न हो जिसने अपने समाज 
द्वारा दिये गए मर्तों का ३० प्रतिशत प्राप्त किया हो तो उन दो सदस्यों में से 
जिन्हें अपने समाज में सबसे श्रधिक मत मिले हों वह सदस्य चुना हुआ घोषित 
किया जाये जिसे संयुक्त-निर्वाचन द्वारा दिये गए मतों का अधिकांश प्राप्त हो ।” 
किसी भी दशा में, सांप्रदायिक चुनाव के आधार पर चुने गए किसी भी मुस- 
ल्‍्मान अथवा अन्य सदस्य के लिए धारासभा में स्थान पाने के लिए यह आव- 
श्यक माना जाना चाहिए कि वह दूसरे सम्प्रदार्यों द्वारा व्यक्त किये गए. मतों का 
एक निश्चित प्रतिशत--२० या २५--भी प्राप्त कर सके । 
“वाह्म' और “व्यक्तिगत” तत्त्वों का निराकरण 

अब तक अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण का मुख्य श्रांघार गवर्नर अथवा 
गवर्नर जनरल माना जाता था । १६३५ के विधान ने इस सम्बन्ध में इन लोगों 
के द्वाथों में बहुत बड़ी शक्तियां दे डाली थीं | सच तो यद्द है कि श्रब तक तो ये 
लोग ही सांप्रदायिक संरक्षणों की समस्त योजना की धुरी के रूप में रहे हैं । 
उनका ही यद्द काम रहा है कि वे यद्द देखें कि केन्द्रीय व प्रांतीय शासन में 
अल्प-संख्यक वर्गों को उचित स्थान मिल रहे हैं ग्रथवा नहीं । अ्रल्पसंख्यक वर्गों 
के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी उन्हीं पर रहा है | 
क्रित्स-प्रस्तावों तक में श्रल्पसंख्यक वर्गों का पक्त लेकर शासन में हस्तक्षेप करने 
के अ्रंग्रेज्ी सरकार के भ्रधिकार को अक्चुणण रस्ता गया है। इन प्रस्तावों में 
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हिंदुस्तान और इंग्लैएड के बीच जिस सन्धि की कल्पना की गई है, उसमें जहां 
उन सब आवश्यक विषयों की चर्चा है “जो अंग्रेज़ों के हाथ से भारतीयों के 
हाथ में पूर्ण सत्ता के सेंपे जाने से सम्बन्ध रखते हों,” यह भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि “उसमें जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा, के लिए 
व्यवस्था” होगी । परन्तु, जहां तक किसी ऐसे विधान का सम्बन्ध है, जिसका 
आधार हिंदुस्तान की आजादी पर रखा गया हो, उसमें इस प्रकारके “व्यक्तिगत 
और “बाहरी? तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता | गवर्नर और गवर्नर- 
जनरल के विशेष अधिकारों को ख़त्म कर देना होगा। यदि संक्रमण-काल में 
इन अफ़सरों को रखना ज़रूरी भी समझा गया तो उनका स्थान शासन के 
वैधानिक अध्यक्ष से अधिक दायित्वपूर्ण नहीं होगा । 

संरक्षणों के इन वाष्य' और “व्यक्तिगत तत्वों के नियकरण का अर्थ होगा 
उनके स्थान में कुछ वैधानिक तजवीज़ों की सृष्टि करना | इनमें से एक तंजवीज़ञ 
यह हो सकती दे कि सांप्रदायिक प्रश्नों सम्बन्धी निर्णय धारासभा के बहुमत 
पर न छोड़े जायं, किंठ उनके लिए एक निश्चित अनुपात में उस 
सम्प्रदाय के सदस्यों का, जिससे वह सम्बन्ध रखते हों, समर्थन आवश्यक 
माना जाना चाहिए । कांग्रेस के विधान में एक ऐसी धारा थी, जो १६२१ के 
संशोधन में निकाल दी गई, जिसके अनुसार उसके अधिवेशन में किसी ऐसे 
विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती थी और न प्रस्ताव लिए जा सकते थे. जिस 
पर मुसलमान अथवा हिन्दू सदस्यों का ७५ प्रतिशत एतराज़ कर रहा हो-- 
एतराज़ करने वाले सदस्यों की संख्या का कुल सभा का कम-से-कम चत॒र्थौश 
होना भी आवश्यक था। मुस्लिम-लीग ने भी अपनी १६२६ की मांगों में 
इस बात पर ज़ोर दिया था कि, “केन्द्रीय अथवा प्रांतीय किसी भी धारा-सभा 
में साम्प्रदायिक विपयों से सम्बन्ध रखने वाला कोई क़ानून, प्रस्ताव, सुझाव 
अथवा संशोधन उस समय तक पेश न किया जा सके, न उस पर वादविवाद हो, 
ओर न वह स्व्रीकार किया जाय, जब तक उसे हिन्दू अथवा मुसलमान जिस 
समाज से उसका सम्बन्ध हो उसके तीन-चौथाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हो 
जाय |”? यदि यह सुझाव मान्य न समभा जाय तो 'स्कॉच-वोट' के ढक्क पर 
हम अपने यद्दां कोई नियम बना सकते हैं ।* हम अपने देश में भी इस प्रकार 

$६--स्कॉच वोट! का अ्रथे है कि जब कभी हाउस ऑफ क/मन्स के सामने 
कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसका सम्बन्ध केवल स्कॉटलेंड से हो, तब उस पर 
केवल उसी प्रदेश के निवासी-सदसस्यों को अपनी सम्मति व्यक्र करने व मत देने 
का अधिकार होता है | 
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की एक परम्परा स्थापित कर सकते हैं जिसके अ्रनुसार यह आवश्यक माना जाय 
कि किसी भी सम्प्रदाय के व्यक्तिगत क़ानून श्रथघा संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले 
प्रश्नों के निएंय का अधिकार उसी सम्प्रदाय के सदस्यों को होगा। इस 
काम के लिए उन्हें एक'स्टेंडिग-कमेटी' के रूप में मान लिया जाय | फिर भी यह 
निर्णय करने की कठिनाई तो रहेसी ही कि जिस क़ानून अथवा प्रस्ताव पर बहस 
की जा रही है वह क्‍या वास्तव में [एक सम्प्रदाय-विशेष से सम्बन्ध रखता है। इस 
सम्बन्ध में डॉ० बेनीप्रसाद के इस सुझाव पर अमल किया जा सकता है कि यह 
निर्णय नीचे के चेम्बर के अ्रध्यक्ष पर छोड़ दिया जाय, और वह अपने इस 
निर्णय तक पहुँचने के लिए धारासभा की उस समिति की सलाहले लेजो 
सांप्रदायिक सद्भावना की स्थापना के उद्देश्य से ही बनाई गई हो । 
सांप्रदायिक-सद्‌भावना समिति 

यहीं पर सांप्रदायिक-सद्भावना-समिति (3079 ० (:णाला[ग्वंणा) 
अ्रथवा इसी प्रकार की किसी श्रन्य संस्था के संगठन के प्रश्न को भी ले लें । 
यह समिति एक सलाहकारी समिति (30ए5०9 9009) होगी, श्रौर उसका 
काम धारा-सभा अ्रथवा सरकार के द्वारा उठाये गए प्रश्नों पर सलाह देने का 
होगा । परन्तु, इसके अलावा और भी कई बड़े कामों को वह अपने हाथ में 
ले सकती है । वह समाज-शाख्त्र के विस्तृत अध्ययन का एक बहुत बड़ा केन्द्र 
बन सकती है, और, देश की सांप्रदायिक मनोद्नत्ति के विकास और गतिविधि पर 
अपनी दृष्टि रखते हुए, स्वयं भी घारासभा श्रौर सरकार के सामने अपने सुझाव 
रख सकती है। वैधानिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में हमें यह निश्चय करना होगा कि 
इस समिति का संगठन किस प्रकार किया जाय। इस संगठन की कई शक्लें 
हो सकती हैं । एक तरीक़ा यह हो सकता है कि धारा-सभा के विभिन्‍न सम्प्रदायों 
के प्रतिनिधियों को उसमें ले लिया जाय--इस संबंध में भी दो मार्ग हमारे सामने 
होंगे, एक तो यह कि इन सदस्यों को विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व के अनु- 
पात में लिया जाय, और दूसरा यह कि प्रत्येक सम्प्रदाय में से चुने जाने वाले 
सदस्यों की संख्या बराबर हो | सांप्रदायिक-सदूभावना समिति में कुछ ऐसे 
सदस्यों को लेना भी आवश्यक होगा जो धारासभाओ्रों श्रथवा स्वयं समिति के 
द्वारा धारासभा के बाहर से लिये जा सकें। सप्र-कमेटी ने इस सम्बन्ध में यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया है कि प्रत्येक धारासभा में इस प्रकार की एक 
अल्पसंख्यक समिति ()४(॥7070०५ (०7507) नियुक्त की जाय, 
जिसमें प्रत्येक ऐसे सम्प्रदाय का, जिसे घारासमा में प्रतिनिधित प्राप्त हो, एक 
प्रतिनिधि हो ( यद्द आवश्यक न माना जाय कि वह उस सम्प्रदाय का सदस्य 
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भी हो ) और जिसका चुनाव धारासभा के सदस्यों द्वारा तो हो पर वह खय्य 
धारासभा का सदस्य न हो | मैं सप्रू-कमेटी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि 
इस अल्प-संख्यक समिति में एक भी सदस्य ऐसा न हो जो धारासभा का सदस्य 
भी हो : यह प्रतिबंध कुछ अनावश्यक-सा प्रतीत होता है। यह संभव हे कि 
यदि इस शर्त्त को कड़ा बना दिया गया बो उक्त समिति की निष्पक्षता और 
अ-राजनैतिकता में लोगों का विश्वास बढ़ जाय | शेष बातों में सप्रू कमेटी के 
प्रस्तावों को ज्यों-का-त्यों मान लेना वांछुनीय जान पड़ता है| केन्द्रीय और 
प्रांतीय धारासमाओं में सांप्रदायिक-सद्भावना समिति अथवा अल्पसंख्यक समिति 
आदि की स्थापना के अलावा यह भी श्रावश्यक दिखाई देता है कि शहरों, और 
गांवों में भी, कुछ सद्भावना-समितियों ( 50009] (70ण्राणआ८६९९5 ) 
की स्थापना की जाय | मैं समभता हूँ कि इन समितियों में जहां कुछ सदस्य 
सरकार द्वारा चुने गए हों, कुछ ऐसे भी होने चाहिएं जो जनता के सीधे प्रति- 
निधि माने जा सकें--इन समाओओरं के अ्रध्यक्ष की नियुक्ति, कम-से-कम प्रारम्मिक 
काल में, सरकार द्वारा किया जाना ही वांछुनीय जान पड़ता है । 
सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व 

सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ स्थान निश्चित करने की 
जो परम्परा बन गई है, उसे छोड़ने का, संभव है, अभी समय नहीं आया है, 
यह परम्परा चाद्दे कितनी ही ग़लत क्‍यों न हो । इस सम्बन्ध में वर्त्तमान व्यवस्था 
जारी रखी जा सकती हे--साथ ही यह भी निश्रित हो जाना चाहिए कि 
कितने वर्षों तक, १० या १७ वर्ष से अधिक उसे क़ायम रखना अवांछुनीय 
होगा--परन्त॒,एंग्लो-इंडियनों को आज जो भारी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है उसमें 
कमी करना तो आवश्यक होगा ही । वर्त्तमान व्यवस्था, अथवा उसके आधार- 
भूत सिद्धांत, को कुछ दिनों तक जारी रखने का अर्थ यह हर्गिज़ नहीं होना 
चाहिए कि शासन में किसी प्रकार की अयोग्यता को प्रोत्साहन दिया जाय | 
यों तो सैद्धांतिक दृष्टि से इस प्रकार की किसी व्यवस्था को मानना ही एक बड़ी 
ग़ल्ती है, शासन की योग्यता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ना एक और भी 
भयानक बात होगी । परन्त व्यावह्यारिक दृष्टि से, यह आवश्यक हो सकता है कि, 
सांप्रदायिक चुनाव के समान, सांप्रदायिक आधार पर नौकरियों के बंटवारे को भी, 
एक निश्चित काल के लिए जारी रखा जाय। शासन के क्षेत्र में, जद्ां तक हो 
सके, हमें उसे राजनीति के प्रभाव से मुक्त करने (5९+-:णपंटंडब४०॥४) का 
प्रयक्ष करना है । संयुक्त राज्य में मुक्तकिरण की यह प्रब्नत्ति अपने पूरे ज़ोर पर 
है, और पिछले वर्षों में इंग्लैएड में भी वैसा करने का प्रयक्ञ किया गया 
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है।' डॉ० बेनीप्रसाद का मत है कि “दिन प्रतिदिन की शासन-व्यवस्था, जद्दांतक 
संभव हो उस सीमा तक, राजनैतिक दलों के हाथ से निकालकर विशेषज्ञों की 
स्वतंत्र अथवा अद्ध -स्व॒तन्त्र समितियोंके हाथों में सौंप दी जाय, जैसे पब्लिक 
सर्विस कमीशन, रेलवे आथोरिटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ब्रॉडकास्टिंग कार्पो- 
रेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि-आदि, तो उससे पार्लमेंटरी ढंगका शासनन 
केवल सरल होजाता है, उसमें शुद्धता और कुशलता भी आजाती है ।”* 
कार्यकारिणी का निमोण 

इसके बाद, कार्यकारिणी के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उप- 
स्थित होता है | इस सम्बन्ध में पार्लमेए्टरी और अन्य पद्धतियों में से चुन लेने 
का सवाल भी पैदा होता है | हमारे देश में पार्लमेण्टरी ढंग के शासन की अनु- 
पयुक्तता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे सामने यह दलील 
रखी जाती है कि पार्लमेण्टरी पद्धति के सफल होने के लिए यह आवश्यक दे कि 
सत्ता एक ही राजनैतिक दल के ह्वाथ में न रहे, परन्तु विरोधी दल भी इतने प्रबल 
हों कि, आवश्यकता पड़ने पर, वे शासन के सूत्र अपने हाथ में ले सकें। ऐसे 
देश में जहां राजनैतिक दलों का संगठन ही सांप्रदायिकता के ग्राधार पर हो, 
और जहां एक धर्म के मानने वालों की संख्या देश की आबादी का दो-तिद्दाई 
हो, एक ही राजनैतिक दल और एक ही धर्म के मानने वालों का प्रभुत्व होने की 
संभावना है, और उसमें यह डर है कि अल्पसंख्यकों को राजनैतिक और सांस्कृ- 
तिक अ्रभिव्यक्ति के लिए अवसर नहीं मिलेगा | जहां बहुसंख्यक वर्ग को यह भय 
रहता दै कि यदि उसके कार्य लोकमत के विरुद्ध हुए तो दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग 
के सशक्त बन जाने की संभावना है, और वैसी स्थिति में सत्ता उसके हाथ से 
निकल कर दूसरे दल के हाथ में जा सकती द्वे, वहां उसके कार्य में ज़िम्मेदारी की 
भावना बढ़ जाती है, परन्तु यदि उसे यह विश्वास रहा कि बहुमत सदैव उसके 
साथ ही रहेगा, तो यह स्वाभाविक है कि उसके कारों में यह भावना बहुत प्रमुख 
न रहेगी । इसके अ्रतिरिक्त यद्द भी कहा जा सकता है कि पार्लमेण्टरी ढंग की 
शासन-पद्धति तो इंग्लैण्डकी अपनी उपज है, उसे हिन्दुस्तानके लिए ज्यों-का-त्यों 
अपना लेना भी शायद ठीक नहीं होगा । लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, “अंग्रेज़ी 
विधान, जिसकी हम एक सूक्म और जटिल शासन-तंत्र के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के 

३-अमेरिका में इस प्रवत्ति के विकास के ,विशद अ्रध्ययन के लिए देखिए 
बिलौबी द्वारा लिखित ालंफए९5 छाई एफ्[ओंट 69फ्रांगांडधाबधंणा | 
इंग्लैंढ में सेंट्रल इलेक्ट्रिसटी बोडे और असिस्टेंस-योढ इस प्रवृत्ति के अच्छे 
उदाहरण हैं । २-(९०फ्रण प्रा 5९६६४९४7९००६, ४० ३६॥ 
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रूप में प्रशंसा करते हैं, यदि किसी दूसरे देश में प्रयोग में लाया गया तो कठि- 
नाइयों और ख़तरों से भरा हुआ प्रमाणित होगा ।.. .. - उसकी सफलता का 
मुख्य कारण समभौते की वह भावता है जिसकी कोई लेखक व्याख्या नहीं कर 
सकता और वह मनोदइत्ति है जिसके बनने में सदियां लगी हैं ।”? हिंदुस्तान में सम- 
भौते की वैसी भावना और वैसी सनोद्त्ति का सचमुच ह्वी विकास नहीं हो सका 
है, पर, संयुक्त-निर्वाचित समिति ( ]070 $९९८६ (०शाणा८८2९ ) ने 
अपनी रिपोर्ट में जो चित्र खींचा हे, वह भी बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसका 
विश्वास था कि “हिंदुस्तानमें कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जिसे सच्चे 
अरथों में यह नाम दिया जा सके, न किसी प्रकार का विकास-शील राजनैतिक 
लोकमत ही है ..... . । उनके स्थान पर हमारे सामने आता है हिंदू और मुस- 
ल्‍्मान का आपसी विरोध, और ये दो धर्मों का ही नहीं दो सम्प्रदायों का प्रति- 
निधित्व करते हैं; इनके अलावा भी अनेकों स्वतन्त्र और स्वयं संपूर्ण अल्पसंख्यक- 
वर्ग हैं, जो सब अपने भविष्य के संबंध में चिन्ताग्रस्त हैं, और बहुसंख्यक वर्ग के, 
आर आपस में एक दूसरे के, प्रति बेहद अविश्वास-शील हैं; और इसके अलावा 
जातियों का कठोर और अमिट विभाजन है, जो स्वयं प्रजातन्त्र के समी उसूलों 
के ख़िलाफ़ जाता है ।”? 

यह विश्लेषण वस्तुस्थिति को अपने सही रूप में पाठक के सामने रहीं रखता। 
हमारे देश में राजनैतिक दलों का आधार एक सीमा तक अवश्य सांप्रदायिक हे, 
पर सबसे बढ़े, सशक्त और व्यापक राजनैतिक दल, कांग्रेस, का सज्ञठन जिस 
आधार पर किया गया हे, वह शुद्ध राजनैतिक आधार है । अ्रन्य राजनैतिक दलों 
में केवल मुस्लिम-लीग की अपनी हस्ती हे, पर उसका आधार भी सांप्रदायिक तो 
परिस्थितियों के कारण ही है, मुख्यतः प्रतिक्रियावादी है | प्रगति की दिशा में 
मुस्लिम-समाज के पिछड़े हुए होनेके कारण प्रतिक्रियावादी तत्तों ने सांप्रदायिकता 
का जामा पहिन लिया है, पर, इस ख़ोल को चीरकर मुस्लिम-समाज के प्रगति- 
शील तत्त्व भी अब बाहर आरहे हैं, और पिछले कुछ महीनों में तो उनका संग- 
ठन भी दृढ़ होता गया है । कांग्रेस के भीतर विभिन्न राजनैतिक बिचार-घाराओं 
के दिन-प्रति-दिन अधिक स्पष्ट द्ोते जाने से भी इस विचार को पुष्टि मिलती हे 
कि कांग्रेस द्वारा उसके मुख्य उद्देश्य, भारतीय स्वाधीनता, की प्रासि के बाद 
उसकी सत्ता द्वी समाप्त होजाय, और उसके भस्मावशेषों में से अनेकों फ़िनिक्स, 
राजनैतिक दल, जन्म ग्रहण कर लें | मेरा विश्वास है कि हमारे देश में तेज्ञी के 
साथ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और विकास होरहा हे, जिनमें पारलमेण्टरी 
ढंग का शासन सफलता के साथ प्रयोग में लाया जा सकेगा । मैं यह जानता हूँ 
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कि किसी भी सुसंगठित श्रल्पसंख्यक वर्ग का विरोध ऐसे शासन के लिए ख़तर- 
नाक सिद्ध हो सकता है, और मुस्लिम-समाज की स्थिति तो अल्पसंख्यक वर्ग से 
कहीं अधिक महत्त्व की है, पर साथ ही मेरा यह विश्वास भी है कि भारतीय राष्ट्री- 
यता के प्रति मुस्लिम-लीग का वर्तमान दृष्टिकोण मुस्लिम लोकमत को अभिव्यक्ति 
नहीं करता, और, देर से या जल्दी, बहुत सम्भव है कि जल्दी ही, मुस्लिम-लीग 
को या तो इस लोकमत के सामने भुक्कना पड़ेगा या उसे अपनी स्थिति को ही 
ख़त्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए ६ पाकिस्तान के जिन रज्ञीन बादलों पर 
वह आज सवार है, सचाई की किरणों के कछ तेज़ होते ही उनका घुल जाना 
अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त, हम न तो यद्द भूल सकते हैं कि हमारी राजनैतिक 
विचार-घाराओ्ों का विकास बहुत कुछ अंग्रेज़ी राजनैतिक विचारों, सिद्धांतों और 
कल्पनाओं के सम्पर्क में हुआहै, और न यह कि पिछले ८३ वर्षोंमें हमारा समस्त 
राजनैतिक शिक्षण भी अंग्रेज़ी शासन-संस्थाओं में ही हुआ है । इस लंबे संपर्क 
का हमारे विचारों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसे बिल्कुल मियाया नहीं जा सकता | 
भविष्य के निर्माण के प्रयल्ों में हम भूतकाल से बिल्कुल सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
कर सकते, पर साथ ही इसका श्रर्थ यह भी नहीं है कि यदि हम शासन के 
मूलभूत सिद्धांतों में इंग्लैएड का अनुकरण करना निश्चित करें तो उसके सज्ञठन 
में, परिस्थितिथों की विभिन्नला के अनुसार, काफ़ी बढ़े परिवत्तन करने के लिए भी 
तैयार न रहें । 

कुछ लोगों का मत है कि प्रजातन्त्र शासन के सिद्धांत को मानते हुए भी हम 
अपनी कार्यकारिणी का सन्लठन संयुक्त राज्य अमरीका के आधार पर कर सकते 
हैं, यानी उसके अ्रध्यक्ञ का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कर लिया जाय, उसकी 
कार्य-अवधि निश्चित कर दी जाय, उसे धारासभा से बिल्कुल स्व॒तन्त्र बना दिया 
जाय, और उसे यह अधिकार दे दिया जाय कि बह अपने साथियों की नियुक्ति 
स्वयं ही कर ले और बे उत्तरदायी भी केवल उसी के प्रति हों । परन्तु ये लोग भूल 
जाते हैं कि इस पद्धति पर चलने का परिणाम यह हुआ है कि अमरीका में 
कार्यकारिणी और धारासभा के बीच एक. निरन्तर सच्भर्प चलता रहा है; और 
इसी कारण संसार के किसी अन्य देश ने इस पद्धति को नहीं अपनाया हे | अन्य 
विधान-शास्त्रियों का मत है कि स्विज़रलेण्ड की पद्धति हमारे लिए अधिक उपयुक्त 
होगी । स्विज़रलैण्ड में मन्त्रिमए्डल के सदस्यों का चुनाव इस दृष्टि से किया जाता 
है कि उसमें सभी राजनैतिक दलों ओर देश के विभिन्न प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 
हो, और यह चुनाव धारासभा के दोनों विभागों के सभी सदस्यों की एक मिली- 
जुली सभा के द्वारा किया जाता है । इस संबंध में भी कुछ आवश्यक बातें ऐसी 
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हैं जिन्हें हम अपनी दृष्टि से ओकल नहीं कर सकते | पहिली बात तो यह है 
कि यह नहीं कहा जा सकता कि एक शासन-पद्धति जो एक छोटे तट्स्थ देश में 
सफल हो सकी, और जो उस देश की विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज 
है, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में भी सफल हो जायगी। दूसरी बात यह है कि 
स्विज़्रलैण्ड के ढंग की कार्यकारिणी का निर्माण जिस देश में भी हुआ--प्रशा, 
तैवेरिया, सैक्सनी, और आयलैंणड के प्रयोग इसके उदाहरण हैं--वहीं उसे अस- 
कलता मिली । तीसरी बात यह है कि इसु पद्धति को अपना लेने का अर्थ यह 
होगा कि हमारे देश में वैधानिक विरोध नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जायगी, 
आऔर उसका परिणाम यह होगा कि राजनैतिक दलों के नेताओं के हाथों में बहुत 
अधिक शक्ति केन्द्रित हो जायगी । इन परिस्थितियों में, स्विज़रलैणड का उदाहरण 
भी, सम्भव है, हमारे देश के लिए उपयुक्त सिद्ध न हो । 

कार्यकारिणी-सभा के निर्माण के सम्बन्ध में एक अन्य सुझाव यह भी है कि 
उसका सम्बन्ध जनता द्वारा सीधे चुनी हुई किसी धारासभा से न होकर ३० या 
४० व्यक्तियों की एक ऐसी सभा से हो जिसका चुनाव प्रांतीय धायासभाओं द्वारा 
इस आधार पर किया गया हो कि उसमें देश के प्रत्येक स्वार्थ का प्रतिनिधित्व 
हो पर किसी एक स्वार्थ को बहुमत प्राप्त नहो | कार्यकारिणी-सभा इस बड़ी 
सभा से गवर्नर-जनरल या प्रधान-मन्त्री द्वारा एक निश्चित अ्रवधि के लिए चुन 
ली जाय । उसके चुनाव में इस बात का भी पूरा खयाल रखा जाय कि उसमें 
सभी प्रमुख दलों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हों, और साथ ही देश 
के प्रत्येक भाग का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो सके | कार्यकारिणी के सदस्य एक 
निश्चित अ्रवधि के लिए चुने जांय, और जहां तक उनके उत्तरदायित्व का प्रश्न 
है वे बड़ी सभा,फ़ेडरल कौंसिल,के प्रति नहीं बल्कि गवर्नर-जनरल के प्रति उत्तरदायी 
रहें । उनके लिए. नीति-संबंधी सभी आवश्यक प्रश्नों पर फ़ेडरल कोंसिल से सलाह- 
मशबिरा करते रहना तो आवश्यक होगा ही। इस योजना के समर्थकों का विश्वास 
ह कि इसके द्वारा (१) प्रत्येक राजनैतिक दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा 
पर साथ ही किसी एक राजनैतिक दल को इतना प्रभुत्व भी नहीं मिलेगा कि 
अल्प-संख्यक वर्गों और देशी राज्यों को उससे डर हो, (२) फ़ेडरल कौंसिल के 
सदस्यों की संख्या सीमित होने के कारण उसमें उत्तरदायित्व की भावना का पूरा 
विकास हो सकेगा, और इससे कार्यकारिणी और धारा-सभा के आपसी संबंधों 
के इढ़ होने में सहायता मिलेगी, और (३) इस प्रकार की कार्यकारिणी में जनमत 
का कम-से-कम उतना प्रतिनिधित्व तो होगा ही जिससे धारासभा को संतुष्ट रखा 
जा सके। 
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इस योजना के पक्त में यह वात तो अवश्य कही जा सकती है कि उसमें 
प्रतिनिधित्व का आधार सांप्रदायिक नहीं, भौगोलिक रखा गया है, पर कुछ 
ऐसी बातें भी हैं जिनके कारण उसे मान लेना कठिन हो जाता है। पद्विली बात 
तो यह है कि उसमें एक ऐसी कार्यकारिणी की कल्पना की गई है, जो अडिग 
आर अविचल है : इस प्रकार की सभा से उत्तरदायित्व की बहुत अ्रधिक आशा 
नहीं रखी जा सकती | दूसरी बात यद्द हे कि वह राजनैतिक दलों पर इतना अ्रधिक 
निर्मर रहेगी कि यह सम्भव द्दे कि वास्तविक सत्ता जनता के द्वाथ से निकल कर» 
राजनैतिक दलोंके कुछ बड़े नेताओं के द्वार्थों में केन्द्रित हो जाय; इसके साथ ही 
यह प्रश्न भी विचारणीय है ही कि विभिन्‍न, और परस्पर-विरोधी, राजनैतिक 
दर्लो का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हुए यद्ट सभा कब तक अपना स्थायित्व बनाये 
रह सकेगी । इस प्रकार की कार्यकारिणी को सफलता प्राप्त करने के लिए आज 
से एक बिल्कुल विभिन्‍न वातावरण की अपेक्षा होगी, जबकि हमारे राजनैतिक 
दल श्रपनी शक्ति बढ़ाने की ग़रज़ से नहीं पर देश की समृद्धि और उन्नति को 
ही दृष्टि में रख कर काम करने की क्षमता पैदा कर लेंगे। इसके अलावा, इस 
प्रकार की कार्यकारिणी केन्द्र में यदि सफल भी द्वो सकी, तो यह सम्भव हे कि 
यहुत से प्रांतों में उपयुक्त सिद्ध न हों सके । किसी भी स्थिति में, यह तो सम्भव 
है दी कि केन्द्र व प्रांतों की कार्यकारिणी समितियां अपने निर्माण की पद्धति में 
एक-दूसरे से भिन्न हों, अ्रथवा एक प्रांत की कार्यकारिणी-सभा का रूप दूसरे प्रांत 
की कार्यकारिणी से जुदा द्वो । जिन प्रांतों में अल्प-संख्यक वर्गों की संख्या कम हे 
बहां पार्लमेण्टरी ढज्ञ का शासन सफल द्वो सकता है, परन्तु जहां साम्प्रदायिक 
विषमताएं. बहुत गहरी हैं, वहां अन्य पद्धतियां प्रयोग में लाई जा सकती दें । 

मैं समझता हूं कि यदि इस योजना पर अमल किया गया तो देश की 
एकता की दृष्टि से यह प्रयोग महंगा सिद्ध होगा, और साथ में कई श्रन्य जटि- 
लाएं पैदा हो जायंगी | यदि हमें देश में एक सच्चे संघ-शासन की स्थापना 
करना है, तो प्रांतीय शासन की रूप-रेखा में भी समानता की रक्त करनी होगी । 
परिस्थितियों में छोटे-बड़े अ्रन्तर के बावजूद भी, मेरा विश्वास है, यदि कोई 
शासन-पद्धति सभी प्रांतों में अपनाई जा सकती है तो वह पाल॑मेण्टरी पद्धति है । 
उसकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारे राजनैतिक दलों के निर्माण 
का सांप्रदायिक आ्राधार है, पर जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है, वह 
आधार तेज़ी से बदल रहा है । विचार-धाराओं की विभाजन- 
रेखाएं. अ्रव सांप्रदायिक कम और "आर्थिक तथा राजनैतिक अधिक होती जारही 
हैं। इसके साथ द्वी, यदि धारा-सभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और अधिक 


२४० हमारी राजनैतिक समस्याएं 


बढ़ी, दिया गया , सांप्रदायिक चुनाव की पद्धति में कुछ संशोधन-परिवत्तन हुए, 
आर सांप्रदायिक-सद्भावना समिति अथवा अल्पसंख्यक-समिति जैसी संस्थाएं 
बन गई तो यह कार्य और भी अधिक वेग से चल सकेगा | परन्तु जब तक 
वातावरण वैसा शुद्ध नहीं वन जाता, पर केवल उसी समय तक, मिश्रित मन्त्रि- 
मण्डल बनाने का प्रयोग भी किया जा सकता है। पालमेंटरी पद्धति में, विशेष 
अवसरों पर, इस प्रकार के मिश्रित मन्त्रिमण्डल बनाने की व्यवस्था तो है ही । 
परन्तु मिश्रित मन्त्रिमएडल को ही एक आदर्श मान लेना एक ग़लत बात होगी। 
यदि मिश्रित-मन्त्रिमएडल बनाना आवश्यक हुआ तो मैं यह पसन्द करूंगा कि 
उसमें विभिन्न राजनैतिक दर्लों का प्रतिनिधित्व हो, विभिन्न घर्मों अथवा जातियों 
का नहीं । इस संबंध में सप्र,-कमेटी के सुझावों से मैं सहमत नहीं हूं। यदि 
विभिन्न सांप्रदायिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो उससे सांप्रदायिक वैम- 
नस्य के बहुत अधिक बढ़ जाने का डर है, पर यदि विभिन्न राजनैतिक दलों को 
प्रतिनिधित्व मिला तो उनका सांप्रदायिक आधार धीरे-धीरे नष्ट होता जायगा, 
और बे देश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मिलजुल कर विचार और निर्णय कर सकेंगे । 
इस प्रकार देश में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा |. ज्यों ही राजनैतिक 
दलों के रूप में परिवर्तन होगा, और उनका सज्जठन आर्थिक और राजनैतिक 
विचार-धाराओं के आधार पर होने लगेगा, हमारी कार्यकारिणी, आप ही आप, 
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर देश के आर्थिक और राजनेतिक 
विचार-धाराओं की अभिव्यक्ति का साधन बन जायगी। तभी वह सच्चे अ्रथोमें-- 
जिन अ्रथों में इस शब्द का प्रयोग अन्य देशों, इंग्लैणड, फ्रांस, वेल्जियम, यूनान 
आदि में होता है--एक मिश्रित मन्त्रिमए्डल कद्दला सकेगी । इस मिश्रित मन्त्रि- 
मण्डल का प्रचार-मन्त्री किसी ऐसे व्यक्ति को ही बनाया जाना चाहिए जो उन 
राजनैतिक दलों में, जो धारासभा के चुनाव में भाग ले रहे हों, सबसे बड़े दल का 
नेता हो, ओर वह, अपने समस्त मन्त्रिमएडल के साथ, धारासभा के प्रति उत्तर- 
दायी हो । यह सुझाव कि प्रधान मन्त्री और उप-प्रधान मन्त्री विभिन्न जातियों 
के हों, अथवा बारी-बारी से हिंदू और मुसलमान हों, विशेष मद्वत्व नहीं रखता | 
कार्यकारिणी का धारा-सभाओं के दोनों भागों के एक मिले-जुले अधिवेशन के 
द्वारा चुने जाने का जो तरीक़ा स्विज़रलेण्ड में प्रचलित है, वह भी भारतीय परि- 
स्थितियों में अ्रव्यावद्दारिक ह्वी प्रतीत होता हे | 
सांस्कृतिक अधिकार 

परन्तु कोई भी भारतीय शासन-विधान -उस समय तक संपूर्ण नहीं माना 

जा सकता जब तक उसमें देश के प्रमुख अल्प-संख्यक वर्गों के सांस्कृतिक अधि» 
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कारों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था न हो । हमारे देश की परिस्थितियों में तो इन 
सांस्कृतिक अ्रधिकारों के संरत्तण पर अधिक-से-अधिक ज़ोर देना आवश्यक होगा। 
मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि धर्म, संस्कृति और भाषा, सार्वजनिक 
सभा करने, समिति-संगठन आदि बनाने, अपने विचारों को, सार्वजनिक व्यवस्था 
और नैतिकता की सीमा में, व्यक्त करने, क़ानून और राजनैतिक अधिकारों की 
दृष्टि में समानता, श्रादि के संबंध में अल्यसंख्यक्र वर्गों को पूरे अधिकार होने 
चाहिएं। परन्तु, देश के सांप्रदायिक बैमनस्य को देखते हुए इन अधिकारों की 
और भी विस्तृत व्याख्या कर देना आवश्यक होगा | इस सम्बन्ध में पिछले 
महायुद्ध के बाद मध्य-यूरोप के देशों में बनने वाले विधानों से हमें मार्ग-प्रदर्शन 
मिल सकता है। अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की दृष्टि से पोलेएड और ज़ेको- 
सस्‍लोवाकिया के शासन-विधानों से हम विशेष सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं। 
इस सम्बन्ध में पोलैणड के विधान की ११०-११६ धारायें और ज़ेंकोस्लोवाकिया 
के विधान की १२८-१ और १३०-१३२ धारायें विशेष उपयोगी सिद्ध होंगी। 
इन धाराओं का सम्बन्ध निम्न चार बातों से है-- 

(१) शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें देना, व अल्पसंख्यक वर्गों की भाषाओं को 
शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाना; 

(२) सार्वजनिक धन का शिक्षा और दान आदि में उचित वितरण, आर 
अल्पसंख्यक वर्गों को दान सम्बन्धी शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं 
की स्थापना, व्यवस्था और नियंत्रण का अधिकार देना | 

(३) कौटुंबिक कानून ओर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आदि के सम्बन्ध में उच्च- 
जातियों की परम्पराओं की रक्षा का आश्वासन | और-- 

(४) जिन सड़कों, रास्तों, जलाशयों श्रादि की स्थापना व व्यवस्था सा्व- 
जनिक व्यवद्ार के लिए की गई हो, उन्हें काम में लाने की सुविधा प्रत्येक नाग- 
रिक को, चाहे वद किसी धर्म,जाति अथवा संप्रदाय का हो,पहुंचाने की व्यवस्था । 

हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए,मैं समभता हूं ,दो बातों पर विशेष 
हूप से जोर देना चाहिए--(१) अल्पसंख्यक वर्गों को इस बात का पूरा आश्वा- 
सन दे दिया जाय कि उनके लिए इस प्रकार की शिक्षा के संबंध में पूरी सुविधा 
दी जायगी जिससे उनके सांस्कृतिक व्यक्तित्व की रक्षा हो सके, और (२) उनकी 
भाषा और साहित्य के संरक्षण की दिशा में भी राज्य के द्वारा पूरा प्रयज्ष किया 
जायगा । जेकोस्लोवाकिया के विधान की धारा १३१ में यह कहा गया है कि 
देश के जिस प्रदेश में भी नागरिकों का एक अश जेकोस्लोवाक-भाषा के श्रलावा 
किसी अ्रन्य भाषा का प्रयोग करता द्वो, वहां उन नागरिकों के बच्चों को राज्य 
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के द्वारा उनकी अपनी भाषा में ही शिक्षा की व्यवस्था की जायगो | हमारे देश 
में भी इस प्रकार के संरक्षण की बढ़ी आवश्यकता है, विशेषकर आज जब हम 
यह देख रहे हैं कि एक ओर तो मुसलमानों को यह डर है कि देश में उनकी 
भाषा (उदू ) को जड़-मूल से ही उखाड़ फेंकने का प्रयक्ष चल रहा है, और 
दूसरी ओर हिन्दू इस बात से चिन्तित हैं कि राष्ट्रीयता की वेगवती धारा में उनकी 
अपनी सदियों से इकट्ठा की गई निधि (हिन्दी) बही जारही है | इस समस्या का 
निबरा इसी प्रकार के उपाय द्वारा हो सकेगा | मुसलमान और दूसरे लोग जिनकी 
मातृभाषा उदू है अपनी भाषा और साहित्य के विकास की पूरी सुविधा-पा 
सकेंगे | ओर सरकारी अ्रधिकारियों अथवा अफसरों द्वारा कोई प्रयक्ष इस प्रकार 
का नहीं किया जायगा जिससे यह कद्दा जा सके कि उदू' भाषा को निरुत्साहित 
किया जारहा है, श्रथवा फ़ारसी और श्रस्व्री के उन शब्दोंके स्थान पर जो उसके 
अज्ञ होगए हैं, संस्कृत के शब्दों को भर कर उसकी जड़ खोदने का ही प्रयत्न 
किया जा रहा है । इसी प्रकार, दूसरे प्रांतों में जहां जनसाधारण की मातृभाषा 
हिन्दी है, उन्हें श्रपनी भाषा और संस्कृति के विकासकी पूरी सुविधा होगी | सभी 
स्‍कूलों में दोनों भाषाओं की शिक्षा का प्रबन्ध होगा। जहां मुसलमानों की 
संख्या बहुत कम है, वहां भी यदि वे चाहें तो उदू' की शिक्षा का प्रबंध करना 
आवश्यक होगा । * 

इस सम्बन्ध में एक और प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, वह यह है 
कि हम इन मूलभूत अधिकारों के संरक्षण का दायित्व देश की सबसे बढ़ी वैधा- 
निक अदलत पर छोड़ें, अथवा लीग आफ नेशन्स या वर्ल्ड सिक्‍यूरिटी कांफ्रेंस 
जैसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था पर । जैसा कि सभी जानते हैं, पहिले महायुद्ध के 
बाद यूरोपीय देशों की अल्पसंख्यक-संधियों का संरक्षण राष्ट्रनसच्ड(] ९३६७९ ० 
9०७४०॥9)को सौंपा गया था । यह कहना कठिन है कि इस प्रकार के प्रस्ताव 
के प्रति मुसलमानों की क्‍या भावना होगी, परन्तु मेरा अनुमान है कि इस काम के 
लिए यदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया, अथवा किसी 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संस्था पर इसका दायित्व सौंपा गया तो इससे स्थिति 
के बहुत ग्रधिक विषम और जटिल होजाने का डर है। मुझे इस प्रकार के 
अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण, निरीक्षण अ्रथवा निर्णय में तनिक भी विश्वास नहीं है । 
संसार के सभी देश आज शक्ति की राजनीति (0ए८7 7०70 ८७) के इतने 
अधिक दवाब में हैं कि किसी से भी निःस्वार्थता, निष्पक्षता श्रथवा ईमानदारी की 
आशा करना कठिन है। आ्राज की परिस्थिति में इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
के लिए गुंजाइश नहीं रह गई है । इसका शञ्रर्थ यह नहीं है कि हिन्दुस्तान अन्य 
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देशों से निकठतम संपर्क स्थापित नहीं करेगा । परन्तु इसके लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि वह अपनी आन्‍्तरिक समस्याओं के नित्रटरे के लिए भी अन्य देशों 
का मुंह ताकता रहे । चादे यह काम कठिन हो या आसान, उसे नित्रयाना तो 
स्वयं हमें ही है । इसी कारण, मेरा विश्वास है कि इन सांस्कृतिक स्वत्वों के 
संरक्षण का दायित्व जिस वैधानिक संस्था को हो, वह शुद्ध भारतीय हो । मैं सम- 
भता हूं कि हमारे देश की सबसे बढ़ी वैधानिक अदालत इस काम को अच्छी 
तरह कर सकेगी। 

अल्वसंख्यक सन्धियों का प्रयोग यूरोपमें असफल हुआ हे, यह भी दम भूल 
नहीं सकते । मूलभूत ्रधिकारोंकी एक सूची बना लेने आर उसे विधानमें शामिल 
कर लेनेसे ही काम नहीं चल जायगा | उससे अधिक आवश्यक तो यह होगा कि 
एक सद्भावनापूर्ण ढंगसे उन्हें क्रियात्मक रूप दिया जाय। दो ऐसी श्रावश्यक बातें 
हैं, इन मूलभूत अधिकारों की सूची बनाने और क्रियात्मक रूप देने में जिनकी हम 
उपेक्षा नहीं कर सकते । इन बातों क्री ओर लसेन-क्रांफ्रेंस में इस्मत पाशा ने 
जोरदार शब्दों में, हमारा ध्यान आकर्षित किया था | इस्मतपाशा के शब्दों में, 
इन दो बातों में से एक तो बाहरी राजनैतिक तत्त्व है, जिसकी श्रभिव्यक्ति अल्प- 
संख्यक वर्गों की रक्षा के वहाने से विदेशी राज्यों के द्वारा देश के आन्तरिक प्रबंध 
में हस्तक्षेप करने की भावना में होती दे, और दुसरा भीतरी राजनैतिक तत्त्व है, 
जिसकी श्रभिव्यक्ति श्रल्ससंख्यक वर्गों द्वारा ही अपने स्वतन्त्र राज्य बना लेने की 
इच्छा में होती है । ये दोनों तत्व एक-दूसरे में गुंथे-मिले हैं। देश के आन्‍्तरिक 
प्रबंध में हस्तक्षेप करने के लिए. उत्सुक विदेशी शक्तियां अल्पसंख्यक वर्गों को 
राज्य के विरुद्ध उकसाती रहती हैं, ओर जब उनका असनन्‍्तोष किसी आंदोलन के 
रूप में प्रकट होता है, तब उनके बचाब के बद्दाने से वह बीच में कूद पढ़ती हैं, 
पर उनका वास्तविक उद्देश्य सदा ही राज्य की शक्ति को कम करना होता हे । 
जेकोस्लोवाकिया में १६३८ और १६३६ में जो कुछ हुआ, उससे इस्मत पाशा 
द्वारा १५ वर्ष पहिले कहे गये शब्दों का पूरा समर्थन मिलता है | सूड़ेंटान-जमंनों 
को जेकोस्लोवाक-सरकार के विरुद्ध भड़काने का काम नाजियों द्वारा ही किया 
गया था । जर्मनी की नात्सी सरकार द्वारा दी गई प्रेरणा का ही यह परिणाम 
था कि उन्होंने सरकार के विरुद्ध बग़ावत की, परन्तु इस वग़ावत से जमनी की 
नात्सी सरकार को जेकोस्लोवाकिया की श्रान्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का, बाद 
में उसे हृड़प जाने का, मौक़ा मिल गया । हमारी अल्पसंख्यक्र॒ समस्या का संर- 
क्लण किसी विदेशी शक्ति के द्वाथों में दे देने का भी यही परिणाम द्वो सकता हे। 
किसी भी देश से हम पूर्ण निष्यक्षता की श्रपेक्ता नहीं कर सकते । यद्द निश्चित है 
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कि हमें इंगलैएड को भी अल्पसंख्यक वर्गों की रच्ता के नाम पर अपने आन्तरिक 
प्रश्नों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के अधिकार से वंचित करना है। क्रिप्स- 
प्रस्ताव की हमारी अस्वीकृति का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि उसमें हमारे 
जातीय श्रौर सांप्रदायिक अल्पसंख्थक वर्गों की रक्षा के नाम पर ब्रिटेन को हिंदु- 
स्तान के भावी शासन-विधान में दखल देने का अधिकार दिया गया था । 

सप्रू-कमेटी भी मूलभूत अधिकारों के शासन-विधान में सम्मिलित किये जाने 
के पक्ष में है । उसका मत है कि हमारे भावी-विधान में व्यक्ति के राजनैतिक और 
नागरिक दोनों प्रकार के अधिकारों का पूरा संरक्षण होना चाहिए, धार्मिक सहि- 
ध्युता का पूर्ण आश्वासन होना चाहिए, जिसमें धार्मिक विश्वासों, परम्पराओं 
और संस्थाओं में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन शामिल होगा, और सब 
जातियों की भाषा और संस्कृति के बचाव का आश्वासन भी होना चाहिए | सप्रू- 
कमेटी यदि उन अधिकारों की विस्तृत व्याख्या कर देती, जो अल्पसंख्यक वर्गों 
आर विशेष कर भारतीय मुसलमानों, को दिये जाने चाहिएं तो अधिक अच्छा 
होता, परन्तु जान पड़ता है, उसने इस प्रश्न पर मानवी दृष्टिकोण से अधिक 
विचार किया है, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से कम | अन्त में, एक यह प्रश्न रह 
जाता है कि इन संरक्षणों को क्रियात्मक रूप कैसे दिया जाय। सप्र-कमेटी ने 
अल्पसंख्यक समितियों ( )४॥07025 (7077755075 ) के बनाये जाने 
का विचार उपस्थित किया है, परन्तु इस प्रकार की अल्पसंख्यक समितियों का 
काम केवल सलाह देना हो सकता है। जहां तक अल्पसंख्यक वर्गों के मूलभूत 
सांस्कृतिक संरक्षणों को क्रियात्मक-रूप देने का प्रश्न है, यह काम-सद्डछ-शासन के 
न्याय-विभाग के सिपुर्द ही सोंपा जाना चाहिए | सद्भीय न्यायालय ( #€तढाबो 
ण्वांठंधा9) ही मूलभूत अधिकारों की रक्षा और सांप्रदायिक समभौते की 
स्थापना का दायित्व अपने ऊपर ले सकता है, और वही उन सब भगड़ों को 
निवटा सकता है जो मूलभूत अधिकारों को कार्यान्वित करने के संबंध में समय- 
समय पर केन्द्रीय-शासन व विभिन्न इकाइयों के बीच पैदा हों । 


$+ १३४ 
सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के पथ पर 
शिक्षा और समाज-सुधार 

वैधानिक योजनाएं और राजनैतिक समभोौते हिन्दुस्तान में रहनेवाली विभिन्न 
जातियों के आ्रापसी संबंधों को अच्छा बनाने की दिशा में एक बड़ी सहायता 
पहुंचा सकते हैं । वे प्रजातन्त्र के प्रयोग की सफलता के लिए एक अच्छे वाता- 
वरण का निर्माण भी कर सकते हैं, पर वे काफ़ी नहीं हैं | संभव है कि वे वर्तमान 
की समस्याओं को सुलभा सकें, पर भविष्य के निर्माण में वे बहुत दूर तक नहीं 
जा सकते । उसके लिए देश में सदूभावना, शान्ति और समभोौते का एक स्थायी 
वातावरण बनाना पड़ेगा | हमें यह देखना होगा कि हम केवल “जनता का राज्य 
ही कायम नहीं कर रहे हैं, परन्तु एक ऐसा राज्य स्थापित कर रहे हैं. जो सचमुच 
जनता के लिए है। हमें यह देखना होगा कि देश का बहुमत सत्ता के मद में 
बह नहीं जाता, और श्ल्पसंख्यक वर्ग अपनी हीनता का ऐसा विक्ृत विश्वास 
अपने में विकसित नहीं कर लेते, जो उन्हें उशंस बना दे । 

देश में इसी प्रकार के वातावरण की स्थापना के लिए हमे शिक्षा के प्रश्न 
को अपने ह्वाथ में लेना होगा ।सच तो यह है कि प्रजातन्त्र का समस्त भविष्य 
शिक्षा पर ही निर्भर रहता है : शिक्षा की आधार-मित्ति के बिना प्रजातन्त्र का 
प्रासाद क्षण में दह जायगा । देश में आज शिक्षा की दशा क्‍या है १ समस्त 
जनता का १० प्रतिशत भी पढ़ा लिखा नहीं है। यह १४० वर्षों के अंग्रेज़ी शासन 
का वरदान ( या अभिशाप ) है ! जिस शासन के अन्तर्गत यद संभव हो उसे 
अधिक दिनों तक क़ायम रखने का अधिकार नहीं दे । उसके स्थान पर किसी 
ऐसे शासन की स्थापना आवश्यक है, जो आधुनिक विचार-धाराओं और परि- 
स्थितियों से अधिक निकट संपर्क में हो । शिक्ता-प्रसार के ब्रिना मताधिकार को बढ़ा 
देना, जैसा हमारे देश में होता रहा है, बेमानी-सा, बल्कि खतरनाक, है । उससे 
तो यही द्वोगा, जैसा हमारे देश में आज हो भी रहा हे, कि शक्ति ऐसे नेताओं 
के हाथ में चली जायगी जो, अपनी संकीर्ण राजनैतिक दलों के लाभ को दृष्टि में 
रखते हुए, जनता की भावनाओं को ग़लत दिशा में उभाड़ने की चेथ्टा करेंगे । 
प्रजातन्त्र में प्रत्येक वयस्क पुरुष या स्त्री को मत देने का अधिकार तो दिया ही 
जाना चाहिए, परन्तु शिक्षा का प्रसार उससे भी अधिक तेज़ी के साथ होना 
चाहिए. । 
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प्रजातन्त्र का वास्तविक आधार शिक्षा ही है ।' जनता में जबतक शिक्षाका 
प्रचार न होगा, उसमें यह क्राबलियत नहीं आ सकती कि वह देश में बड़े-बड़े 
राजनैतिक प्रश्नों को सुलझा सके, जिनके सुलझाने का दायित्व एक प्रजातन्त्र- 
राज्य में उस पर है। परन्तु, शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना-लिखना आ जाना या 
गणित का थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं है। शिक्षा का अर्थ कहीं अधिक 
व्यापक है | केवल यह नियम बना देना क्रि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा प्रास 
करना अनिवार्य होगा, काफ़ी नहीं हे । यह देखना भी ज़रूरी होगा कि शिक्षा 
किस ढंग की हो । शिक्षा यदि व्यक्ति में सहिष्णुता ओर समवेदना की भावना 
का विकास नहीं कर पाती, और उसमें दुसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की 
क्षमता वैदा नहीं करती तो उसे ब्यर्थ ही मानना चाहिए। प्रजातन्त्र में शिक्ता का 
अर्थ होता है कि एक ऐसी समभूदारी की भावना का विकास जो हमें सहानुभूति 
के साथ यह जान लेने की क्षमता दे कि दूसरे व्यक्ति यदि ग़लत राय भी रखते 
हैं,तो उनके इस प्रकारकी ग़लत राय बना लेनेके क्या कारण हैं,और, साथ ही हमें 
यह प्रब्नत्ति भी उत्नन्न कर दे कि उस ग़लत राय में सचाई का जो थोड़ा-्बरहुत 
अंश भी हो उसे हम सही रूप में समझ सकें | इस प्रकार की समभूदारी उसी 
समय येदा की जा सकती है जब्र कि जनता में सही ढंग की शिक्षा के प्रचार की 
व्यवस्था हो । 

प्रजातन्त्र में किस प्रकार की शिक्षा आवश्यक हे, इस सम्बन्ध में भी कुछ 
विचार कर लें । पहिला अन्तर जो इसमें प्रजातन्त्र-देशों व तानाशाही देशों की 
शिक्षा में मिलता है वह यह है कि प्रजातन्त्र देशों में विवेक बुद्धि के विकास पर 
ज़ोर दिया जाता है, जिसके परिणाम-स्व्रूप मतों की विभिन्नता सामने आती हे, 
ओर दूसरे के दृष्टिकोण को सद्दानुभूति के साथ समभने की क्षमता भी पैदा होती 
है, जिससे सहिष्णुता की भावना का विकास होता है, विभिन्नताओं के बीच 
समानता के सूत्र को खोज निकालने की प्रद्गत्ति बढ़ती है, तानाशाही देशों में, 
इसके बिल्कुल विपरीत, शिज्ञा का ज़ोर कद्दरता के विकास, सामूहिक भावनाओं 
की अ्रमिव्यक्ति और असहिष्णुता के आधार पर प्रध्थापित समानता की भावना 
की अभिव्वृद्धि पर रहता है । एक दूसरी विशेषता जो हमें तानाशाही देशों की 
शिक्ञा में मिलती है, यद्द हे कि उसमें शिक्षा के शारीरिक पक्त पर अधिक ज़ोर 
दिया जाता है, और उसके मनोवैज्ञानिक, भावना-शील और सांस्कृतिक पक्ष की 
उपेक्षा की जाती है । हिटलर ने जो आदर्श अपने देश के युवकों के सामने रखा 
था वह यह था कि उन्हें शिकारी कुत्ते की तरह तेज़, चमड़े की तरह सख्त, और 
दैलाद की तरह मज़बूत द्वोना चाहिए । शारीरिक शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से 
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नहीं देखना चाहिए, पर उसे ही शिक्षा का श्रन्तिम लक्ष्य मान लेना स्पश्टतः ग़लत 
होगा । प्रजातन्त्र में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विवेक रहता है, क्योंकि उसका विकास 
शरीर के विकास की अ्रपेक्ञा कहीं अधिक आवश्यक है। शिक्षा में किन्दीं निश्चित 
आदशों पर भी ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा नहीं 
की 'जानी चाहिए कि वे अ्रच्छे नाज़ी, या श्रच्छे कम्यूनिस्ट, या अ्रच्छे प्रजातन्त्र- 
बादी भी, बनें । शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि उनमें मानवी गुणों 
का विकास हो सके । वह व्यक्ति को एक अ्रच्छा मनुष्य बना दे, एक ऐसा मनुष्य 
जिसके अपने विचार हों, ओर जो उन विचारों को निर्भवता के साथ श्रभिव्यक्त 
फर सके, पर साथ ही जिसमें दूसरे मनुष्य के दृष्टिकोण को समभकने को प्रश्गत्ति और 
क्षमता भी हो । 

आजकल प्रायः प्रत्येक देश में समाज-विज्ञान (50069 ) के 
अध्ययन पर विशेष ज़ोर दिया जा रद्दा है। शिक्षा के दृष्टिकोण में आज सर्वत्र 
एक आमूल-परिवरत्तन होरहा है । सभी जगद्द शिक्षा को मनुष्य के सामाजिक 
जीवन से संबद्ध करने के प्रयज्ञ किये जा रहे हैं । हमारे देश में भी भूगोल, श्रर्थ- 
शास्त्र, इतिहास, राजनीति श्रादि विषयों को मानव के दृष्टिकोण से अ्रव्ययन करने 
की आवश्यकता है | समाज-विज्ञान के समुचित अध्ययन से ही मनोवैज्ञानिक ढंग 
से किये गये प्रचार या सामूहिक भावुकता के श्राक्रमणों से बुद्धि ओर इच्छा को 
बचाया जा सकता है, समाज-विज्ञान ही व्यक्ति को समाज की परिधि में अपना 
अचित स्थान पा लेने में सहायक हो सकता है, समाज-विज्ञान की शिक्षा को 
व्यापक बनाने के साथ ही एक दूसरा आवश्यक काम यह होगा कि हमारे शिक्षा- 
लयों में अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों श्रोर वयस्कों को विभिन्न धमों, साहित्यों, 
कलाश्रों औ्ौर संस्कृति के अन्य विभागों के तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा दी 
जाय । डॉ बेनीप्रसाद के शब्दों में, “एक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समु 
दायों के सिद्धांतों और श्रादशों की जानकारी से एक-दूसरे को समभने में बड़ी 
सहायता मिलेगी, और आधुनिक सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन से भारतीय 
विद्यालय न केवल उदार शिक्षा के केन्द्र बन जायंगे, पर वे विचारुत्तेत्र में भी 
शक्तिशाली श्रांदोलनों को जन्म देंगे | इसका प्रभाव धर्म, राजनीति और जीवन 
के प्रत्येक विभाग को उदार-चेता बनाने की दिशा में पढ़ेगा | इससे नागरिक की 
मावना के दृढ़ बनने में भी सद्दायता मिलेगी ।””' सामाजिक शास्त्रों के अलाबा, 
उतना ही ज़ोर कल्पना-प्रसृत साहित्य श्रोर ललित कलाओं के अध्ययन पर भी 
दिया जाना चाहिए । कथा-साहित्य के सम्बन्ध में यद्द कहा जा सकता है कि उससे 
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इमें अपने साथियों को सहानुभूति के साथ समभकने में सहायता मिलती है; परन्तु 
एकता की जिस भावना का जन्म वाद्य अथवा मौखिक सन्नीत की सह-साधना. में 
होता है वह किसी अन्य साधन के द्वारा सम्भव नहीं है | प्रसिद्ध लेखक लेनार्ड के 
शब्दों मं, “सन्लीत-प्रेम राजनैतिक मतभेद और सामयिक श्रेणीमेद को. चीरता 
हुआ व्यक्ति को उनसे ऊपर उठा ले जाता है। यदि वे लोग जो राजनीति में 
एक-दूसरे के विरोधी हैं, एक ही सन्नीव-मंडली में, एक साथ बैख़ और ; हेस्ढेल 
के गीतों को दोहराएं तो उनमें सहिष्णुता ओर पारस्थरिक रुद्दानुभूति की. वह 
भावना जो शासन की प्रजातन्त्रात्मक पद्धति को सुरक्षित रखने के लिए नितांत 
आवश्यक है, अधिक गहरी होगी, और सुदृढ़ बनेगी |” 

प्रजातन्त्र की एक दूसरी बड़ी आवश्यकता समाज-सुधार की भावना का 
विकसित होना है ! शिक्षा और समाज-सुधार का आन्दोलन, दोनों साथ-साथ, 
बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षा के साथ-साथ सबके सामने - बराबर 
अबसर, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने अधिक-से-अधिक अवसर, उपस्थित नहीं 
होजाते तो,इसका परिणाम सम्भवतः सामाजिक श्रराजकता हो । शिक्षा में एक 
आमूल परिवर्तन के साथ-साथ हमारी सामाजिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण की 
आवश्यकता भी है | हम अपने को एक विचित्र परिस्थिति में डाल लेंगे, यदि 
हम एक ओर तो नये ढंग की शिक्षा के विकास में जुट पड़ें, और दूसरी ओर 
अपने पुराने रीति-रिवाजों और समाज के मध्यकालीन ढांचे को भी ज्यों-का-त्यों 
रखने की चेश करें । भारतीय नारी की वर्त्तमान स्थिति में एक बढ़े सुधार की 
आवश्यकता है। अस्पृश्यता का कलंक हमारे देश से मिट ही जाना चाहिए.। 
मज़दूरों के लिए अ्रच्छे मकान, बढ़ी हुई तनख्वाहों और काम करने की परिस्थि- 
तियों में आमूल-सुधार की ज़रूरत भी हे ही। जात-पांत की व्यवस्था को या 
तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, या नष्ट होना पड़ेगा । जब तक कि आज से कहीं 
अधिक अच्छे ढंग की शिक्षा के सावंजनिक और व्यापक प्रचार के साथ-साथ 
समाज-सुधार का एक इन्क़िलाबी आन्दोलन खड़ा नहीं होजाता, हमारे देश में 
प्रजातन्त्र की जढ़ें सदा खोखली ही रहेंगी ।, 

शिक्षा और आर्थिक पुनर्निमाण 

परन्तु हिंदुस्तान का सबसे बढ़ा शाप तो गरीबी है । एक काफ़ी लंबे असे 
तक हमारी शिक्षा ओर समाज-सुधार की समस्त प्रद्व/त्तयों का लक्ष्य इस ग़रीबी 
को दूर करना होगा | शिक्षा आर समाज-सुधार की प्रवृत्ति के अभाव का मुख्य 
कारण ग़रीबी हे, और जब तक इन प्रत्॑त्तियों का समुचित विकास नहीं होजाता, 
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ग़रीबी का दूर होना असंभव है । एक भयानक चक्र बन गया है, जिसके तोड़ने 
की ज़रूरत है, और वह तोड़ा उसी समय जा सकेगा, जब चारों ओर से उस पर 
एक साथ आक्रमण हो । हमारा देश कृषि-प्रधान माना जाता है, पर हमारे देश 
के ८० प्रतिशत व्यक्ति गांवों में रहते हैं, और उनमें से ६० प्रतिशत का जीवन- 
निर्वाह कृषि के द्वारा होता है | पर कृषि के हमारे साधन पुराने और दक्तियानसी 
हैं। ज्ञमीन का एक बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है, जो थोड़ी-सी मेहनत से 
उपजाऊ बनाया जा सकता है, और जो हिस्सा आज जोता जा रहा है, वह भी, 
यदि कृषि के वैज्ञानिक साधन काम में लाये जायं तो आज से कई गुना अधिक 
फ़्सल पैदा कर सकता है | इन साधनों के अपनाये जाने पर आज क्यों ज्ोर 
नहीं दिया जारहा है, श्रंग्रेज़्ी शासन के पहिले हिन्दुस्तानी केवल खेती पर ही 
नहीं रहते थे, उद्योग-घंधों में भी आगे बढ़े हुए थे। हिंदुस्तान के केवल जुलाहे 
ही एशिया, अ्रफ्रीका और यूरोप, तीन महाद्वीपों की कपड़े की अधिकांश ज़रूरत 
को पूरा करते थे । अंग्रेज़ी शासन में हमारे उद्योग-घंधों का अंत होगया, पर 
आ्आाज जब अंग्रेज्ञी शासन का अन्त समीप है, तब इन उद्योग-घंधों को पुन- 
जीवित करना होगा, ज्यॉ-का-त्यों नहीं पर विज्ञान के नये आविष्कारों को ध्यान में 
रखते हुए । औद्योगीकरण के भी कई स्तर होंगे, कुछ बड़े पेमाने पर, कुछ साधा- 
रण और कुछ गांवों के कपड़ों में बिखरा हुआ । यह सब करने के लिए नये 
ज्ञान और विज्ञान से परिचित होने की आवश्यकता होगी। विदेशों में अपने 
चुने हुए विद्यार्थियों को भेजना होगा। औद्योगीकरण के इस पुनर्निर्माण को 
अपनी ग्राम-सुधार की देश-ब्यापी योजनाओं से भी संबद्ध करना होगा। देश के 
उद्योग-घंधों की कमी के कारण ज़मीन पर जो बहुत श्रधिक बोफा होगया हे 
उसे कम करना होगा । जनता के एक ब्रहुत बड़े अंश को खेती से हटाकर ओ्रौद्यो- 
गीकरण में लेना होगा | देश की समृद्धि और जनता के सुख को एक सूत्र में 
पिरो देना होगा । हर्मे अपना उद्देश्य यह रखना द्वोगा कि देश का कोई वयस्क 
आर स्वस्थ मनुष्य वेरोज़गार नरहे | 

शिक्षा और समाज-सुधार की प्रवृत्तियों के द्वार देश के धन और समृद्धि 
को तो बढ़ाया जा सकता है, पर जब तक सही शिक्षा आर वास्तविक समाज- 
सुधार न हो, तब तक देश में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं की जा सकती, 
आर बिना इस आर्थिक समानता के देश के धन और समृद्धि का बढ़ाया जाना 
केवल व्यर्थ ही नहीं अ्रद्दिकर भी सिद्ध होगा । हमारे मुख्य उद्देश्य यह नहीं हैं 
कि हमारे यहां के अमीर अ्रधिक अमीर बन जायं, और गरीब अपनी गरीबी में 
दी सत्र करना सीखें | पू जीवाद को जितना वल मिलेगा, प्रजातन्त्र उतना ही 
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ख़तरे में पढ़ेगा । जनता को केवल अपने राजनैतिक खर्त्तों के लिए ही नहीं, 
अपनी शआ्रार्थिक समानता की रक्षा के लिए सतत जागरूक रहना पड़ेगा । श्राज़ादी 
चाहे वह राजनैतिक हो या आर्थिक, सतत, प्रतिक्षण, प्रतिपल जाण्त रहने में ही 
क़ायम रखी जा सकती है | इस कारण हमारी शिक्षा और समाज में समानता की 
स्थापना करने के सभी प्रयज्ञों और श्रांदोलनों के लिए श्ार्थिक प्रश्नों से अपना 
सीधा सम्बन्ध बनाये रखना आवश्यक होगा । शिक्षा की कल्पना यदि हम दो 
विभिन्न--साधारण और विशेषज्षेत्रों में करें, तो यह कहा जा सकता है कि 
हमारी साधारण शिक्षा का ज़ोर समाज-सुधार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने 
पर होगा, हमारे विशेष शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी अपना समस्त ज्ञान श्रार्थिक पुन- 
निर्माण की दिशा में लगा देंगे । विज्ञान ने हमारे जीवन के मूल्यों में आ्रमूल- 
परिवर्तन कर दिया है| इमारी श्रौद्योगिक, कृषि-सम्बन्धी और सांस्कृतिक प्रगति, 
आर हमारे देश का बचाव तक, शआ्राज विज्ञान पर ही निर्भर है। ऐसी दशा में, 
वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए राज्य की ओर से श्रच्छे-से-अच्छा प्रबन्ध होना 
चाहिए । वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्वारा ही इस देश के राशि-राशि प्राकृतिक 
साधनों से पूरा लाभ उठा सकेंगे, और पानी के बहाव में बंधी हुई श्रपार विद्युत- 
शक्ति को भी मुक्त करके उससे अपने सुख और-सम्दद्धि को बढ़ाने का काम ले 
सकेंगे । 
सामाजिक समानता की स्टृष्टि 

शिक्षा के व्यापक प्रचार, समाज-सुधार की प्रवृत्ति के विकास और आर्थिक 
समानता की स्थापना, के परिणाम-स्वरूप ही हम देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न 
कर सकेंगे, जिसमें सामाजिक सुमानता की भावना बढ़ और फैल सके। जब देश 
में काम बढ़ेगा, तब समाज के विभिन्न अंगों के लिए एक दूसरे से मिलजुल कर 
काम करने के मौके मी बढ़ेंगे, और मिलने-जुलने से द्वी एक-दूसरे को 
समभा, और एक-दूसरे के प्रति स्नेह और आदर की भावना को बढ़ाया जा 
सकता है । मिल-जुल कर काम करने के मौके जितने अधिक मिलते हैं, मेल- 
जोल उतना ही अधिक बढ़ता है | एक कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति 
अपने को धर्म अ्रथवा जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में नहीं बांटते, आर्थिक 
स्वार्थ ही उनकी दलबन्दी की मुख्य प्रेरणा का काम देते हैं । हिन्दू पूंजीपति जो 
मज़दूर की गाढ़ी कमाई पर मौज -उड़ाता है, हिन्दू-मज़दूर की दृष्टि में उतना ही 
हैय और पतित है, जितना मुसलमान मज़दूर की | देश के आर्थिक विकास के 
साथ सहकारी समितियों आदि की भी अधिक संख्या में स्थापना होगी । जैसे-जैसे 
उनकी संख्या बढ़ेगी, और एक बड़ी मात्रा में देश के विभिन्न वर्गों के सदस्य 
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उसमें भाग लेंगे, उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास पाना भी 
सहज स्वाभाविक होगा । 

सच तो यह है कि ग़रीबी और ग़रीवी की यन्त्रणाएं ज्यों-ज्यों कम होती 
जायंगी, सामाज़िक सहयोग की भावना बढ़ेगी : भूखा आदमी तो रोटी के एक 
कौर के लिए. भी प्राण लेने या देने के लिए तैयार होजाता है, पर जिसके पास 
पेट भर रखने के लिए हो वह छोटी बातों पर कगड़ा नहीं किया करता । आज 
के हमारे सांप्रदायिक वैमनस्य॒ की जड़ में यह आर्थिक बेबसी है । किसान, छोटे 
दुकानदार, सरकारी नौकर, सभी के लिए आज का मुख्य प्रश्न रोटी का संघर्ष है 
और आज हमारे स्नायु इतने दुर्बल होगए. हैं, और हमारी विवेक बुद्धि इतनी 
कुंठित, कि जहां हमें रोटी के छिन जाने का भूंठ-मूंठ का भय भी ह्ोजाता है, 
हम बौखला से जाते हैं और वांछित-अवांछित सभी प्रकार के वर्गों के करने के 
लिए उद्यत होजाते हैं । यदि हमारे देश में रोज़गार का क्षेत्र इतना संकुचित न 
होता, और हमारे मध्यम वर्ग को, जिसके हाथ में प्रायः देशों का नेतृत्व रहा 
करता है, सरकारी नौकरी पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ता, तो मुझे पूरा विश्वास 
है कि, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों का इतिहास आज से बिल्कुल दूसरा होता | श्राज 
हम देश-व्यापी अथवा स्थानीय किसी भी प्रकार की राजनीति को लें, इम:आसानी 
से यह देख सकेंगे कि हमारे अधिकांश राजनैतिक सद्भपों का मूल-कारण आर्थिक 
ही है | यदि मुसलमान किसानों को हिंदू ज़मींदार के आश्रित न रहना पड़े, या 
हिंदू साहूकार से क़र्ज़ न लेना पड़े, इसी प्रकार यदि हिंदुओं के साधारण आर्थिक 
खत्व किसी मुसलमान के श्रार्थिक खत्वों की वलि पर ही निर्भर न हों, तो यह 
निश्चित है कि देश में एक विभिन्न वातावरण की सृष्टि हो सकेगी। यह एक 
निःसंदिग्ध तथ्य है कि जब देश में नये औद्योगिक और व्यवसायिक धंधे निकल 
आयंगे, और वैज्ञानिक साधनों के आलंबन से पुराने धंधे भी एक नया जन्म ले 
लेंगे, हमारे समाज का वर्तमान रूप बिल्कुल ही बदल जायगा | इन शार्थिक 
प्रवृत्तियों का एक सीधा प्रभाव तो यह होगा कि देश का वह मध्य-कालीन 
सामन्तशाही वर्ग, ज़्ञमीदार आदि जो ग्रामीण जीवन में हिन्दू ओर मुसलमानों को 
एक साथ रखने की क्षमता खो चुके हैं, अपना महत्व खो देंगे और एक ओर तो 
मध्यमवर्ग की शक्ति और संख्या दोनों का विस्तार होगा, और दूसरी ओर निम्न- 
श्रेणी की स्थिति आज से कहीं श्रधिक अच्छी होगी । मध्यमवर्ग वेरोज़गारी के 
उस आतझू से सर्वथा मुक्त होगा, जो आज के सांप्रदायिक मतभेदों की जड़ में 
है, और निम्न-वर्ग या तो राज्य की सुब्यवस्था के परिणाम-स्वरूप या एक बड़ी 
क्रांति के द्वारा, अपनी स्थिति ऐसी बना लेगा कि उसे भी अपनी दैनिक 
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आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्मर न रहना होगा । वैसी दशा में सांप्रदायिक 
गलतफहमियां अपने आप मिट जायंगी, क्योंकि हम में से हर एक की दृष्टि भूत- 
काल के भग्नावशेषों पर नहीं भविष्य के सुनहले स्वपनों पर होगी । 
राष्ट्रभाषा की समस्या 
किसी भी देश के राष्ट्रीय जीवन में भाषा का स्थान बड़े महत्व का है। भाषाहमारे 
विचारों का साधन है, उसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक न केवल अपनी 
दैनिक और साधारण श्रावश्यकताओं को ही प्रदशित कर सकता है परन्तु उनकी 
अनुभूति की गहराई, कल्पना की उड़ान और भावों की उदारता उसी में मूर्त्त-रूप 
धारण कर लेती है। भाषा, इस प्रकार, राष्ट्र-जीवन के साथ गुंथी हुई है । वह उस 
जीवन का प्रतीक भी है, भाषा के उत्थान-पतन में हम राष्ट्रीय-जीवन के उत्थान- 
पतन की कहानियां पढ़ सकते हैं । राष्ट्रीय-जीवन जब कभी ऊंची उड़ान लेता है 
भाषा अपने आप शुद्ध, प्रखर अर्थवाहिनी बन जाती है, राष्ट्रों के पतन के साथ 
भाषा का तेज नष्ट होता जाता है | ऐसी तेजहदीन भाषा का सहारा लेकर साहित्य 
पनप नहीं पाता, और राष्ट्रीय-जीवन दिन प्रतिदिन शुष्क होता चला जाता है। 
हम यदि किसी देश की सच्ची स्थिति जानना चाहें तो उसकी भाषा को 
बारीकी से देखें | महाकवि मिल्टन के शब्दों में, “किसी देश के शब्द यदि कुरूप 
आर बेढंगे हैं, और उनका उच्चारण अशुद्ध हे, तो वे इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं कि उस देश के रहने वाले सुस्त, काहिल और निकम्मे हैं, जिनके दिमाग़ किसी 
भी प्रकार की ग़ुलामी के लिए तैयार हैं |?” इसी प्रकार यदि हम किसी देश को 
अपनी भाषा के प्रति सतक॑, और उससे उन्नतिशील बनाने में तत्पर पाते हैं तो 
यह निश्चित है कि उसकी सभ्यता कम-से-कम पतन की ओर भ्कुकी नहीं हे, और 
उसका भविष्य किसी प्रकार से चिन्तनीय नहीं है । जवाहरलालजी के शब्दों में, 
“जीवित भाषा नवचेतना से अनुप्राणित, सशक्त, परिवर्तशील और सतत 
प्रगतिशील होती है, और उन लोगों के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसे 
बोलते और लिखते हैं ।” 
किसी बढ़ते हुए देश के लिए तो भाषा का प्रश्न एक बहुत ही आवश्यक 
प्रश्न है । भाषा की एकता राष्ट्रीयता को सुदृढ़ बनाने थघाले ज़रूरी तत्वों में से 
एक है । बिना एक राष्ट्रभाषा के, जिसमें समस्त देश के सामान्य जीवन की 
अभिव्यक्ति हो और जिसे देश का एक अधिकांश भाग समझ सके, किसी राष्ट्र 
का आगे बढ़ना कठिन बात है । राष्ट्र में भाषाओं का जितना बाहुलय होगा, एक 
दूसरे में जितना अन्तर होगा, राष्ट्रीयवा की भावना के सबल बनाने में उतनी ही 
कठिनाई होगी । यह भी एक कारण है कि हमारी राष्ट्रीय की समस्या इतनी 
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जटिल बन गई है | हमारा देश एक महाद्वीप के समान है, जिसमें दर्जनों भाषाएं. 
बोली जाती हैं, और उनके सैकड़ों रूपान्तर हैं । उत्तर भारत में ही हिंदी और 
उदू' के अलावा बंगला, मराठी और गुजराती हैं । दक्तिण में तामिल, तेलगू, 
मलयालम श्रादि हैं | इनके अलावा उड़िया, आ्रासामी, पंजाबी और पश्तो हैं । 
भाषाओं की इस विविधता के कारण एक ही संदेश एक साथ देश के कोने-कोने 
तक पहुंचाया जाना एक असंभव काम है | दक्षिण भारत की भाषाओं को उत्तर 
भारत की किसी साधारण सभा में प्रयोगर्मि नहीं लाया जा सकता, और हिंदी वालों 
के लिए गुजराती, मराठी अथवा बंगला समझना बहुत आसान काम नहीं है | 
बंगाली गुजरात के किसी प्रदेश में अपनी भाषा से काम नहीं चला सकता। और 
केवल मराठी जानने वाले के लिए किसी भी मराठी-हतर प्रदेश में समझा जाना 
असंभव है । 

भाषाओं की इस विविधता और दूरी के कारण ही अंग्रेज़ी ने हमारे राष्ट्रीय- 
जीवन में इतना प्रमुख स्थान ले लिया है। एक काफ़ी लंबे समय तक हमारे 
शिक्षित-वर्ग ने उससे राष्ट्र-भाषा का ही काम लिया है। पंजाबी इसके द्वारा एक 
शिक्षित मनुष्य पर, चाहे वह बंगाली हो अ्रथवा मद्रासी, अपनी भावनाएं, प्रगट 
कर सकता है । हमारी राष्ट्रीय चेतना का भी वह एक आवश्यक माध्यम रही हे । 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की थर्रा देने वाली वक्तृताएं, मद्दामना गोखले के अध्ययनपूर्ण 
भाषण, गांधोजी की प्रमुख विचार धाराएं और जवाहरलाल के अन्तर्राष्ट्रीय परि 
स्थिति के विश्लेषण हमें अ्रंग्रेज़ी में प्राप्त रहे हैं। आ्राज भी राष्ट्रीय महासभा तक 
की कार्यवाही प्रधानतः अंग्रेज़ी में होती हे। पर, यह शुभ लक्षण नहीं है। अंग्रेज़ों 
के सांस्कृतिक गुलाम बने रह कर राजनैतिक मुक्ति की कल्पना करना एक हास्था- 
स्पद बात है, क्योंकि वैसी दशा में हमारी शासन-ब्यवस्था चाद्दे कितनी दी सुगठित 
आर स्वतन्त्र क्यों न हो, हम बच्चे के समान अंग्रे ज़ी-संस्क्ृति के अंचल में लिपटे 
रहँगे । हमारी दशा उस क्ैदी के समान होगी, जिसके पैरों की बेड़ियां खोल 
दी जाती हैं, पर जो निष्कियता की एक लम्बी आदत से अपने चलने की शक्ति 
को खो बैठा हो । एक राष्ट्र-भाषा को हम पालें, और अपने उल्लास, आकांक्षाओं 
आर स्वप्नों से उसमें प्राणु-प्रतिष्ठा कर सकें, तो स्वतन्त्रता हमारे दरवाजे पर 
आयगी और कद्देगी, “मु्े स्वीकार करो” | 

देश में भाषाओं की इतनी विविधता होते हुए भी राष्ट्रभापा का सवाल ऊपर 
से आसान दिखाई देता है, इस संबंध में अब विशेष मतभेद नहीं रद्द गया हे कि 
हमारी राष्ट्र-भाषा वही हो सकती है जो उत्तर-भारत के अधिकांश भागों में बोली 
जाती है, और जो संस्कृत और फ़ारसी-अरबी के शब्दों के अनुपात से हिंदी 
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अथवा उदू के नाम से प्रख्यात है, और इसी अनुप्रात के आधार पर देवनागरी 
अंथवा अरबी लिपि में लिखी जाती है। बंगला वालों की ओर से उत्तर-मारत 
की भाषा का राष्ट्र-्धापा के पद के इस दाबे का विरोध भी हुआ, जो कुछ अंर्शो 
में अब भी मौजूद है, पर उसका आधार मजबूत नहीं था। बंगला वार्लों 
का कहना था कि क्योंकि उनका साहित्य श्रेष्ठ हे, और हिन्दी ने बंकरिम, रवीन्द्र- 
नाथ, शरत्‌ चर्र्जी जैसे साहित्यकार पैदा नहीं किये, इसलिए बंगला को राष्ट्र- 
भाषा का पद मिलना चाहिए | पर, राष्ट्र भाषा के निर्णय के लिए. साहित्य की 
ऊ चाई का मापदण्ड उपयुक्त नहीं हे | यों तो मराठी और गुजराती वाले भी 
हिन्दी-साहित्य से आगे बढ़े होने का दावा, कुछ दिनों पहिले तक तो, कर ही 
सकते थे । और, यदि साहित्य की ऊ चाई से राष्ट्र-भाषा का निश्चय होता हो 
तो हम बंगला को क्‍यों लें, फ्रेंच को क्यों न लें ! राष्ट्र-भाषा तो वही भाषा हो 
सकती है जिसे देश के अधिकांश लोग आसानी से समझ सकें, सीख सकें और 
सिखा सके | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह नहीं दे कि हम 
भारतीय भाषाओं में से किसे राष्ट्रभाषा के लिए चुनें | वद्द तो हिंदी अथवा हिंदु- 
स्तानी (उसे उदू भी कद्द सकते हैं) है ही । प्रश्न यह हे कि उसका कौन-सा रूप 
राष्ट्रभापा के लिए उपयुक्त है | पंजाब से लेकर ब्रिहार तक और काश्मीर से मध्य- 
प्रांत के सुदूर कोने तक इसी भाषा के कई रूप _( 5)980०5 ) बोलचाल की 
भाषा के प्रयोग में आते हैं । लाहौर के स्बंसाधारण की भाषा में फ़ारसी और 
अरबी के शब्द अधिक संख्या में पाये जाते हैं, दिल्ली की भाषा पर फ़ारसी और 
अस्बी का रंग है तो, पर बहुत गहरा नहीं | कानपुर की भाषा में संस्कृत के शब्द 
मिल गये हैं, और इलाहाबाद और बनारस आदि में तो भाषा बहुत अधिक 
संस्कृतमयी होजाती हे । 

मैं ब्रोलच्राल की भाषा की बात कर रहा हूं; साहित्य को भाषा की नहीं । 
यह हमारे देश का दुर्भाग्य है--और भाषा छी समस्या के साथ हमें उसे भी 
सुलभा लेना है--कि हमारे यहां जनसाधारण की भाषा और साहित्य की 
भाषा के बीच एक बड़ी गहरी खाई पैदा होगई है, जो दिन-पर-दिन अधिक 
चोड़ी होती जारही है | साहित्य के लिए उत्तर-भारत में दो अलग-अलग भाषाएं, 
बन गई हैं। वे हैं उदू' और हिन्दी ! उनके अलग-अलग और एक-दूसरे को 
कहीं स्पर्श न करने वाले ( 7४८ पह५ंए८ ) दायरे बन गए हैं । इन दायरों में 
ही उनका विकास भी तेजी के साथ होरहा है, एक के साहित्यकार अपनी प्रेरणा 
अरब और ईरान के साहित्य और जीवन से प्राप्त करते हैं, और दूसरी के, अपनी 
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भाषा को फ़ारसी और अ्ररबी के प्रभाव से सर्वथा मुक्त बनाने, और उसे संस्कृत- 
मयी बनाने १९ तुले हुए हैं | यह बात मैं उदू और हिन्दी दोनों साहित्यों की मुख्य 
धाराओं के लिए कह रहा हूँ। दोनों भाषाओं के लेखकों में एक दल ऐसा भी 
है जिसने इस (?०१८»77८०) और (5०००७ श्रान्दोलन के ख़िलाफ़ 
अपनी श्रावाज़ ऊची की हे । 
हिंदी बनाम उर्दू 

हिंदी और उद्‌' मूलतः एक ही भाषा हैं, यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी 
सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता । भाषाओं का सम्बन्ध जानने के लिए 
हमें तीन बातों पर नज़र रखना चाहिए--(१) शब्दों के उच्चारण की पद्धति, 
(२) वाक्य-रचना, और (३) शब्द-कोष | इन तीनों में से पह्ििली दो बातें मुख्य 
हैं। इनमें भी वाक्य रचना भाषा का मुख्य आधार होता है, जो प्रायः अपरि- 
वर्त्नीय रहता है, शब्दों के उच्चारण की पद्धति में, एक लम्बे काल में थोड़ा- 
बहुत अन्तर ञआ्रा जाता है, परन्तु शब्दकोष तो प्रायः सांस्कृतिक परिवर्तन के 
प्रत्येक कॉंके के साथ बदलता रहता है| काव्य-रचना की पद्धति अपने-आप से 
गठी हुई रहने के कारण अ्रपरिवर्तनीय दे, पर शब्द न तो इस प्रकार के किसी 
नियम का द्वी पालन करते हैं, न वे दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं। 
उनमें से हर एक की अपनी अलग स्थिति है | उनके बदलते रहने से भाधा नहीं 
बदला करती । राष्ट्रीय प्रद्डत्तियों के साथ-साथ भी कभी शब्दों में बड़ा परिवत्तंन 
होजाता है । पहिले मह्ायुद्ध में इस प्रकार शब्दों का बहुत अधिक प्रत्यावर्त्तन 
हुआ दै । अंग्रेज़ी शब्दों का बहिष्कार हुआ; फ्रांस की रूढ़ि-पसन्‍्द भाषा ने 
अपनी दोनों बाद फैला कर अंग्रेज़ी शब्दों का स्वागत किया | रूसी लोगों ने 
अपने शदरों के नाम तक से जर्मनी का “बर्ग! हठा कर अपने देश का '्राड! 
रखा--इसी प्रकार सेंट पीट बर्ग पैयरोग्राड बना, और पीटर-बंश के पतन पर 
लेनिनग्राड । 

इन नियर्मों के आधार पर यदि हम हिंदी और उदू की जांच करें तो दम 
देखेंगे कि दोनों भाषाओं का उच्चारण प्रायः एकसा दे, और व्याकरण भी मूलतः 
एक ही है । इस दृष्टि से उदूं और हिंदी एक-दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, और 
संस्कृति, बृजभाषा, अवधी, फ़ारसी और अस्बी से काफ़ी दूर । अब रही शब्दों 
के चुनाव की बात । भाषा में कुछ शब्द ऐसे रहते हैं. जो जन-साधारण में प्रच- 
लित हों, कुछ बादर से उधार लिए जाते हैं, और कुछ दूसरे शब्दों को मिला- 
जुलाकर अपने बना लिए जाते हैं । उदू और हिंदी दोनों में जन-साधारण में 
प्रचलित जो शब्द पाए जाते हैं, वे एक ही हैं; बादर से लिए जाने वाले शर्त्दों 
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में ज़रूर काफ़ी अंतर है, और बढ़ता जा रहा दे। उद्‌' फ़ारसी और अरबी से 
अपने शब्द चुनती हे, हिंदी संस्कृत से और कभी-कभी संस्कृत से निकली हुई 
अन्य प्रांतीय भाषाओं से भी । इसलिए उनके रूप में इतना अ्रधिक अन्तर 
होगया है । पे 

इस अन्तर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, उसकी अ्रवहेलना नहीं की 
जा सकती | उदू' और हिन्दी मूलतः एक भाषा होते हुए भी, और उनमें आज 
देश की किसी भी दूसरी भाषा के मुक्ताबिले में श्रापस में बहुत अधिक साम्य द्वोते 
हुए भी, अलहदा-अलहदा भाषाएं बन गई हैं | हिंदी जानने वालों के लिए उदू 
का समभना मुश्किल काम है | लिपि की भिन्नता के कारण पढ़ना तो दूर की बात 
है, पर सुनकर भी उसके समभने में आप कल्पना से ही काम ले सकते हैं, और 
उस कल्पना को अधिक सतर्क बनाकर तो आप गुजराती, मराठी और बंगला 
समभने का प्रयास भी कर ही सकते हैं | इसी प्रकार उद्दृ के समर्थक मित्र, 
जिनमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, हमारी आज की हिंदी समभने में अपने 
को बिल्कुल असमर्थ पाते हैं | बोलचाल की भाषा समभना उतना कठिन नहीं, 
पर साहित्य की भाषा एक-दूसरे से विभिन्न हैं; क्रिया, क्रियापद, सर्वनाम आदि को 
छोड़ दीजिये तो उनमें कहीं साम्य नहीं मिलेगा | नीचे के उदाहरणों से यह बात 
स्पष्ट होगी-- 

८ इसमें कोई कलाम नहीं कि इक़तवाल बहुत बलन्द पाया शायर अज्ीमुल 
मर्त्तबात मुफ़ाक्विर थे । बाज़ हज़रात को शायद इस बात के तस्‍्लीम करने में 
पशोपेश हो कि वह उलूमे-रूहानी के मुअललम और असरारे बातिनी के हकीक 
भी थे। और उन्हें रूहानियत की गहराइयां मालूम और रमूज़े-मरत्फ़ी से बखूबी 
आगाही थी |”? 

इसके मुक़ाबिले में आज की हिन्दी का एक उदाहरण देखिए :- 

““हिन्दी-कविता की नीहारिका,सम्प्रति,अपने प्रेमियों के तरुण-उत्साह के तीव- 
ताप से प्रगति या साहित्याकाश में अत्यन्त वेग से घूम रही हे। समय-समय पर जो 
छोटे-मोटे तारक-पिएड उससे दूट पढ़ते हैं, वे अभी ऐसी शक्ति तथा प्रकाश संग्रहीत 
नहीं कर पाये हैं कि अपनी ही ज्योति में अपने लिए. नियमित पंथ खोज सकें, 
जिससे हमारे ज्योतिषी उनकी गतिविधि पर निश्चित-सिद्धांत निर्धारित कर लें | ऐसी 
दशा में कहा नहीं जा सकता कि यह अस्तव्यस्त केन्द्र-परिधि- हीनद्रवित-वाष्प- 
पिण्ड निकट भविष्य में किस स्वस्थ स्वरूप में फलीभूत होगा, कैसा आकार-प्रकार 
ग्रहण करेगा |” 

प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति अमरनाथ भा के शब्दों में  »< उदू का 
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सारा वातावरण और प्रतिभा विदेशी हैं, भारतीय नहीं । इसका प्रमाण यह है कि 
एक हिन्दू भी, जो हिन्दू दन्तकथाओं और पुराणों पर, हिन्दू-घर्म के वातावरण में 
पला द्वोता है, उद्‌' लिखते समय नौशेरवां, हातिम, शीरीं, लैला, मजन्‌ं , यूसुफ़ 
की चर्चा करेगा और कभी भूलकर भी युघिष्ठिर, भीम, सावित्री, दमयन्ती, कृष्णा 
श्रौर दूसरे चरित्रों की, जिससे वह बचपन से परिचित रहा है, चचो नहीं करेगा | 
» >< फरहंगे आ्रासफ़िया में, जो हैदराबाद में तैयार किया गया उदूं का एक 
नया शब्दकोष है, ७००० अरबी के शब्द हैं, ६४०० फारसी के; और सिर्फ 
४०० संस्कृत के | उदू' कबिता के लिए जिन छन्दों का प्रयोग होता है, वे हिंु- 
स्तानी नहीं, ईरानी हैं । उद्‌' के बहुवचन भी भारतीय पद्धति के अनुसार नहीं हैं, 
फ़ारसी के नियमों का पालन करते हैं । »< »< पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी लेखकों 
की प्रद्ृत्ति अपनी भाषा को कृत्रिम, संकुचित और आडम्बर्मयी बनाने की ओर 
रहा है । वे संस्कृत के अपरिचित, कठिन और क्लिष्ट शब्दों को प्रयोग में ला रदे 
हैं । वे प्राचीन हिन्दी काव्यों और गायकों की सादा शैली का त्याग करते जा रहे 
हैं। वे भाषा को जनता से, जिसके बीच वह पैदा हुई है, दूर लेते जा रहे हैं । 
सीधे-सादे ग्रामीण जो सूरदास, कबोर ओर ठलसौदास को समभते हैं, निराला 
सुमित्रानन्दन पन्‍त, और जयशंकर 'प्रसाद' की भाषा को नहीं समभते |” 
यही हमारी आ्राज की भाषा की समस्‍या है। साहित्य की भाषा जनता की 
भाषा से दूर जा पड़ी दै ! मुसलमानों ने हिन्दुओं से अलहदा अपनी एक भाषा 
बना ली है, और हिन्दू मुसलमानों से हट कर अपनी अलग भाषा के विकास-परि- 
वर्दन में व्यस्त हैं । इन अशुभ दायरों को तोड़ना दे । मैं इस बात को मानने के 
लिए तैयार हूं कि साहित्य की भाषा आर जनता की भाषा में कुछ अन्तर ज़रूर 
होगा । श्री के० एम० मुंशी लिखते हैं : “प्रत्येक भाषा के दो रूप द्वोते दें : एक 
से हमारी दैनिक आवश्यक्रताओं की अभिव्यक्ति दोती है, और दूसरा हमारी 
कल्पना की उड़ान और विचारों की श्रभिव्यक्ति के लिए दे | पिला रूप ऐसा 
दोना चाहिए जिसे सव लोग आसानी से समझ सकें, और दूसरा रूप भी ऐसा 
होना चाद्दिए कि, उसमें कल्पना की उड़ान अपने को अभिव्यक्त और घोषित 
कर सके | )< »ऊचे दर्ज का साहित्य और उसकी भाषा जनसाधारण की 
संपत्ति नहीं हो सकती, वद्द उनके बाहर की चीज़ है | दरणएक कारीगर ताजमहल 
नहीं बना सके, न ताजमहल दरएक ग्रामीण के लिए,रहने का उचित स्थान ही है।!* 
यह प्रवृत्ति सादित्य के लिए चादे शुभ द्वो, पर राष्ट्रीय जीवन का उससे 
कल्याण नहीं दो सकता--बद साहित्यकार को राष्ट्रीय जीवन से अलद्दा काट लेने 
का प्रोत्साहन देती है | एक गुलाम राष्ट्र के लिए वद्द लाभदायक नहीं है । उसके 
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लिए तो साहित्य में क्रान्ति का संदेश हो और वह संदेश गांवों के कोने-कोने वक 
पहुंच सके । आज हमें साहित्य में कालिदास की ज़रूरत नहीं है, जो एक रोमांस 
के वातावरण में शकुन्तल। जैसे पात्रों की सृष्टि करे, हमें तो गोरी चाहिए जो मां 
जैसी चीज़ हमें दे सके | हमारे वीच कालिदास और भवभूति आज हों भी तो 
उनकी कल्पना की उड़ान की प्रशंसा कराने का समय आज हमारे पास नहीं है, 
आज़ादी की अपनी इस लड़ाई के बाद शायद हमें उसके लिए फुरसत हो, आज 
के विश्व-संघर्ष में शायद वह भी संभव न हो सके । हर्मे आज साहित्यकार की 
जनता के संपर्क में ले आना है | जवाहरलालजी लिखते हैं--““आ्राज संस्कृति का 
आधार श्रधिक व्यापक होना चाहिए, और वही भाषा का जो संस्कृति की अ्रमि- 
व्यक्ति का साधन है, आधार होगा ।”” आज के युग के सबसे बढ़े कलाकार रोमां 
रोलां ने एक बार लिखा था, “जीवन-कला वही है जो मानवता के निकट संपर्क 
में हो ।” रोमां रोलां लिखते हैं, “यह एक अ्रच्छी प्रसिद्ध है, जो अपने को 
जीवन से काट कर, और श्रन्य मनुष्यों से मित्र बन कर, प्राप्त की जाती है ! इस 
प्रकार के सब कलाकारों का नाश हो । हम तो जीवन के साथ रहेंगे, प्रथ्वी के 
स्तनों से दुग्ध-पान करेंगे, और जनसाधारण में जो गहराई और पवित्रता है उसे 
स्वीकार करेंगे ।” कल्पना की उड़ान आकाश की ऊचाई का स्पर्श करे, पर 
उसका आधार (थ्वी पर हो । कलाकार की कल्पना इन्द्र-धनुष के रंगों के समान 
ज़मीन को छूती हुई आ्रकाश की ओर उठे । 

यद है समस्या का एक अंग | दूसरा अंग कृत्रिमता की उन दीवारों को, जो 
उद्‌ ओर द्िन्दी के वीच चिन दी गई हैं, तोड़ फेंकना है । एक ही प्रदेश के 
हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग भाषाओं में सोचें, अलग-अलग संस्कृतियों से 
अपनी प्रेरणा प्राप्त करें, उनके विचार जुदा-जुदा हों, उनकी अभिव्यक्ति का ढंग 
भिन्न द्वो, यह असह्य हे, और यदि इसे जारी रखा- गया तो हमारे देश का मविष्य 
नितांत अंधकारमय है । मैं मानता हूँ-और ऊपर की विवेचना में इसकी बहुत 
स्पष्ट स्वीकृति है--कि आ्राज उदू' और हिन्दी दो अलग-झलग भाषाएं, बन गई 
हैं, और उनके साहित्य, और उन साहित्यों की मूल-प्रेरणा एक-दूसरे से भिन्न है, 
पर यदि हमारी राष्ट्रीयता को जीना हे, और विकास पाना है तो शीघ्र ही मौजूदा 
उदू' और िन्दी के साहित्य इतिहास के संग्रहालयों में पहुंचा देनी चाहिए, और 
जन-साधारण में से एक सामान्य भाषा को चुन कर, उसमें नई कल्पना की 
उड़ान और नये भावों के प्रवेश से, एक नये साहित्य का निर्माण करना पड़ेगा, 
जो शुद्ध हिंदू अथवा मुस्लिम-संस्क्ृति का एकान्त प्रतिनिधि न होकर उत्तर-भारत 
के हिन्दू ओर मुसलमान दोनों के अन्यान्य उल्लास-अ्राकांज्षा और स्वप्नों को 
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प्रतीक बन सके, जिसमें हमारे भूत-काल की सिद्धियों का संदेश, ओर भविष्य के 
आादशों की कलक हो । 
समाधान की दिशा 

इन दोनों भाषाओं के समन्वय से यदि एक राष्ट्रभाषा की सृष्टि की जाय 
तो उससे उदू" वालों को यह डर है कि उदू' भाषा के विकास को क्ष॒ति पहुंचेगी। 
यह डर बिल्कुल काल्पनिक है | इसके पीछे ग़लतफ्रहमी के अलावा कुछ नहीं 
है | यह सच है कि उदू' हिंदी के समान ही, राष्ट्र-माषा के लिए. एक पोषक- 
घारा (२2९०८९४) का काम करेगी । पर इससे उसका विकास रुकेगा नहीं । 
जदू' के बिना जैसे राष्ट्र-भाषा की कल्पना करना कठिन है, वैसे ही बिना अपने 
को राष्ट्र-भाषा के संपर्क में रखे उदू' अपना विकास भी नहीं कर सकती । वह 
केवल फ़ारसी और अरबी पर अवलंबित रह कर पनप नहीं सकती । इस ज़मीन 
में उसकी पैदाइश हुई हे, इसीसे उसे अपनी जड़ों को सींचना होगा । बिना 
इस जीवन-शक्ति को ग्रहण किये वह सूख और मुरका जायगी | श्राज उदू' का 
साहित्य उस बेग से आगे नहीं बढ़ रद्दा हे जैसे बंगला, मराठी, गुजराती और 
हिन्दी आगे बढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है कि उसने अपने को देश के जीवन 
से अलहदा कर लिया हे। हम लोग जो उदू' को एक शितठवांइगे॑ $07 
की तरह, राष्ट्र-भाषा के विस्तृत कुठम्ब में लोटा ले आना चाहते हैं, ,उदू के 
लाभ के लिए भी उतने ही चिंतित हैं, जितने राष्ट्र के; क्‍योंकि हम जानते हैं कि 
उदू' को नुकसान पहुंचा कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता । 

उद' एक अलग भाषा बन गई है ओर एक काफी लंबे अ्रसं तक अलग 
भाषा के रूप में उसका विकास होगा । उसे मिटाने की तो कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । वह हमारे लिए मुस्लिम देशों से संपर्क का एक बड़ा अच्छा माध्यम 
बन सकेगी । इस्लाम की संस्कृति में जो सर्वश्रेष्ठ है, उदू' के द्वारा हम उसे बड़ी 
आसानी से था सकेंगे । इस रूप की ओर तत्वों के बिना--मैं न तो राष्ट्र-भाषा के 
विकास की ही कोई कल्पना कर सकता हूँ , न राष्ट्र के उत्थान की--उदू' ही हमें 
अरब-ईरान और तुर्की की संस्कृति और भाषा के संपर्क में रख सकेगी । 

सच पूछा जाय तो हिन्दी और उदू' का आपस में कोई भगड़ा नहीं है-- 
बह तो कुछ ग़लतफ़हमियों के कारण कुछ थोड़े से अ्र्से के लिए. पैदा हो गया 
है, जिसका मिट जाना ज़रूरी ही नहीं स्वाभाविक भी होगा । गांधीजी ने इस 
संबंध में लिखा था, “असली प्रतिस्पर्धा तो हिन्दी और उदू में नहीं, बल्कि 
हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ी में हे । वदी करारा मुक़ावला हे | मैं तो उसके लिए 
निश्चय ही बड़ा ही चिन्तित हूं । द्विंदी-उदू' विवाद का कोई आधार नहीं है । 
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2 >< हिन्दुस्तानी को मूर्त-रूप देने के लिए. हिन्दी और उदू" को उसकी पोषक 
भाषाएं समकना चाहिए। >< »< हिन्दी ज्यादातर हिन्दुओं में और उदू 
मुसलमानों में महदूद रहेगी । >< >< कोई वजह नहीं कि इन दो बहनों में 
प्रतिस्पर्धा हो | हां, प्रेम-भरी प्रतिस्पर्धा तो हमेशा ही होनी चाहिए. । >< »< 
मौलवी साहब अब्दुल हक़ के योग्यतापूर्ण नेतृत्व में उस्मानियां यूनिवर्सिटी 
उदू' की बड़ी सेवा कर रही है | यूनिवर्सिटी में उदू' का एक बहुत बढ़ा कोष है । 
इसकी भी किताबें उदू' में तैयार की गई हैं, और तैयार की जा रही हैं । और 
चू कि उस यूनिवर्सिटी में ईमानदारी के साथ उद्ू' में शिक्षा दी जा रही है, 
इसलिए उसकी तरक्क़ी होनो ही चाहिए | ग्रकारण तास्सुब की वजह से अगर 
आज हिंदी-भाषी हिन्दू वहां के बढ़ते हुए साहित्य से लाभ न उठाये तो यह 
उनका कसूर है | »< >< मुसलमान अगर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन और नागरी- 
प्रचारिणी सभा के विनम्र परिश्रम के फलों का उपयोग न करें, तो यह उनका 
कसूर है। >< » यह मैं जानता हूं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस बात का 
सपना देख रहे हैं कि यहां ख़ाली उर्दू या ख़ाली हिंदी ही रहेगी | लेकिन मेरा 
ख्याल है कि यह अपवित्र सपना है, और सदा सपना ही रहेगा । इस्लाम की 
अपनी ख़ास संस्कृति हे, इसी तरह हिंदु-धर्म की भी अपनी संस्कृति है । भावी 
भारत में इन दोनों संस्कृतियों का पूर्ण और सुखद सम्मिश्रण रहेगा । जब वह 
शुभ दिन आयेगा, तब हिंदू-मुसलमानों की सामान्य भाषा हिंदुस्तानी होगी । 
लेकिन उदू' फिर भी अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता के साथ फूलती-फलती 
रहेगी ओर हिंदी अपने संस्कृत शब्दों के भारी भण्डार के साथ फूले-फलेगी । 
शिबली ने जिस भाधा में लिखा है वह मर नहीं सकती | लेकिन उन दोनों की 
अच्छाइयां हिंदुस्तानी जबान में बिलकुल घुलमिल जायंगी |” गांधीजी के ये 
शब्द उदू-वालों के लिए उनके तमाम शक और शुबह को दूर कर देने वाले 
होने चाहिए । 

और, मैं तो समभता हूँ, राष्ट्रभाषा का एक प्रमुख आधार बन जाने से 
उदू का महत्व बढ़ेगा ही । जहाँ तक “टेकनिकल” शब्दों का सवाल है अरबी 
ओर संस्कृत दोनों इस क्षेत्र में धनी हैं । एक सामान्य राष्ट्र-भाषा दोनों में से 
किसी एक पर ही पूर्णतः निर्मर नहीं रह सकती । यदि अरबी को एक विदेशी 
भाषा मान कर हम उसकी अ्रवहदेलना करें तो संस्कृत भी तो जन-साधारण में 
कभी भी प्रचलित नहीं है ओर कोई भी जो बोलचाल की हिंदी से परिचित है 
इस बात को जानता है कि जितने संस्कृत के शब्द इस भाषा में आये हैं वे सब 
धीरे-धीरे काफी परिवत्तित होते गये हैं और इसका कारण यही था कि उनका 
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मुसलमानों के द्वारा नहीं, जनसाधारण के द्वारा भी आसानी से उच्चारण नहीं 
किया जा सकता था । ग्राम और वर्ष जैसे छोटे-छोटे शब्द भी गाँव और बरस बन 
गये हैं । इससे यह स्पष्ट हे कि हिंदुस्तांनी केवल संस्कृत पर निर्भर नहीं रह सकती । 

सच तो यह है कि संस्कृत उसका मुख्य आधार तक न हो सकेगी। जो 
लोग बोलचाल के साधारण शब्दों का प्रयोग उनके मूल संस्कृत रूप में करने 
लगे हैं, वे चाहे कुछ चाहते हों, पर यह स्पष्ट हे कि एक जीवित, जनसाधारण में 
प्रचलित भाषा के प्रचार की चिंता उन्हें नहीं है । गांधीजी भीं हिंदुस्तान में 
संस्कृत पक्त को प्रधानता देना जरूरी नहीं समभते | आदिल' साहिब के एक पत्र 
का उत्तर देते हुए श्रीयुत मुन्शी ने लिखा था कि “गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली 
और केरलों ने अपनी साहित्यिक प्रव्ृत्तियां बनाली हैं, जिनमें शुद्ध उदू तत्वों का 
प्रायः प्रभाव है । यदि हम हिंदी को स्वीकार करते हँ तो ख्वभावतः ही हम 
संस्कृतमयी हिंदी को स्वीकार करेंगे ।”' इसके सम्बन्ध में गांधीजी ने लिखा है, 
“पहली बात तो यह है कि मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि गुजराती 
मराठी और बंगला सभी भाषाओं में फ़ारसी के शब्द भी काफ़ी संख्या में हैं, 
और मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि गुजरात ओर बंगाल के हिंदुओं को 
एक-दूसरे के तथा मुसलमानों के सम्पर्क में आने के लिए भ्रपनी भाषा को 
संस्कृतमयी बनाना ज़रूरी हो | इसके अलावा हमें शुद्ध उदूं तत्वों से कोई वास्ता 
नहीं है, हमें तो उत्तर भारत की जीवित भाषा ओर उसके मुहावरों स मतलब हे। 
यदि इस जीवित भाषा को राष्ट्र-भापा का आधार बना लिया जाय तो उसमें 
मुसलमान अ्रच्छी तरह हमसे सहयोग कर सकते हैं। संस्कृत की ओर लोग जाने 
का मतलब यह होगा कि हम उनकी हिंदी, बंगला ओर गुजराती के प्रति कीगई 
सेवाओं को भुला देना चाहते हैं | इस प्रकार की शर्तों पर सहयोग की मांग 
करना श्रात्म-हत्या में सहयोग की मांग से कम नहीं दे ।? 

जवाहरलालजी लिखते हैं, “हमें इस नये जीवन का, जो हिंदी और उदू 
दोनों के क्षेत्रों में प्रयाहर्शील है, स्वागत ही करना चाहिए, यद्यपि वह कुछ समय 
तक के लिए खाई को अधिक चौड़ा बना देगा । हिंदी और उदू' दोनों ही थ्राज 
अपने को आधुनिक वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और कभी- 
कभी, सांस्कृतिक विचारों की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति के अनुवयुक्त पाती हैं ओर 
इसीलिए अपने को आधुनिक समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के योग्य बना 
रही हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिलो है । 

>< »< हिंदी और उदू एक-दूसरे के प्रति द्वेप क्‍यों रख ? हम तो अपनी 
भाषा जितनी अधिक द्वोसके धनी बनाना चाहते हैं ओर यद्द उस समय तक संभव 
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नहीं हे जब तक हम हिंदी और उदू' शब्दों को अपने वातावरण के उपयुक्त न 
होने के कारण कुचलने की कोशिश करते रहेंगे । हमें तो दोनों की ज़रूरत है 
और दोनों को ही मंजुर करना होगा । हमें इस बात को समझ लेना चाहिए. कि 
हिंदी के विकास का श्रर्थ उदू' का विकास भी है और उदू' के विकास से हिंदी 
की बृद्धि होगी | दोनों का एक-दूसरे पर बढ़ा शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा और 
दोनों के शब्द-कोष तथा विचारों में वृद्धि होगी |”? 

यह मुमकिन है कि बहुत दूर जाकर उदू' अपनी खतन्‍्त्र स्थिति को क्रायम 
न रख सके और एक विकसित राष्ट्र-भाषा में अपने को रंग दे, पर यह तभी 
संभव है जब राष्ट्रभाषा उदू' के समस्त सौन्दर्य और वैभव को आत्मसात्‌ करने 
की क्षमत। रखती हो । उस समय उदू अपना काम कर चुकी होगी | मैं मानता 
हूँ कि उदू ने हिंदुस्तान में इस्लाम की संस्कृति की रक्षा करने का महान्‌ कार्य 
किया हे;वह उस संस्कृति से इतनी निकटता से हिलमिल गई है कि जब तक उस 
संस्कृति को मिया नहीं दिया जाता या पूरा अपना नहीं लिया जाता उदू को 
मिटाया नहीं जा सकता । इस्लाम से हमने पहले बहुत कुछ सीखा है, आज भी 
श्रहुुत-कुछ सीखना बाकी है। मैं तो समभता हूं कि हमें एक बहुत बड़ी निधि देने 
के लिए ही मुस्लिम संस्कृति की एक अलग धारा आज हिंदुस्तान में मौजूद है । 
जिस दिन हम उसे मुक्त ढ्ृदय से भारतवर्ष की भावी संस्कृति में मिला सकेंगे,उ्स 
दिन उसकी अलहदा स्थिति अनावश्यक हो जायगी। मेरे मन में इस संबंध में तनिक 
भी संदेह नहीं हे कि वद्द दिन दूर नहीं है। हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के संपर्क से 
एक महान संस्कृति को जन्म लेना है।इस महान्‌ समन्वय की दिशा में काम करने 
वाली संस्क्ृतियां इतनी ज़बर्दस्त हैं कि बे व्यक्तियों द्वारा रोकी नहीं जा सकतीं । 

राष्ट्र-भाषा के विकास से प्रांतीय भाघाओं को तो और भी कम ख़तरा है । 
उदू के समान वे हिंदी की ही रूपांतर नहीं हैं । उनका विकास हिंदी से खतन्‍्त्र 
रूप से हुआ है, और उस विकास के पीछे बहुत बढ़े कारण काम करते रहे हैं । 
भारतवर्ष इतना बड़ा देश है कि उसमें सर्वत्र एक ही भाषा का व्यवहार ग्रसम्भव 
हे । उसमें तो एक-दूसरे से मिली-जुली अनेक भाषाएं होंगी, सदा रही भी हैं । 
उनका मिटाया जाना श्रेयस्कर नहीं; उनकी समृद्धि राष्ट्र की समृद्धि है, पर इस 
अनेकता में लाभ तभी हे जब उसके पीछे भारतीय संस्कृति की एकता के सूत्र को 
देश ओर पकड़ सके । श्री मुंशी के शब्दों में, “भारत का साहित्य एक है क्योंकि 
उसके संस्कार कुछ अलग-अलग नहीं हैं। जिस तरह आ्राकाश के श्रनगिनती तारे 
गिनने की उतावली में ज्ञानी लोग उनकी ताल पर सधी हुई चाल की परीक्षा 
नहीं कर सकते, उसी तरद विशाल अन्तर, विभिन्न लिपियों और भाषाओं के भेद 
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की वजह से भारतीय साहित्य की असली एकता को भी नहीं देख सकते ।” 

रष्ट्र-भाषा में हम इस राष्ट्रीय एकता की एक दिव्य भांकी देखेंगे, परन्तु 
भारतीय संस्कृति का बहुमुखी विकास तब भी रुकेगा नहीं, राष्ट्र-भाषा के निकट 
संपर्क से, और उसका माध्यम लेकर श्रन्य प्रांतीय भाषाओं के संपर्क से, उसे 
प्रोत्साहन ही मिलेगा । संस्कृति आ्रापसी सम्पर्कों में ही आ्रंगे बढ़ा करती हे । राष्ट्र- 
भाषा के सम्बन्ध में श्री मुंशी ने ठीक ही लिखा है, “यह भाषा तो पढ़ें-लिखों 
की सौतेली मां है । इन भाषाओं को बोलने वालों का जीवन-व्यवहार उनकी 
मातृभाषा द्वारा ही होगा । उनकी साहित्य-प्रश्त्ति उन्हींकी भाषा के द्वारा विक- 
सित होगी । पर जैसे-जैसे राष्ट्रटभाव बढ़ता जायगा, जैसे-जैसे विज्ञान हिंदुस्तान के 
भिन्न-भिन्न भागों को एक दूसरे के पास लाता जायगा, जैसे-जैसे सारे देश के 
रुस्कार और जीवन एक-धार होते जायंगे, वैसे-वैसे यह भाषा जीवन-तत्व को 
प्राप्त करेगी । पर, जहां तक दृष्टि पहुंचती है,वहां तक प्रांतों की देश-भाषाओं का 
स्थान यह कभी नहीं ले सकती |”? 

पर, सबसे श्ाश्चर्य की बात तो यद्द हे कि इस भाषा के विकास से हिंदी भी 
श्राज कुछ सशंकित-सी दिखाई देती है । हिंदी में एक ऐसा दल जोर पकड़ता 
जारहा है जो समभता है कि हिंदुस्तानी का स्वागत करने से हिंदी का सर्वनाश 
दोजायगा, ्रौर हिंदू-संस्कृति ख़त्म हो जायगी । हिंदू-संस्कृति इतनी निःशक्त नहीं। 
पांच सौ वर्षो के मुस्लिम-शासन में वद्द खत्म नहीं हो सकी तो फ़ारसी अरबी के 
कुछ प्रचलित शब्दों को अपऩाने से वद्द मिट नहीं जायगी । रहा हिंदी के सौंदर्य 
का सवाल। सो, मैं तो समभता हूं कि हिंदुस्तानी के रूप में उसका सोंदर्य निरब- 
रेगा द्वी, वह प्रौढ़ और धनी बनेगी, सारे हिन्दुस्तान के सांस्कृतिक वैभव की 
छलछुलाती हुई धायाएं उसके किनारे पर उछलेंगी, और उसके चरणों में अपनी 
विनम्न में ट /चढाएंगी, औ्रौर उससे प्रेरणा प्राप्त कर अपने प्रांतों के सांस्कृतिक 
जीवन के पुनर्निर्माण में व्यस्त होंगी । 

साहित्य का परिवर्तित दृष्टिकोण 

आज हमें अपने साहित्य के दृष्टिकोण को भी बदलना है. और उसके 
साथ-साथ भाषा का रूप अपने श्राप ही बदलता जायगा। उस सब साहित्य को 
इम खैरबाद कहें, जिसमें परियों के क्रिस्से और राजाओं की कहानियां हैं। हमें 
कलाकार के मानसिक छचितिज को अधिक व्यापक बनाना दोगा । जब तक उसकी 
रुद्दानुभूति अधिक-से-अ्रधिक व्यापक न होगी, उसको कला में गद्दराई और 
स्थायित्व न पा सकेगे | प्रजातन्त्र और साम्यवाद के इस युग में ऊचे साहित्य 
आर जन-साधारण के साहित्य की बीच को दीवारों को गिरा देना होगा । हिन्दी 
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और उदू' के लेखकों को रोमां रोलां के द्वारा कलाकारों को दी गई इस सलाह 
में ठीक-ठीक दिशा “संदेश मिलेगा । “साधारण मनुष्य के सामने रोज़मर्स के 
साधारण जीवन का चित्रण करो : उस जीबन में समुद्र से ज़्यादा गहराई और 
विस्तार है | तुम में से छोटे-से-छोटा अपने में अनंत को धारण किये हुए है । 
वह अनन्त प्रत्येक मनुष्य में है, प्रेमी में, मित्र में, और. उस स्त्री में जो बच्चा 
पैदा होने के दिन की खुशी को अपनी तकलीफ़ों की क्रीमत पर ख़रीदती है, 
प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री में, जो किसी दूसरी आत्मा पर कभी भी प्रगेट न 
होने वाला अरात आत्म-त्याग का जीवन विताते हैं: यह तो जीवन की वह 
धारा है जो एक से दूसरे की ओर प्रवाहित होती है और फिर लौट आती है, 
ओर फिर. . .इन साधारण मनुष्यों में से किसी एक के साधारण जीवन की कहानी 
लिखो, उन दिनों और रातों की. जो एक के बाद एक, एक दूसरे के समान--पर 
एक दूसरे से विभिन्न भी, आते हैं, और चले जाते हैं, और जो क्रम संसार के 
प्रथम दिन के प्रथम प्रभात से-चल रहा है, और चलता रहेगा |” 

साहित्य की इस प्रगतिशील प्रव्गन्ति को रोका भी कैसे जा सकेगा ? क्योंकि 
डा० ज़ाकिर हुसैन के शब्दों में, “ज़बान का अदब अब बहुत दिन तक एक 
छोटी-सी टोली का धन्धा नहीं रह सकता, इसलिए कि ज़बान कुछ हो, एक समाजी 
चीज़ है ।यद आदमी से आदमी का रिश्ता जोड़ती है,एक दिल की बात दूसरे तक 
पहुंचाती है।2< »< जंं-जं लिखने वालों को अपनी बात समभाने की ज़रूरत ज़्यादा 
पड़ेगी, जैसे-जैसे ज़्यादा लोग उनकी बातों को समझना चाहेंगे, ज़बान का अदव 
सहल और साफ़ होता जायगा और ज़िन्दगी के क़रीब आता जायगा | ज़बानों की 
तारीख जानने वाले जानते हैं कि ज़बान जेसे-जैसे आगे बढ़ती है,बो लने और लिखने 
वाले के मुक़ाबिले में सुननेवाले का असर उसपर बढ़ता जाता है। >< »< हां, शाइरी 
में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं,जिनमें कहने वाला बस अपना जी हल्का करना चाहता 
है, कभी एक श्राह से, कभी एक वाह से ! पर मैं समझता हूं कि इस दिल को 
हल्का करने के लिए भी शायर तक को समभने वालों की ज़रूरत होती है। किसी 
सुनसान मैदान में एक सूखे ठंठ पर कभी-कभी कोई चिड़िया गा लेती है, पर 
ज़्यादा बुलबुल बाग़ ही में चहचहाते हैं ।* 

कुछ सुकाव 

इस संबंध में में अपने कुछ सभाव दे दूँ - 

१. सबसे पहिले तो हमें अपनी भाषा को गांवों की ओर ले जाना होगा । 
आज शहर आर गांव के जोवन के बीच एक खाई पड़ गई है । जब तक हम उसे 
नहीं पाट सकेंगे, स्व॒राज्य हमसे दूर ही स्टेगा । गांव कें किसानों में ऐसे हज़ारों 
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शब्द प्रचलित हैं, जिनसे हम परिचित नहीं हैं, ओर होता यह हे कि उन्हीं अ्रथोमें 
जब किसो शब्द का प्रयोग करने को हमें ज़रूरत होतो है, तब हम फ़ोरन संस्कृत 
और फ़ारसी, की गड़ी क़त्रें खोदते हैं श्रोर कुछ दिमाग़ी तरदुद के बाद एक ऐसा 
मुश्किल-सा लफज़ गढ़ डालते हैं जो यदि उस देहाती के सामने रख दिया जाय 
तो वह उसका उच्चारण भो न॑ कर सके ।* 

गांव वाले प्रकृत के भी बहुत नज़दीक हैं ओर शहरी लोगों की वरद 
ज़िन्दगी की धारा से अलग हट कर किनारे पर नहों बैठे रहते | मुझे पुरा विश्वास 
है कि उनके संपर्क से हमारी भाषा को एक बहुत बड़ा खज़ाना मिल सकेगा । 

२. उसके बाद हमें अ्रयने मज़दूरों ओर कारीगरों का दरवाज़ा खटखटाना 
पड़ेगा । किताबी लोग जिन चीज़ों के लिए संस्कृत और अरबी के कोष देखते 
फिरते हैं उनके लिए इन लोगों के रोज़मर्स के काम में आ्राने वाले ऐसे नाम 
मिल जायंगे, जो न जाने कब से बरते जा रहे हैं । नबे कल पुरज्ञों के लिए भी 
आपसी व्यवहार के लिए ये लोग बड़ी आसानी से उपयुक्त शब्द गढ़ लैते हैं, 
जो हमारे संस्कृत ओर अश्यो के कोषों में 'ज्ये गए शब्दों जैसे क्रि१ नहीं ढोते। 
हमें उन शब्दों को प्रायः जैसा का तैसा अ्रपने साहित्य में ले लेना होगा | 

इस ज्षेत्र में जो विदेशी शब्द भी हमें लेने पढ़ें उन्हें हिन्दुस्तानी रूप देने का 
आसान तरीका यह है कि उन्हें इन वर्गों में प्रचलित होने दिया जाय, श्रोर कुछ 
दिनों के बाद उनका जो रूप इन लोगों में स्थिर हो जाय और हम उसे साहित्य 
के लिए स्वीकार कर लें । 

३. इसके अलावा हमें अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़, जो हमने जान-बूक 
कर छोड़ दिये हैं, फिर से लेने होंगे । इनमें से बहुत-से लफज़ तो दें गांव वालों 
ओर शद्दर के मज़दूरों और कारीगरों से मिल ही जायंगे; कुछ सीधे उदू' भाषा 
से लेने होंगे । इस संबंध में डॉ ० राजेन्द्रप्रसाद का मत दै कि “जितने अस्बी- 
फ़ारसी के लफ्ज़ों को हिन्दी के श्रच्छे लिखने वालों ने इस्तेमाल किया है >< »< 

३--इस सम्बन्ध में स्पर्गीय रॉस मसूद साहिब एक किस्सा सुनाया करते 
थे | एक बार वह भोपाज के आस-पास को पहाड़ियों में कुछ मित्रों के साथ 
घूम रहे थे । और ९५४४६९८७॥९० के लिए उपयुक्त हिंदुस्तानी शब्द के सम्बन्ध 
में बहस चल रही थी | इतने में बकरियों का रेवढ लिये एक गढरिया उन्हें 
दिखाई दिया | उससे उन्होंने पूछा कि “अरे भद्दे; पहाढ़ के उस हिस्से को तुम 
क्या कहते हो, जहां से कुछ पानी इघर बह जाता हो, कुछ उधर |? गढ रिया 
फौरन बाल उठा, “जो पनदाल” | बढ अपना रेवढ लेकर आगे बढ़ गया, पर 
हिस्दुस्तानी को पक नये शब्द की प्राप्ति हुईं। 


२६६ हमारी राजनैतिक समस्याएं: 


उनको हिन्दुस्तानी में ले लेना चाहिए और उनके अलावा भी नये लफज़ों का 
बहिष्कार इसलिए ही नहीं होना चाहिए कि वह किसी ख़ास ज़बान से लिग्रे 
गए हैं। बल्कि इसमें यह देखना चाहिए कि वह कहां तक जल्द लोगों में, चल 
गए हैं या चल जायंगे ।” मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं । 

हां, इस बात पर अलग से ज़ोर देने की ज़रूरत भी है कि फ़ारसी और 
अरबी से जो शब्द लिये जाय॑ वे हिन्दुस्तानी के व्याकरण का नियंत्रण मानें | 
दूसरी भाषाओं के शब्द तो अपने आप ढल जाते हैं, पर उदू' की वाक्य-स्चना 
प्रायः हिन्दुस्तानी से मिलती-जुलती होने के कारण उससे आने वाले शब्द कभी 

* कमी अपने उलमे हुए रूप में आ जाते हैं । “सल्तनते बरतानियां” हिन्दुस्तानी 
नहीं है, “ब्रटेन की सल्तनत” हो सकता है । हिन्दुस्तानी में हम 'आब' नहीं ले 
सकते क्योंकि हमारा पानी अ्रच्छा-स्वासा है, यद्यपि एक विशेष अर्थ में, जेसे 
“मोती की आ्राब' में हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, पर आबे-हयात हर्गिज़ नहीं । 

४. हमें प्रांतीय भाषाओं से भी शब्द लेने पड़ेंगे । यह सच है कि उदू को 
छोड़ कर दूसरी प्रांतीय भाषाओं का आ्राधार या तो संस्कृत रहा दे या संस्कृत का 
उन पर काफ़ी प्रभाव रहा हे, ओर इस कारण लिपि ओर वाक्य रचना को क्रिया, 
क्रियापद श्रादि को हणा दिया जाय तो उनका शब्द भण्डार बहुत कुछ हिन्दी से 
मिलता-ज्ुलता है, पर फिर भी कई सो वर्षों के स्वतन्त्र विकास में उनहोंने बहुत- 
से नये शब्द गढ़े हैं या आसपास से प्राप्त किये हैं | उनमें से बहुत से शब्दों की 
ज़रूरत हमें अपनी राष्ट्र-भाषा को धनी बनाने में होगी । 

गुजरातियों ने औरत की कोमलता प्रगठ करने के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द 
“अंखड़ती' बना लिया है। 5५॥7॥778-0५9 के लिए हिन्दीमें कोई अच्छा शब्द 
नहीं हैं-- परिशिए, उपसंहार आ्रादि में वह बात नहीं हैं, मराठी के 'समारोप” से 
बड़े मजे में काम चल सकता है । 

४. इस सब के बाद भी विदेशी भाषाओं--विशेषकर अंग्रेज़ी-- पर हमें 
निर्भर रहना ही होगा । अंग्रेज़ों के साथ 'रेल' आई है, उसके ठहरने के लिए 
“स्टेशन! बने हैं, जिन पर “प्लेट-फॉम? हैं, कॉसिलें हैं, एसेंबली हैं, और भी बहुत- 
अनगिनत लफज़ हैं, हम सब को अंग्रेजों के साथ जहाज़ पर लाद कर वापिस 
भेजना भी क्‍यों चाहें । ये सत्र तो हमार अपने बन ही गए हैं, पर अभी तो हम 
पश्चिम के संपर्क में गुलाम और मालिक के संबंध में ही आये हैं, इसलिए कुछ 
मामूली ज़रूरतों की चीज़ें हमें उनसे मिल गई हैं, जिनके लिए हम उन्हें धन्यवाद 
दे और खुश रहें, पर एक श्राज़ाद हिन्दुस्तान--वह जब कभी भी आये, और 
मैं समझता हूं, जल्दी ही आयेगा--प्रश्चिम के नज़दीक बराबरी से बैठेगा, और 
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तब जहां हम उसे बहुत कुछ देंगे, वहां बहुत कुछ सीखेंगे भी । परिचम के विज्ञान 
, को चाहे वह राजनैतिक हो, चाहे आ्रर्थिक या सांस्कृतिक, हमें निकट से श्रध्ययन 

करना ही पड़ेगा । + 

विज्ञान के क्षेत्र में. तो हम जितने ज़्यादा शब्द पश्चिम से ले श्के, हमें 
सुभीता रहेगा । भाषा का अन्तर होते हुए भी प्रायः सभी यूरोपियन देश, विशञान 
के क्षेत्र में, एक दूसरे से मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग ही करते हैं । 

ऊपर दिये गए सुझाव भाषा की शुद्धता के समर्थकों को ज़रूर चोंका देंगे। 
बह कहेंगे कि इस तरह से तो हमारी भाषा खिचड़ी बन जायगी, और ऐसी 
खिचड़ी भाषा में साहित्य का विकसित होना भी असंभव होगा । भाषा में ऊपर 
से स्वेच्छाचारी दीखने वाले परिबर्तनों से उन्हें डर है कि उनकी संस्कृति भी 
ख़तरें में पड़ जायगी । उद्‌' और हिन्दी दोनों में भाषा की शुद्धता के समर्थकों 
का जो दल है उन्हें यही डर दे । वे श्रपनी छोटी-छोटी, संकुचित, साम्प्रदायिक 
या प्रांतीय संस्कृतियों को जो ०७८०० 47(०:०७६ की तरह वन गई हैं, क्रायम 
रखना चाहते हैं | वे इस ग़लतफ़दमी के शिकार हैं कि भाषा और संस्कृति एक 
दूसरे में ऐसी गुथी हुई हैं कि उन्हें अलहदा नहीं किया जा सकता। मुसलमान 
उदू' को भारतीय इस्लाम का प्रतीक मानते हैं और उसे इस्लाम के सिद्धान्तों को 
अभिव्यक्त करने वाली दूसरी भाषाओं--फारसी, श्रस्त्री आदि के निकटतम 
संपर्क में ले जाना चाहते हैं | वह समभते हैं कि उसे सादा बनाने से उनकी 
संस्कृत को धक्का लगेगा । उधर, हिन्दू दिन-पर-दिन हिन्दी को अपनी 
संस्कृति का द्वार-स्क्क बनाने में प्रयलनशोल हैं । परन्तु बारीकी से देखा जाय तो 
संस्कृति और भाषा ऐसी अविच्छिन्न नहीं हैं, जेसा कि उन्हें मान लिया गया है। 
यूरोप में कुछ अंशों तक सांस्कृतिक एकता के मौजूद होते हुए भी प्रायः प्रत्येक 
देश की भाषा अलहदा है, बल्कि छोटे-छोटे देशों में भी कई भाषाएं प्रचलित हैं। 
स्विज़रलैंड में चार भाषाएं हैं, कनाडा आर दक्षिण अफ्रिका में सरकारी काम- 
काज में भी, दो भाषाएं काम में आती हैं। हमारे पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान में, 
संस्कृति की एकता के बावजूद भी, दो भाषाएं प्रचलित हैं । 

संस्कृति को यदि दम उसके संकुचित रूप में नले तो जैसे उसकी रक्षा के लिए 
यह जरूरी नहीं दे कि एक गोत्र में दी शादी की जाय, वैसे द्वी भाषा को अपने 
में ही सीमित और शुद्ध रखना उसकी संस्कारिता की दृष्टि से बहुत आवश्यक 
नहीं है । समाज और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में इस प्रकार के श्आंदालन उदारता 
के द्योतक दी हैं, और उनसे किसी का लाभ नहीं दो सकता | भाषा में कद्वरता 
से काम नहों चला करता, ऐसा किया गया तो उसकी निर्मल स्वच्छु-धारा 


र्ध्द हमारी राजनैतिक समस्याएं. 


कुट्टरता की मदस्थलि में ही छितर कर नष्ट हो जायगी | संस्कृत के खाथ तो हुआ 
मी ऐसा ही । भाषाएं और संस्कृतियां भी, विविध संपर्कों का परिणाम ही हुआ 
करती हैं । किसी में बाहरी प्रभाव ज्यादा होता है, किसी में कम ! संस्कृत+आयों 
की शुद्ध वाणी नहीं है, उसमें द्राविढ़ शब्द भी प्रचुरंमात्रा में हैं। अस्त्री, 
यूनानी, फारसी और इबरानी लफज़ों का मजमूझा हे । और हिन्दी ही कहां की 
शुद्ध भाषा है उसने जहां एक ओर संस्कृत से अ्रपनी जड़ों को सींचा हे, वहां 
फारसी और श्रस्त्री की जड़ों में भी उसकी शाखें लद्दलद्दा उठी हैं. और उसके 
पत्तों ने अपनी नसों में एक नये जीवन का अनुभव किया है। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, 
जर्मन आदि दुनिया की सभी सम्य भाषाओं का यही हाल है । दूसरी भाषाओं के 
शब्दों को लेने से कोई भाषा बिगड़ती नहीं, धनवान ही होती है, सशक्त ब्रन॒ती 
है| उन शब्दों को निकाल दिया जाय तो वह कमजोर होकर लड़खड़ाने लगेगी, 
भाषा में बेठंगापन तो तब आता हे जब लिखने वाला अ्रनमेल शब्दों को एक 
दूसरे में गृ थने की भद्दी कोशिश करता है। मेल वहीं अच्छा लगता है, जहां 
एकरसता हो, जहां सभी स्वर मिलकर एक लय बनाते हों।.._ 

सच पूछा जाय तो, नतो भाधा द्वी स्थिर होती है, और न संस्कृति ही । 
दोनों में निरंतर परिवर्तन चलते रदते हैं । हवा के हर एक भोंके के साथ कुछ न- 
कुछ परिवर्त्तन होता रहता हे | श्राज तो हमारा राष्ट्र और भी गहरे परिवर्तनों में 
से गुज़र रहा है | हमारी संस्कृति पर पश्चिम की प्रतिक्रिया और परिचिम के प्रति 
हमारा विद्रोह दोनों एक साथ ही, जंगल की आग के समान, तेज़ी से अपनी 
लपटें ऊंची किये श्रागे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने आज विनाश भी है, और 
निर्माण भी, ठुकड़े कर देने वाली प्रद्ृत्तियां हैं और उनकी तेज़ धारों के प्रीछे 
एकता की मज़बूत फ़ौलाद भी | इन सब प्रवृत्तियों क| इमारी भाषा और 
संस्कृति पर निरंतर प्रभाव पड़ता जा रहा है | हम में से जो समभदार हैं वे एक 
बढ़ी मशोन के छोटे-छोटे पहियों से,जिनमें से कुछ एक ओर घूम रहे हों,और कुछ 
दूसरी ओर, अपनी नज़र हटकर मशीन के उस बड़े पह्िये पर नज़र जमा सकते 
हैं जो उसकी गति का निर्देश करता है, और उसे और भी तेज़ी के साथ आगे 
की ओर घुमा सकते हैं । 

भाषा के संबंध में देशी और विदेशी का सवाल भी नहीं उठना चाहिए। 
डा० ज़ाकिर हुसेन के शब्दों में, “बाहर से कुछ हवायें ऐसी आती हैं जिन से 
ज़िन्दगी की खेती मुर्का जाती है, तो कुछ ऐसी भी आती हैं जिनसे मुककोई 
खेती लद्दलह्ाने लगतो है। दानों को एक जानना और उनके फ़र्क को न समझना 
बड़ी ही भूल और नादानी है । >» »< क्‍या वह लफ़्ज जिनका चलन इस वक्त 
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« हमारी हिन्दुस्तानी ज़बान में हे बस बातचीत करने और किस्से कहानियां 
लिखने के आगे ओर काम भी दे सकते हैं ! दुनिया रोज आगे बढ़ रही है, 
नित नयी चीजें बन रही हैं, नित नयी बातें कहनी होतो हैं, नये नये ख्याल फैलते 
हैं | इन नई चीज़ों, नये ख्यालों के लिए नये लफ्ज, चाहिएं। क्या हम यह ठान 
लें कि हम जो लफज़ बरत रहे हैं, बस उन्ही से काम चलायें। उन्हीं को हेर्फेर 
कर नई बातें कहने की कोशिश करें, या नय्रे लफज़ गढ़ें या ओर कहीं से उधार 
लें। मैं समझता हूं कि ज्वान को बन्द कर देने का हक़ किसी को नहीं। नयी बातें 
कहनी द्वोंगीं, तो नये लफ्ज चाहियें ही होंगे।! पर शर्त यही है कि ये लफ्ज चाहे 
जहां से श्रायें, श्रममेल या वेजोड़ न हो | ऐसे हो कि खप जाये । 

एक संगठित योजना की आवश्यकता 

इस बात के लिए एक बाक़ायदा कोशिश (79]487720 ८९६०४) की 
ज़रूरत होगी । हिन्दी, उदूं और देश की दूसरी भाषाओ्रों के विद्वानों को अपना 
सहयोग, बिना किसी संकोच ओर मानसिक मिमक के, एक दूसरे को देना 
होगा । एक केन्द्रीय संस्था की भी ज़रूरत होगी ही, जो सारे काम की दिशा 
निर्देश करेगी । श्रभी तक इस दिशा में जो हुआ हे, वह बहुत थोड़ा है। 
इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी एकाडेमी का क्षेत्र मर्यादित--केवल हिन्दी और उदू' 
को एक दूसरे के नज़दीक लाने का था । वढ उसमें भी सफल नहीं हुई | उसकी 
किताबे और त्रैमासिक पत्रिका तक श्राज भी इन दो ज़वानों में अलहदा-श्रलहदा 
छुपती हैं | उसमें उदू और हिन्द में थोड़ा-सा साहित्य भले ही दिया गया, हो, 
पर हिन्दुस्तानी जैसी कोई चीज पैदा नहीं की | उसकी श्रसफलता का मुख्य 
कारण यद्द था कि उसने अपने ऊपर से खींचतान कर इन दोनों भाषाश्रों को 
एक दूसरे से मिलाना चाद्दा | सरकारी सहारा पाकर यह प्रयत्न एकाडेमी के 
उत्साही प्रधान मनन्‍्त्री डा० ताराचन्द के हाथों में किसी स्कूलमास्टर के आपस में 
लड़ने वाले दो उद्धत लड़कों का सिर एक दूसरे से टकय देने के समान हो गया | 
इसे एके के अलावा कुछ भी नाम दिया जा सकता है। एकाडेमी ने हिन्दी 
और उदू' को उनके स्रोत, जनसाधारण की भाषा, तक ले जाने का कोई प्रयत्न 
नहीं किया और केवल यही इन दोनों भाषाओ्रों को एक दूसरे के नंज़दीक लाने 
का रुच्चा प्रयत्न हो सकता था | बिद्दार उदू' कमेटी की मीटिंग के सम्बन्ध में 
अगस्त १६३७ में जब राजेन्द्र बाबू और मोलवी अब्दुलहक़ मिले तब उन्होंने 
एक सम्मिलित योजना तैयार की जिसमें उदू और हिन्दी के विद्वानों के सहयोग 
से हिन्दुस्तानी लफज्ञों का एक मूल कोष तैयार करने की बात थी । इस आधार 
पर एक हिन्दुस्तानी कमेटी का निर्माण हुआ, पर जहां तक मैं जानता हूँ , उसने 
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भी जनता रूपी जो सूत्र इन दोनों भाषाओं को जोड़ता है, उस तक पहुंचने का 
कोई प्रयत्न नहीं किया । ऊपर जिन प्रयत्नों का ज़िक्र किया गया है, वे सब 
हिंदी ओर उदू से ही संबंध रखते हैं, श्रन्य प्रान्तीय भाषाओ्रों से उन्हें कोई 
सरोकार नहीं । 

इस दिशा में एक बड़ा प्रयत्न भारतीय साह्वित्य परिषद्‌ की स्थापना थी। 
यह परिषद्‌ , १६३४ में इन्दौर में कायम हुई थी, ओर दो या तीन साल काफी 
ज़ोरदार काम करने के बाद ख़त्म हो गई। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रान्तों में 
साहित्य का श्राधार लेकर, जो सांस्कृतिक एकता विकास था रही है, उस पर 
ज्ोः देना था | इसका प्रमुख उद्देश्य साहित्यिक त्रिकास था : भाषा गौण थी। 
पर भाषा के दलदल में ही एक प्रकार से इस संस्था की अन्त्येष्ि हुई | इसका 
विश्वास संस्कृत प्रधान भाषा में था--श्रार्य संस्कृति के पुनरोत्थान की जो धारा 
हमारे हिन्दू जीवन में काम कररही हे, यह उससे अपने को अलद्ददा काठ नहीं 
सकी । इसीसे मुसलमानों में इसके संबंध में ग़लतफ़हमियां हुई | मुसलमानों के 
विरोध में समस्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के लिए काम करने वाली यह संस्था 
जीवित नहीं रद सकतो थो । इसलिए उसे ख़त्म हो जाना पड़ा । श्रीयुत मुशी ने 
कहीं लिखा था कि देश इस प्रकार के महान प्रयत्न के लिए तैयार नहीं था। 
वह अपने समय के बहुत पहिले द्वाथ में ले लिया गया था । मैं तो मानता हूं. कि 
समय के मुख्य सूत्र, शुद्ध राष्ट्रीयवा, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों इंसी- 
खुशी से द्वस्सा ले सकें--को न पकड़ थाने के कारण हो इस संस्था का श्रंत हुआ | 

* जो विद्वान राष्ट्र-भापा के विकास के इस संगठित प्रयक्ष में भाग ले उन्हें 
राजनाति ओर संप्रदायत्राद से दूर इटकर, ओर छोटी-छोटो संस्कृतियों, तहज़ीबों 
के भूंठे मोह से अपने को मुक्त करके हद आगे आना द्वोगा। यह प्रयक्ञ तो 
सांस्कृतिक समन्वय का प्रयक्ञ होगा, जिसमें प्रत्येक छोटी संस्कृति को कुछ देना 
होगा, और बहुत कुछ पाकर वह अपने को समृद्ध भी बना सकेगी। राष्ट्रीयता 
में उनका कदर-विश्वास होना चाहिए । इसके अलावा किसी अन्य देवता में उनकी 
श्रद्धा न हों। इस कमेटो के जो सदस्य हों वे वज़नदार तो हों ही, पर यद्द मानते हों 
कि हिंदुस्तान की किस्मत में हिंदू ओर मुसलमान दोनों समाज ताने और बाने के 
समान एक-दूसरे में उलमे हुए हैं, और उन्हें देश में दूर-दूर तक फैले हुए 
उन करोड़ों ग़रीब किसान ओर मजदूरों को,चाहे वे हिंदू हों या मुतल्मान--भाषा 
के द्वार एक दूसरे के और भी नज़दीक गूंथ देना दी उनका उद्देश्य है। 
गांधीजी ने लिखा था, “मारे ज़माने की हिंदुस्तानी तहज़ीब अभी बन रही है । 
इसमें से कई इस बात में प्रयल्शील हैं कि सब संस्कृतियों के, जो श्राज एक- 
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दूसरे से संघर्ष करती दिखाई देती हैं, मेल से एक नयो संस्कृति पैदा की जाय । 
कोई भो संस्कृति जो अपने को ग्रलहदा काट लेना चाहती है ज़िन्दा नहीं रद्द 
सकती । हिंदुस्तान में आज शुद्ध श्रायं संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है |! 
नयी संस्कृति ओर उसके मूल तल्वों--इसमें जो लोग विश्वास करते हों, उन्हीं 
को इस कमेटी में काम करना चाहिए । 
क्रप्म की दिशा 

यह कमेटी क्या करेगी ! इस प्रश्न का उत्तर मेरे बूते के बाहर की 
बात हो सकती है | शायद वह हिन्दुस्तानी का एक कोष तो तैयार करेगी ही । 
कोष के सम्बन्ध में कर योजनाएं सामने आई हैं। इनमें से दो योजनाओं को 
एक संक्षिप्त रूपरेखा यहां दी जाती दै--क्योंकि ये दो विभिन्न मनोबन्तियां को 
द्ोतक हैं | एक का विश्वास भाषा का (2३5८० 8ए०700 ५४) में है,दूसरा 
उसे जन-स।धारण के सम्पकं में ले जाना चाहती है । एक के प्रतत्तक अंजुमने 
तशक्की-ए-उदू' के अ्रध्यक्ष मौलवी अ्रब्दुल हक़ हैं; ओर दूसरी के मोहम्मददीन 
तासीर । मौलवी श्रब्दुलदक़ चाहते हैं कि एक ऐसा कोष तैयार किया जाय 
जिसमें एक ओ्रोर तो फ़ारसी, अरबी और उदू' के वे शब्द हों जो हिन्दी भाषा में 
प्रचलित होगए. हैं, और दूसरी ओर संस्कृत और हिन्दी के वे सब शब्द हों जिन्हें 
उदू' ने श्रपना लिया है : इस कोष को हिन्दी ओर उदू के लेखकों के एक 
प्रतिनिधि मएडल के सामने पेश किया जाय, और उनकी स्वीकृति के वा 
एक सामान्य भाषा के भावी विकास के आधार के रूप में, प्रकाशित कर दिया 
जाय | मौलबी साहिब चाहते हैं कि कोप के प्रकाशित होजाने के बाद भी यह 
कमेटी काम करता रहे, और समय-समय पर उक्त कोप में दन्दी और उदू के 
ऐसे शब्द ओर मुद्दावरे जोड़ती रहे जिनसे भाषा के विकास और नये विचारों की 
अभिव्यक्ति में सहायता मिलती हो | मोहम्मददीन तासोर का सुझाव है कि इस 
कमेटी में केवल नये दृष्टिकोण के लेखक ओर भापा के विद्वान हों, और वे पहिले 
ऐसे मूल ( 035८ ) शब्दों को एक लिछ्ट बनालें जो हमार काम-काज के 
लिए बिल्कुल ज़रूरी हों । तब हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से तीन उद्‌ जानने 
वाले ऐसे सदस्य, जो हिन्दी बिल्कुल भी न जानते हों, परु, आने गांवों का 
भाषा से खूब परिचित हों, फ़ारसं के अलावा ऐसे सब शब्दों की सूची बनावें 
जिन्हें वे समक सकते दो, और इसो प्रकार से हिन्दी जानने वाले सदस्य संस्कृत 
के अलावा शब्दों की सूची बनावे । तब इन सूज्ियों का मुक़ाबिला बेसिकः 
शब्दों की लिस्ट से किया जाय । जहां मूल भावों को व्यक्त करने के लिए हिन्दी 
अथवा उदू में शब्द न हों, वहां उसके लिए दोनों भाषाओं स शब्द ले लिये 
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जाय॑ | इस प्रकार एक “बेसिक' कोष तैयार होगा, जिसका विकास बाद में ग्रामीण 
साहित्य की भाषा से व ऊ चचे साहित्य की भाषा से शब्दों को लेकर किया जा 
सकता है । बाद में 'टेकनिकल' बातों और राजनैतिक विचार-धाराश्रों को व्यक्त 
करने वाले शब्दों का एक संग्रह तैयार किया जा सकता है, लेकिन तरीक़ा वह्दी 
होना चाहिए; यानी दोनों भाषाओं के शब्दों को लिया जाय, उनका जन-साधा- 
रण के प्रयोग में आने वाले शब्दों से मुक्नाबिला किया जाय,श्रौर यदि बहां उसके 
लिए. उपयुक्त शब्द न मिले, तब हिंदी और उदू दोनों शब्दों को रख लिया 
जाय । राजेन्द्र बाबू शायद इन दोनों योजनाओं का समन्त्रय कर देना चाहते थे, 
जब कि उन्होंने यह सुझाव उपस्थित किया कि इस कोष में संस्कृत, फ़ारसी और 
अरबी के उन शब्दों का अर्थ दिया जाना चाहिए जो हिन्दुस्तानी में प्रयोग में 
आते हैं और इनमें से २ या ३ हज़ार अधिक प्रचलित और सुगम शब्दों को 
छांट लेना चाहिए और स्कूल और कॉलेज की शिक्ता में उन्हें ही व्यवहार में 
लाना चाहिए । 
“बेसिक' दिन्दुस्तानी का आंदोलन 

“ेसिक' हिंदुस्तानी के ग्रांदोलन को बहुत बढ़ा समर्थन जवाहरलालजी के 
द्वारा मिला है । जवाहरलाल जी ब्रेसिक अंग्रेज़ी के आन्दोलन से बहुत अधिक 
प्रभावित हुए हैं | बेसिक अंग्रेज़ी में, वैज्ञानिक, टेकनिकल और व्यापारिक शब्दों 
को छोड़कर, एक हज़ार से कुछ कम शब्द हैं। इन्हें सीख कर साधारण बोल- 
चाल की अंग्रेज़ी में प्रवेश किया जा सकता हे | हिन्दुस्तानी में भी यदि इस प्रकार 
के एक हज़ार शब्द चुन लिये जायं, उसके व्याकरण को सादा बना दिया जाय, 
तो देश भर में इसका प्रचार बड़ी आसानी से हो सकता है। ये शब्द आंख 
मींचकर उठा लेने से काम नहीं चलेगा । अंग्रेज़ी के समान इस काम में भी 
एक बड़ी संख्या में विद्वानों को जुट जाना पड़ेगा, और ऐसे शब्दों को ही चुनना 
पड़ेगा जो अधिक-से-अधिक प्रचलित हों । बेसिक हिन्दुस्तानी के बन जाने से 
राष्ट्र-भाषा के प्रचार के रास्ते में बड़ी सहूलियत हो जायगी । 

मैं समझता हूं कि यह काम दो या इससे भी ज़्यादा मंज़िलों में होगा । 
पहिला काम तो, हिन्हो ओर उदू के बीच समन्त्रय स्थापित करने का हे। इसके 
लिए हिन्दी और उदू के राष्ट्रीय, प्रगतिशील ( प्रगतिवादी हों यद्द ज़रूरी नहीं ) 
और हो सके तो तरुण ( जिनके पास प्रतिभा के साथ काम की शक्ति और समय 
भी हो ) साहित्यिकों की एक कमेटी बना देना चाहिए | इस कमेटी में भाषा के 
विभागों की दृष्टि से प्रांतीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उदू' के प्रतिनिधि लाहौर, 
दिल्ली श्रोर हेदराबाद से लिये जाय॑, हिन्दी के विद्ार, पूर्वी यू० पी०, पश्चिमी 
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यू० पी० और मध्य भारत से ( जिसमें राजस्थान और मध्य-प्रांत दोनों शामिल 
हों ) लिए जाय॑ । ये सातों व्यक्ति ऐसे होने चाहिएं. जिनका संपर्क गांवों से हो, 
आर जो अपने आस-पास के गांवों की भाषा जानते हों । ये लोग मिलकर हिन्दु- 
स्तानी की एक वेसिक, काम-चलाऊ डिक्शनरी तैयार करें जिसे सीखकर वह हिन्दु- 
स्तानी भी, जिसकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है, हिन्दी में अपनी दैनिक ज़रूरतों को 
व्यक्त कर सके | पर यह काम यहीं रुक नहीं जाना चाहिए। एक श्रागे बढ़ता 
हुआ राष्ट्र, जिसके सामने नयी कल्पनाएं हैं और नये सपने जिसकी श्रांखों में 
जगमगा रहे हो, नयी श्राकांक्षाएं जिसके प्राणों को उद्देलित करती हों, एक दज़ार 
शब्दों में ग्रपने जीवन की ऊंचाई ओर गहराई व्यक्त नहीं कर सकता | वैसिक 
अंग्रेजी का आन्दोलन भी, मैं समझता हूं, बहुत सफल नहीं हो पाया है। यह 
बेसिक हिन्दुस्तानी हमारे स्‍कूल के छोटे दो के लिए और देश भर के उन लोगों 
के लिए जो राष्ट्र-भाषा के पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं, निद्वायत ज़रूरी है, 
पर वह हमारे काम का --जो राष्ट्र-भाषा का पुनर्निर्माण करने का हे, यह केवल 
पाया हो सकता है | इसके बाद इस केमेटी में दूसरे प्रांतों की भाषाओं के प्रति- 
निधियों छो लेना होगा । तीन प्रतिनिधि बंगाल, ग्रुजरत और महाराष्ट्र से लिये 
जायंगे, चार दक्षिण भारत से | ये लोग मिल कर एक हज़ार ऐसे शब्द चुनेंगे 
जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम में गाते हैं श्रोर समस्त प्रांतीय भाषाओं में 
सामान्य-रूप से जिनका प्रयोग होता हे । 

यह हुई काम की दूसरी मंज़िल। इस मंजिल पर पहुंचते-पहुंचते काम का 
दायरा बहुत ज़्वादा बढ़ जायगा । अब इन विद्वानों की इस प्रकार की ब्रेसिक 
हिन्दुस्तानी में, जो केवल हिन्दी और उदू' की द्वी सामान्य-भूमि का स्पर्श न करती 
दोगी, परन्तु देश की समस्त भाषाओं का आधार होगी, जनता को पत्र पत्रिकाओं 
ओर पुस्तकों द्वारा शिक्षित करना द्ोगा । 

इसके साथ ही उन्हें विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के कुछ अन्य 
विद्वानों को शामिल करके कई छोटी-छोटी कमेटियां बना देनी पढ़ेंगी, जो इन 
शास्त्रों के ((०८।7[०३|) शब्दों की डिक्शनरियां तैयार करेंगी | इस बड़ी कमेटी 
का समर्थन पाकर हो वे प्रकाशित की जा सकेंगी, और यद्द कोशिश करना पड़ेगी 
कि इन कोपों को सब प्रांतीय भाषाओं वाले मान लें | संभव है कि इन कोपषों में 
बहुत अधिक विदेशी शब्दों को रखना पढ़े। 

इस सारे काम में दम किसानों, मज़दूरों श्रोर कारीगरों के संपर्क में तो रहना 
ही द्ोगा । परन्तु, दममें भाषा की संस्कारिता पर भी बराबर नज़र रखना द्वोगी, 
भाषा सादा बने, पर उसकी अभिव्यक्ति को भी खुब व्यापक बनाना 
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होगा । श्री मुन्शी के शब्दों में “हरएक भाषा के दो रूप होते हैं, एक रूप तो 
जीवन में व्यवद्दार के लिए होता है, और दूसरा कल्पना के विलास और विचार 
को व्यक्त करने के लिए। भाषा का पहिला रूप ऐसा होना चाहिए, जो सबके लिए 
सुलभ हो, और दूसरा रूप भी ऐसा हो जो विचार और उड़ान को व्यक्त करे और 
घोषित करे |” हमारी राष्ट्र-भाषा को इतना व्यापक द्वोना होगा,उसमें इतनी लोच ' 
होगी कि एक और तो वह लोक-साहित्य के काम आ सके, और दूसरी ओर शिष्ट- 
साहित्य के लिए सुगम-साध्य हो,एक ओर उसमें गांव वाला अपनी दे निक आव- 
श्यकता व्यक्त कर सके और दूसरी ओर बड़े-से-बड़ा वैशानिक अपनी मानसिक 
खोज की कथा उसके द्वारा दूसरों तक पहुंचा सके । किसी भी प्रथम श्रेणी की 
भाषा में यह (८|७५४ ८५७) होना जरूरी है। इन सबके होते हुए भी हमारी श्राज 
की भाषा का जो अ्धार सोदय और संस्कारिता है, वह वैसी ही अ्लुएण रहनी 
चाहिए । यह काम को कठिन जरूर बना देगा,पर बड़े काम आसान कब दोते हैं 


परिशिष्ट 


कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र, १६४४ । 


अखिल-भारतीय कांग्रेस-समिति ने अपनो एक त्रैठक में, जो बम्बई में पिछले 
सितम्बर मास में हुई थी, यह निश्चय किया था कि जनता की जानकारी के लिए 
लथा आगामी सार्यजनिक चुनावों में कांग्रेसी-उम्मीदवारों का पथ-प्रदर्शन करने के 
उद्देश्य से कार्य-समिति कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम को व्यक्त करते हुए. एक 
घोषणा-पत्र तैयार करे ओर उसे श्रखिल-भारतीय कांग्रेस-समिति के सामने विचा- 
रार्थ और स्वीकृत्याथं रखे । उसने कार्य-समिति को श्रधिंकार दिया था कि वह 
केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव के लिए एक प्रोषणापत्र पहिले प्रकाशित कर दे । वह 
घोषणा-पत्र प्रकाशित हो चुका है। कार्य-समिति को खेद हे कि प्रांतीय चुनावों के 
निकट आ जाने के कारण निकट भविष्य भें अखिल-भारतीय कांग्रेस-समिति की 
ऐसी बैठक का आयोजन करना सम्भव नहीं दे जिसमें बह अपने सोचे हुए विस्तार- 
पूर्ण घोषणा-पत्र पर विचार कर सके | इसलिए  कार्य-समिति ने यह धोपणा-पत्र 
स्वयं तैयार किया हे औ्रौर उसे वह जनता की जानकारी तथा कांग्रेसी उम्मीदवारों 
के पथ-प्रदर्शन के लिए. प्रकाशित कर रही है । 


सेवा और त्याग का इतिहास 

राष्ट्रीय कांग्रेस भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिए पिछले ६० वर्ष से श्रम कर 
रहो हे । इतने दिनों से उसका इतिहास वही रहा है जो भारतीय जनता का इति- 
दास हे, श्रर्थात्‌ वह गुलामी के पट्टे को बास्वार तोड़ने और उससे छुटकारा पाने 
का प्रयत्न करती रही हे | एक छोटे-से आकार में जन्म लेकर वह क्रमशः भारत- 
वर्ष की विशाल भूमि में बढ़ती और फैलती रही है और स्वतन्त्रता के संदेश को 
नगरों तथा- दूर-दूर के गांवों की जनता तक पहुंचाती रही है। इसी जनता से शक्ति 
ओर अधिकार संचय करके उसने एक बलशाली संस्था का रूप ग्रहण किया है,जो 
भारतवासियों की स्वातंत्रय-कामना की जीती-जागती और ज्योतिर्मयी प्रतिमा है | 

इसी पुनीत हित की वेदी पर कांग्रेस अपने को पीढ़ियों से श्रपिंत करती आई 
है और उसके नाम में तथा उसकी पताका के नीचे देश के असंख्य स््री-पुरुषों ने 
अपने-संकल्प की पूर्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये हैं और विविध यात- 
नायें सही हैं । सेवा और त्याग के बल पर उसने भारतीय जनता के हृदय-मंदिर में 
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स्थान पाया है और भारतवर्ष पर किये जाने वाले अपमानों का विरोध करके 
विदेशी राजसत्ता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया है । 

जनता की भलाई के लिए कांग्रेस रचनात्मक कार्य करती रही है और साथ 
ही साथ स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए निरन्तर युद्ध भी करती रही है । इस युद्ध 
में उसने अ्संख्य संकटों का सामना किया है और बास्वार वह एक महान्‌ साम्राज्य 
की सशस्त्र शक्ति के प्रत्यक्ष संघ्र्प में आई है । शांतिपूर्ण युक्तियों का अनु- 
करण करके उसने न केवल इन संघ्रषों पर विजय प्राप्त की हे बल्कि उनसे नयी शक्ति 
प्रहण की है। तीन साल की अ्रभूतपूर्व सार्वजनिक उथल-पुथल और उसके 
निर्दयता पूर्वक दमन किये जाने के बाद कांग्रेस आज पहले से ग्रधिक शक्तिशाली 
हो गई है और उस जनताके लिए अधिक प्रिय बन गई है जिसका उसने कठोर- 
से-कठोर समय में भी साथ दिया हे । 

समान अधिकार की पुकार 

कांग्रेस ने भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए-चाहें वह पुरुष हो या स्त्री- 
ध्मान अधिकार का समर्थन किया है । उसने सब सम्प्रदायों और धार्मिक दर्लो 
में एकता और पारस्परिक सहिष्णुता की भावना देखनी चाही है । उसकी सदा 
यह इच्छा रही है कि लोगों को समन्वित रूप से अपनी व्यक्तिगत इच्छा और 
प्रेरणा के अ्रनुकूल विकास प्राप्त करने का पूर्ण अवसर मिले । साथ-ही-साथ, वह 
यह भी चाहती रही है कि देश के प्रत्येक दल और घटक को राष्ट्र की वृह्दत्तर 
सीमा के भीतर रह कर श्रपने निजी जीवन और संस्कृति की उन्नति करने की स्व- 
तन्त्रता है । इस सम्बन्ध में उसने यह भी कहा है कि इस प्रकार के घटकों और 
प्रांतों की स्थापना जहां तक हो सके, भाषा ओर संस्कृति के आधार पर होनी 
चाहिए | इसके अतिरिक्त, कांग्रेस ने उन सब व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन 
किया हे जो सामाजिक अत्याचार और अन्याय के शिकार रहे हैं और कहा है 
कि समान अधिकार में रुकावट डालने वाले सभी प्रतिबन्ध उन पर से हटा दिये 
जाने चाहिएं | 

कांग्रेस ने सदा एक ऐसे स्वतन्त्र और प्रजाबादी राज्य की स्थापना चाही है 
जिसके विधान में समस्त जनता के बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं की 
रक्षा की व्यवस्था की गई हो । कांग्रेस की राय में यह विधान संघ के ढंग का 
होना चाहिए, जिसके सभी मिन्‍न-मिन्‍्न घटकों को स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो 
और जिसकी धारा-सभाओं का चुनाव सभी प्रोढ़-व्यक्तियों के मत पर आश्रित हो | 

भारत का संघ निश्चय ही अपने मिन्‍न भिन्‍न भागों की स्वेच्छित एकता का 
प्रातरूप होसा चाहिए। घटकों को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता देने के लिए. संघ 
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संबंधी सामान्य और आवश्यक्र विषयों की/एक ऐसी छोटी-से-छोटी सूची बनायी 
जा सकती है जिसका सब में प्रयोग हो सके । इसके अतिरिक्त, सामान्य विषयों 
की एक वैकल्पिक सूची भी होनी चाहिए, जिसे जो लोग चाहें मानें और जो न 
चाहें, न मानें । 
हमारे बुनियादी अधिकार 
विधान में बुनियादी अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें निम्नलिखित 
अधिकार भी सम्मिलित हों :-+ 

१, भारत के प्रत्येक नागरिक को, किसी ऐसे काम के लिए. जो कानून और 
नैतिकता के,विरुद्ध न हो, स्वतंत्र रूप से अयनी सम्मति प्रकट करने, मिलने-जुलने 
और शांति-पूर्वक तथा ब्रिना हथियार लिये सभा-सम्मेलन करने का अधिकार है । 

२, प्रत्येक नागरिक को श्रपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की खतंत्रता 
होगी और सार्वजनिक शांति तथा नैतिकता को दृष्टि में रखते हुए. स्वतंत्रता पूर्वक 
अपने धर्म का प्रकाश और पालन करने का अ्रधिकार होगा । 

३. अल्पसंख्यक जातियों और भाषा के आधार पर बनाये गए विभिन्‍न घटकों 
की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जायगी । 

४. कानून की दृष्टि में सभी नागरिक एक समान होंगे, चाहे उनका कोई भी 
धमं, कोई भी जाति और कोई भी वर्ग क्यों न हो, और चाहे वे स््रीद्वोंया 
पुरुष । 

५. कोई भी स्त्री या पुरुष अपने धर्म, जाति या वर्ग के कारण नौकरियों, 
ऊचे ओहदों और व्यापार आदि के लिए अयोग्य न समझा ज़ायगा । 

६. सब नागरिकों का उन कुओं, तालाबों, सड़कों, स्कूलों, और सार्वजनिक 
स्थानों पर समान अधिकार है जो या तो सरकारी या स्थानीय कोष से चल रहे 
हैं या सार्वजनिक प्रयोग के लिए विशेष व्यक्तियों द्वारा बनाये गये हैं । 

७, प्रत्येक नागरिक को शस्त्र संबंधी कानूनों की सीमा में रहकर शस्त्र रखने 
और धारण करने का अधिकार हे । 

८. क़ानून के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया 
जा सकेगा और उसके मकान या सम्पत्ति को न कोई ज़ब्त कर सकेगा न उसमें 
प्रवेश ही कर सकेगा । 

६. सभी धर्मों के प्रति सरकार तटस्थता की नीति बरतेगी । 

१०, मत देने का अधिकार सब प्रौढ़ व्यक्तियों को होगा । 
१२, सरकार की ओर से मुफ्त और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था 
की जायगी । 
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१२. प्रत्येक नागरिक को इस'बात की आज़ादी है कि वह समस्त «भारतवर्ष 
में जहां चाहे जाय, किसी भी भाग में ठहरे और रहे, कोई भी व्यापार-घंघा करे, 
और क्रानूनी दर्ड या रक्ता के संत्रंध में भारतवर्ष के सभी हिस्सों में 'समान 
व्यवह्वार प्राप्त करे । 

इसके अतिरिक्त, शासन-संस्था की श्रोर से पिछड़ी हुई या दलित जातियों 
की रक्षा और उन्नति के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जायंगे ताकि वे शीघ्रतापूर्वक 
उन्नति कर सके और राष्ट्रीय जीवन में पूरा ओर समान माग ले सके | विशेष 
रूप से कबीले वालों को अथनी योग्यता के अनुसार उन्नति करने और परिगरित 
जातियों को शिक्षा सम्बन्धो ओर सामाजिक तथा श्रार्थिक विकास प्राप्त करने में 
सद्दायता दी जायगी । 

विपदा की कहानी 
पिछले १४० वर्षों से भी अधिक समय से विदेशी राज्य होने के कारण देश की 
उन्नति रुक गई है और हमारे सामने ऐसी असंख्य समस्याएं आरा खड़ो दुई हैं जिन्‍हें 
शीघ्र-से-शीव्र हल करते को आव्श्यक्रता है। इतने दिनों से भारत ओर भारतोयों 
का जो व्यापक-शोषण होता रहा है उससे विपदा का पारावार नहीं रहा है और 
जनता को भूखों मरना पड़ रहा है | हमारा देश न केवल राजनैतिक दृष्टि से ही 
दासता की जंजीरों में जकड़ा और अपमानित किया गया है बल्कि उसे आर्थिक 
सामाजिक, सांस्कृतिक और आत्मिक थ्रधोगति का भी सामना करना पड़ा है। 
भारतीय हितों और मतों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए इस प्रकार उत्तरदायित्व- 
हीन अधिकारियों द्वारा शोषण का किया जाना और शासन व्यवस्था की श्रयोग्यता 
लड़ाई के दिनों में इतनी अधिक बढ़ गई कि उससे भयंकर दुर्भिक्ष और व्यापक- 
विपदा का विस्तार हुआ । इनमें से एक भी समस्या बिना स्वतन्त्रता प्राप्त किये 
हल नहीं की जा सकती । राजनैतिक आज़ादी के साथ-ही-साथ आर्थिक और 
सामाजिक स्वाधीनता भी प्राप्त होनी चाहिए | 
हमारी समस्याएं और उनका हल 

जनता पर से दारिद्रय का श्राप किस प्रकार हटाया जाय और उसका जीवन- 
माप किस प्रकार ऊ चा उठाया जाय, यही भारतव्रपं की सब से मुख्य और 
आवश्यक समस्या है | इसी जनता के कल्याण के लिए कांग्रेस अपना विशेष 
ध्यान देतो रहो हे ओर उसी के लिए रचनात्मक कार्य भी करती रही है | उसी 
के हित और विकास की कसौटी पर उसने सारे प्रस्तावों और परिवर्तनों को कसा है 


ओर यह घोषित किया है कि जो कुछ भी देश की उन्नति में बाधक सिद्ध हो उसे 
रास्ते से हटा दिया जाय | 
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देश के धन-धान्‍्य में वृद्धि करने के लिए और उसे दूसरों पर निर्भर रहे बिना 
ही स्वतः विकसित होने की क्षमता प्रदान करने के लिए उद्योगधंधों, कृषि और 
सामाजिक तथा सार्वजनिक लाभ के साधनों, आकार को प्रोत्साहन देना, उन्हें नये 
ढंगमें ढालना चाहिए और तीज गति के साथ फैलाना चाहिए। किन्तु ये सब काम 
जनता को लाभ पहुंचाने, उसके आर्थिक, सांस्कृतिक और आत्मिक-स्तर को 
ऊंचा उठाने; बेकारी दूर करने और व्यक्तिगत मान को बढ़ाने के ऊद्देश्य से ही 
किये जाने चाहिएं। 

इस कार्य के लिए यह ग्रावश्यक है कि सभी भिन्न-मिन्र क्षेत्रों में सामाजिक 
उन्नति की योजना बनाई जाय और उसका संगठन किया जाय; किस्री एक व्यक्ति 
और दल के पास घन और अ्रधिकार को केन्द्रित न होने दिया जाय | समाज के 
विरोधियों को बढ़ने से रोका जाय और धघाठु और यातायात के साधनों पर और 
भूमि, उद्योग तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम के सभी दूसरे क्षेत्रों में उपादन और वितरण 
की. मुख्य प्रणालियों पर सामाजिक प्रभुत्व प्राप्त किया जाय, ताकि स्वतन्त्र भारत 
सहकारिता की प्रणाली का उपनिवेश बन सके | 

इसलिए शासन-संख्था को सभी बुनियादी ओ्रौर मुरूय उद्योगों और नौकरियों -- 
धातु सम्बन्धी साधनों, रेल के रास्तों, समुद्री रास्तों और जहाजों तथा यातायात 
के दूसरे साधनों पर आ्राधिपत्य या अधिकार प्राप्त करना चाहिए । मुद्रा, विनिमय, 
ब्रैंक और बीमा को राष्ट्रीय हित के अनुकूल संगठित करना चाहिए | 

बैसे तो दरिद्रता सारे भारतवष में हे परन्तु इसकी समस्या मुख्यतः गांवों में है। 
दरिद्धता का प्रधान कारण भूमि की कमी और दूसरे धनोत्ादक कार्यों का अ्रभाव 
है। त्रिटिश अधिकार में रहते हुए. भारतवर्ष क्रशः एक आमीण देश बना दिया 
गया है, उसके कारबार के श्रनेक रास्ते बंद कर दिये गए हैं और एक विशाल 
जनसमुदाय खेती पर श्राश्रित छोड़ दिया गया हे। खेतों के लगातार टुकड़े किये 
जाते रहे हैं,यदां तक कि अब अधिकांश खेत श्रार्थिक दृष्टि से अलाभकर होगए 
हैं । इसलिए यह आवश्यक हे कि भूमि संबंधी समस्या पर सभी पहलुओं से 
ध्यान दिया जाय। कृषि को वैज्ञानिक ढंग से उन्नत बनाने और उद्योग को उसके 
बढ़े, मकोले श्रौर छोटे सभी रूपों में बढ़ाने की श्रावश्वकता है , ताकि केबल 
घन का ही उत्पादन न हो सके बल्कि कृषि पर श्राश्रित रहने वाले व्यक्ति भी 
उनमें खपाये जा सके । णद्द-उद्योगों को पूर्ण और आंशिक दोनों पेशों के रूप में 
विशेष रूप से प्रोत्साइन देना प्रयोजनीय है | यद्द आवश्यक है कि उद्योगों की 
रूपरेखा बनाने और उसे विकसित करने में जहां एक ओर अधिक-से -अधिक 
धन के उत्पादन का ध्यान रखा जाय वहां दूसरी ओर यद्द भी याद रखा जाय 
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कि ऐसा करने से नई बेकारी न पैदा हो जाय । योजना के बनने से अधिक-से- 
अधिक लोगों को और निस्संदेह सभी पुष्ट व्यक्तियों को काम मिलना चाहिए। 
जिन लोगो के पास खेत नहीं हैं, उन्हें काम करने का अवसर प्रदान करना 
चाहिए श्ौर उद्योगों या खेती में खथा लेना चाहिए. । भूमि-संब्ंधी सुधार के 
लिए, जिसकी भ!रतवर्ष में घोर ग्रावश्यकता है, किसानो और शासन-संस्था के 
बीच के ( मध्यस्थ ) व्यक्तियों को हटा देना चाहिए ओर उनके अधिकारो को 
बराबर का मुश्रावज़ा देकर खरीद लेना चाहिए | 

व्यक्तिगत खेती और किसानों की मिल्क्रियत की प्रथा चलती रहनी चाहिए। 
लेकिन उन्नतिशील कृषि और नयी सामाजिक प्रेस्णाओं श्रादि के निर्माण के लिए 
भारतीय स्थितियों के अनुकूल सहकारिता ढंग की खेती की कोई प्रणाली होनी 
चाहिए । ये परिवर्तन कृषकों की सहमति और सहानुभूति से ही होने चाहिएं । 

इसलिए यह वांछुनीय हे कि सरकार की सहायता से भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न 
भागों में प्रयोग रूप से सहकारिता की प्रणाली पर फारम खोले जांय | प्रदर्शन 
और प्रयोग के कार्य के लिए बड़े-बड़े सरकारी फारम भी होने चाहिएं । 

कृषि और उद्योग के विकास के लिए ग्रामीण और नागरिक श्रर्थ-व्यवसायों 
में समुचित संगठन और संतुलन होना चाहिए | अब तक ग्रामीणों को आर्थिक 
क्षति ही उठानी पड़ी है और उनसे लाभ उठा कर नगरों और कर्त्रों वालों ने 
उन्नति की है | इस स्थिति में संशोधन की आवश्यकता दै । देहातों तथा कस्त्रो 
के निवासियों के जीवन-माप को यथासाध्य बराबर करने की चेश करनी चाहिए। 
उद्योगों का किसी एक प्रांत में केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए ताकि सभी प्रांतों की 
आर्थिक-स्थिति में संतुलन स्थापित किया जा सके । अकेन्द्रीकरण करते समय इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो किसी की विशेषता पर 
आधात न पहुंचे । 

कृषि और उद्योग दोनों के विकास के लिए. और साथ-द्दी-साथ जनता के 
स्वास्थ्य तथा हित के लिए. भी दर्मे उस मह्दान शक्ति पर अधिकार करना ओर 
उसका उचित प्रयोग करना चाहिए जो हमें भारत की विश्गल नदियों के रूप में 
उपलब्ध है और जो अधिकतः न केवल वस्वाद ही जाती है बल्कि भूमि के लिए 
और भूमि पर निवास करने वालों के लिए बहुधा क्षति का कारण बनती है। 
इस काम को करने के लिए नदियों से संबंध रखनेवाले कमीशन बनाये जाने 
चाहिएं, ताकि वे सिंचाई के काम को प्रोत्साहन प्रदान कर सके ओर इस बात 
की व्यवस्था कर सकें कि लोगों को सिंचाई के लिए लगातार और समान-रूप 
से पानी मिलता रहे । इसके अतिरिक्त उनका काम संद्वारक बाढ़ को रोकने और 
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जमीन को कटने से बचाने का भी होना चाहिए | उन्हें मलेरिया को रोकने; 
जल विद्यु त शक्ति को बढ़ाने और दूसरी युक्तियों द्वारा विशेषतः ग्रामवासियों के 
जीवन-माप को बढ़ाने का काम सौंपना चाहिए । उद्योग और कृषि के विकास 
के लिए श्रावश्यक्र ्राधार प्रदान करने के श्रभिप्राय से इस देश के शक्तिदायक 
साधनों को हर रूप से . बढ़ाना प्रयोजनीय है ' 

जनता के बौद्धिक, आ्रार्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने 
के लिए और उसे श्रपने सामने श्राने वाले नये कामों और बव्यवसायों के योग्य 
बनाने के लिए शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। सार्बजनिक स्वास्थ्य के 
कामों की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक हैं, अ्रधिक-से-अ्रधिक व्यवस्था 
होनी चाहिए और इस बात में, दूसरी बातों की तरह ही, ग्रामीणों की झ्रावश्यक- 
ताश्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनमें प्रयृति और शिशुपालन संबंधी 
विशेष व्यवस्थाएं भी सम्मिलित होनी चाहिए । 

इस प्रकार हमें ऐसी परिस्थितियां उत्तन्न करनी चादिएं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति 
को हर राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में उन्नत करने का समान अवसर मिले और सबके 
लिए, सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध हो । 

वैज्ञानिक विकास की आवश्यकता 

विज्ञान अपने असंख्य कार्य-क्षेत्रों में मनुष्य-जीवन को प्रभावित और परि- 
वर्तित करने में सबसे अधिकाधिक भाग लेता रहा है, और भविष्य में इससे भी 
अधिक मात्रा में भाग लेता रहेगा । औद्योगिक, कृषि-सम्बन्धी और सांस्कृतिक 
उन्नति. यहां तक कि राष्ट्री-रक्षण का कार्य भी इसी प्र निर्भर है । अतः वैज्ञानिक 
अ्रन्वेषण का कार्य शासन-रुंस्था का बुनियादी और श्रावश्यक कार्य हे और 
उसको व्यापक से व्यापक रूप में सज्जठित और प्रोत्साहित करना चाहिए | 
/ जहां तक मज़दूरों का सव्राल दे, शासन-संस्था ओद्योगिक श्रमजीबियों के 
हितों की रक्षा करेगी और इस बात की व्यवस्था करेगी. कि उन्हें एक निश्चित 
सीमा से कम मज़दूरी न मिले, देश की श्रार्थिक अवस्था को दृष्टि में रखते हुए 
(जहां तक सम्भव दो, उनके जीवन का माप अंतर्राष्ट्रीय माप की तुलना में उचित 
हो । उनके लिए रहने का यथेष्ट प्रबन्ध हो और काम के घएटे ओर मज़दूरी की 
शर्तें भी ठीक हों। इसके श्रतिरिक्त शासन संस्था मज़दूरों और मालिकों के भंगड़ों 
को तै करने ओ्रोर मज़दूरों को बुढ़ापा, बीमारी वथा बेकारीके श्रार्थिक दुष्परिणामों 
से बचाने के लिए उचित ब््यवस्था करेगी । मज़दूरों को अपने दित की रक्षा के 
:लिए संघ'बनाने का अधिका< होगा । 
!' ऋण ने किसानों को कुचल॑ रक्‍खा दे और यद्यपि विभिन्न कारणों से पिछले 
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दिनों उनके ऋण का बोभ कुछ हल्का होगया है तथापि वह अब भी है और 
उसे दूर करना आवश्यक है । इसके लिए किसानों को सहकारिता-संस्थाओं द्वारा 
कम दर पर रूपया उधार दिलवाना चाहिए । 

सहकारिता-संस्थाओं का दूसरे कार्मो के लिए भी गांवों और शहर्रो- दोनों 
स्थानों में निर्माण होना चाहिए | श्रौद्योगिक सह्दकारिता-संस्थाओ्रों को विशेष रूप 
से प्रोत्साइन देना चाहिए, क्योंकि प्रजावादी ग्राघार पर छोटे-छोटे उद्योगों के 
विकास के लिए वे विशेष-रूप से उपयोगी होती हैं । 

यद्यपि यह सत्य है कि भारतवर्ष की तत्कालीन और आवश्यक समस्याओं 
का दल राजनैतिक, थ्रार्थिक, कृषि-सम्बन्धी, श्रौद्योगिक और सामाजिक सभी 
दिशाओं से एक साथ सम्मिलित प्रयक्ञ करने पर ही.हो सकेगा, तथापि कुछ 
आवश्यकताएं ञ्राज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार की निपट अ्रयोग्यता और 
दुर्व्यवस्था के कारण भारतीय जनता पर बिपदा का पहाड़-सा दूट पड़ा है | लाखों 
लोग भूखों मर चुके हैं, और श्रन्न तथा कपड़े का श्राज भी व्यापक श्रभाव है। 
सभी नौकरियों में और जीवन सम्बन्धी सभी आवश्यक पदार्थों के नियंत्रण श्रादि 
के मामलों में बड़ी बेईमानी और घूसखोरी चल रही है जो हमारे लिए असह्य हो 
गई है। इन आवश्यक समस्याश्रों पर फौरन ही ध्यान देना आवश्यक है । 

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का संबंध है, कांग्रेस स्वतन्त्र राष्ट्रो का एक 
विश्व-संघ स्थापित करने के पक्ष में है | जब तक कि यह संघ क्रियात्मक रूप ग्रहण 
कर सके, भारतवर्ष को सभी राष्ट्रों, विशेषतः अपने पड़ोसियों, से मैत्री के संबंध 
स्थापित करने चाहिएं । सुदूरपूर्व , दक्षिण-पूर्वी, एशिया और पश्चिमी एशिया से 
मारतवर्षका पिछले हज़ारों वर्षों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहाहे और यह 
अनिवार्य है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ-ही-साथ वह इस संबंध को भी पुन- 
जीवित श्रौर विकसित करे । संरक्षा की भावना और व्यापार के भावी भ्रुकाव को 
देखते हुए भी इन क्षेत्रों से घनिष्टतर सम्पर्क रखना श्रावश्यक हे । 

भारतवर्ष , जो अ्रहिंसा के आधार पर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई आप लड़ता 
रहा है, इस विश्वव्यापी शांति और सहयोग का ही पक्ष ग्रहण करेगा । वह दूसरे 
दास-देशों की भी स्वतन्त्रता का समर्थन करेगा क्योंकि इसी स्वतंत्रता के आधार 
पर ओर साम्राज्यशाही को सब जगहों से हटा कर ही विश्व-शांति की स्थापना 
हो सकेगी | 

सन्‌ १६४२ का प्रस्ताव 

अगस्त, सन्‌ १६४२ को अखिल भारताय कांग्रेस-सर्मिति ने एक प्रस्ताव पास 

किया था, जो भारत के इतिहास में प्रसिद्ध प्राप्त कर चुका है । कांग्रेस श्राज भी 
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अपनी उन्हीं मांगों और अपनी उसी ललकार पर अड़ी हुई है। अपने उसी 
प्रस्ताव के आधार पर और युद्ध-हुंकार के साथ आज वह चुनावों का सामना कर 
रही है। ह 

इसलिए देश के सभी मतदाताओं से कांग्रेस प्रार्थना करती हे कि वे आगामी 
निवाचनों में हर प्रकार से कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन करें और इस संकट- 
जनक अवसर पर, जिसके गर्भ में भावी आ्राशाएं छिपी हुई हैं, कांग्रेस का साथ दें) 

इन चुनावों में छोटे-छोटे झगड़े, व्यक्तित्व अथवा सांप्रदायिक पुकारें कोई 
महत्व नहीं रखती । केवल एक चीज महत्व रखती है और वह हे हमारे देश की 
स्वतन्त्रता, जिसके द्वारा भारतवासियों| को दूसरी स्वठन्त्रताएं खवतः मिल जायंगी । 
मारत के निवासी कई बार स्वतन्त्रता की शपथ ले चुके हैं। वह शपथ अभी तक उतरी 
नहीं है और वह प्रिय द्ित, जिसके लिए. यह शपथ ली गई है और जो हमें बार- 
बार बुलाता रहा है, राज भी हमारी ओर संकेत कर रहा है। वह समय ञआरा रद्द 
है जब हम अपनी शपथ को पूरी तरह से उतार सकेंगे । यह चुनाव हमारे लिए 
एक छोटी-सी परीक्षा है, हमारे महान्‌ भविष्य के लिए एक तैयारी मात्र है। जिन 
लोगों को अ्रपने देश की स्वतन्त्रता की आकांछा हे वे आयें ओर इस परीक्षा का 
बल तथा विश्वास के साथ सामना करें और हमारे स्वप्नों के स्वठन्त्र भारत की 
ओर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें । 


| 
। 


